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 में  पूर्वी

 1970  and  their  Relief  and  Rehabili-
 पाकिस्तान  से  जाने  वाले

 tation tau  73

 दरबारियों  st  अनुमित

 संख्या  उनके  लिये

 राहत  तथा  पुनर्वास  की

 व्यवस्था

 4174.  तथा  Applications  pending  for  Telephone जम्मू  काज़मी

 हिमाचल
 Connections  in  Jammu  and  Kashmir,
 Himachal  Pradesh,  Punjab,  Haryana

 हरियाणा  कौर  चण्डीगढ़  में  and  Chandigarh

 टेलीफोन  कनेक्शन  के  लिये

 शअनिर्णीति  श्रावेदन-पत्र

 4175.  जम्मू  हिमाचल  Expansion  of  Capacity  of  Telephone
 Exchanges  in  Jammu  and  Kashmir, पंजाब  हरियाणा  तथा
 Himachal  Pradesh,  Punjab,  Haryana

 चण्डीगढ़  टेलिफोन  and  Chandigar!

 एक्सचेंजों  की  क्षमता

 विस्तार

 (vili)
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 4176.  श्रमजीवी  at  Revision  in  Minimum  Wage  of  working
 Journalists  75

 न्यूनतम  मजूरी  का

 पुनरीक्षण

 4177,  युव-वाणी  कार्यक्रम  के  Yuva  Vani  Programme  Announcers  75.0

 उद्घोषक

 4178,  75-76 राजस्थान  के  लिये  रेडियो  Radio  Stations.  for  Rajasthan

 स्टेशन

 4179,
 सुखाने  का  यंत्र

 Mechanical:  Grain  Drier  76

 4180.  Frustration  among  Scientists  of  Indian भारतीय  कृषि  अनुसन्धान
 Agricultural  Research  Institute  76--77

 संस्थान  के  वैज्ञानिकों  में

 व्याप्त  निराशा

 4181,  Purchase  of  Rain  Damaged  Wheat  in पंजाब तथा  हरयाना  में  वर्षा
 2.0

 से  क्षतिग्रस्त  गेहूँ  का  क्रय
 Punjab  and  Haryana

 गुजरात मंडल  के  डाक  Compensation  to  P  and  T  Employees  of

 तार  विभाग  कर्मचारियों
 Gujarat  Circle  for  working  on  Ist

 October,  1969  which  was  a  paid
 को  अवैतनिक  1  Holiday  77-78

 अक्तूबर  1969,  को  कार्य

 करने  के  कारण  प्रतिकर

 देना

 अ्रहमदाबाद  के  हैड  Treatment  of  Head  Post  Master,  Ahmeda-

 bad,  towards  Scheduled  Casts  Em-
 मास्टर  दारा

 ployees  at  ‘Dies  Non’

 जातियों  के  कर्मचारियों  को

 मानना

 4184,  पूर्वी  पाकिस्तान  विस्थापित  Allotment  of  Plots  to  East  Pakistan

 Displaced  Persons  Cooperative  House
 व्यक्ति  सहकारी  ae  निर्माण  Building  Society,  New  Delhi  79

 समिति  नई  दिल्‍ली  के  प्लाटों

 का आवंटन

 4185,  दिल्‍ली  में  परिचित  पाकिस्तान  Proposals  of  Delhi  Administration  for

 से  om  विस्थापितों  को
 Reduction  of  Ground  Rent  of  Land

 Allotted  to  West  Pakistan  Displaced

 आवंटित  भूमि  के  किराये  में  Persons  in  Delhi

 कमी  करने  को  दिल्‍ली

 प्रशासन का  प्रस्ताव

 (ix)
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 4186.  पूर्वी  पाकिस्तान  के  Deferment  of  Realisation  of  Interest
 for  Payment  of  Premium.  in  Instal-

 विस्थापित  व्यक्तियों को  ments  on  Accouut  of  Land  in  EPDP
 कालोनी  नई  Colony  Kalkaji,  New  Delhi  80

 दिल्ली  भूमि  का

 प्रीमियम  किस्तों  में  भुगतान

 करने पर  व्याज  की  वसूली

 को  स्थगित  करना

 4187.  कालका  नई  दिल्‍ली  में  Deferment  of  Realisation  of  Ground  Rent
 from  Allottees  of  East  Pakistan

 स्थित  पूर्वी  पाकिस्तान
 Displaced  Persons  Colony  Kalkaji,

 विस्थापितों  की  बस्ती  के  New  Delhi  81

 झावंटियों  से  भूमि  के  किराये

 की  वसूली  स्थगित  करना

 Opening  of  a  Post  Office  at NK av  ह ३  Aahisil
 4188.  मिसिल  गवर्नमेंट

 Government  Colony,  Asansol  81
 आसनसोल  में  एक  डाक-तार

 खोला  जाना

 U.  C’s  Rejection  of  Standing 4189.  अखिल  भारतीय  मजदूर
 Labour  Committee.  Recommendations

 संघ  कांग्रेस  द्वारा  स्थायी

 समिति  की  सिफारिशों  का

 भ्र स्वीकार  किया  जाना

 Import  of  Soyabean  Oil  and  Rapeseed  82 4190.  सोयाबीन  के  तेल  तथा

 तोरिये  का  आयात

 4191  पंचायत  राजेश  बारे  में  Conference  of  Academic  Experts  on

 शैक्षिक  विशेषज्ञों  का  मंसुर
 Panchayat  Raj  held  at

 Mysore

 में  सम्मेलन

 4192,  बारानी  खेती  के  लिये  राज्यों
 Central  Assistance  to  States  for  Dry

 Farming  83
 को  केन्द्रीय  सहायता

 4193.  बीज  प्रबन्ध  के  बारे "  में
 All  India  Conference  on  Seed  Manage-

 ment
 भ्रमित  भारतीय  सम्मेलन

 Establishment  of  Film  Council 4194,  फिल्म  परिषद  की  स्थापना

 4195,  बिहार  सकील  में  टेलिग्राफ  Number  of  ‘Telegraphs  Engineering  Em-
 ployees  in  Bihar  Circle  and  Provision

 इंजीनियरिंग  कर्मचारियों  की  of  Canteens  for  them  86
 संख्या  कौर  उनके  लिए

 कैन्टीन  की  व्यवस्था

 (x)



 झलता ०  प्र०  याहया  विषय

 Subject

 खान  संगठन  के  Medicai  Facilities  to  P  and  T  Employees
 4196,  कोयला

 of  Jhu  81. mar
 Tilaiya 81

 Me iva  vs d  ical  Hospi- करमा  स्थित  चिकित्सा
 tal  Karma  of  Coal  Mines  Organisa-
 tion  86 भ्रमजाल  भूमि  तलैया के

 डाक-तार  कर्मचारियों  के

 लिए  चिकित्सा  सुविधायें

 Medical  Treatment  of  P  and  T  Employees 4197,  बेरमो के  डाक  तथा  तार

 विभाग  के  कर्मचारियों  की
 of  Bermo  at  Phusro  Medical  Hospital

 दूसरो  मेडिकल  अस्पताल

 में  चिकित्सा

 4198,  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  द्वारा  Instances  of  Delay  in  Supply  of  Milk  by
 Delhi  Milk  Scheme  during  1969  and

 ay  1969  तथा  1970
 1970  87

 में  दूघ  की  सप्लाई में  किये

 गये  विलम्ब के  मामले

 4199,  फसलों  पर  कीटाणु  नाशक  States  having  Helicopters  for  Spray  of
 Insecticides  over  Crops

 दवाइयां  छिड़कने  के  लिए

 हैलीकाप्टर  रखने  वाले

 राज्य

 4200,  ढोरो ंकी  नस्ल  तथा  चारे  Agreement  with  Switzerland  for  Develop-
 ment  of  Cattle  Breedirg  and  Fodder

 का  उत्पादन  बढ़ाने के  लिए  Production

 स्विट्जरलैण्ड  साथ

 करार

 4201.  कामिक  संघ  के  प्रतिनिधि  Standing  Labour  Committee’s  Suggestion

 ढांचे के  बारे  में  स्थायी  श्रम
 Regarding  Representative  Character  of
 Trade  Union  89

 समिति का

 4202,  Opening  of  a  D.  M.  5.  Booth  in  Rampura दिल्ली  में  दिल्‍ली
 Delhi  90

 योजना  का  TH  दुग्ध

 डिपो  खोला  जाना

 4203,  ga  पाकिस्तान  के  विस्थापित  Amount  Realised  as  Premium  and  Ground
 Rent  from  Applicants  of  Plots  in

 व्यक्तियों  कालोनी  E.  D.  Colony, WI y  Kalkaji

 नई  दिल्‍ली  में

 प्लाटों  के  प्राणियों  से  जमीन

 किराये  ak  प्रीमियम  के

 रूप  में  वसूली की  गई

 धनराशि

 (xi)
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 4204.  कालकाजी  नई  Supply  of  Water  and  Electricity  in  Kalkaji
 Colony,  New  Delhi  91

 दिल्‍ली  में  जल  तथा  बिजली

 की  सप्लाई

 4205.  नई  Provision  of  Civil  Amenities  in  Kalkaji
 Colony,  New  Delhi

 दिल्‍ली  में  नागरिक  सुविचारों

 की  व्यवस्था

 4206.  अपनी  किश्तें  जमा  करने  Notices  Issued  to  Allott  es  in  D.  P.

 Colony  for  Depositing  their  Instal-
 के  बारे  में  पूर्वी  पाकिस्तान

 ments  92

 के  विस्थापितों  की  कालोनी

 के  भ्र ला टियों  को  जारी  किये

 गये  नोटिस

 4207.  पूर्वी  पाकिस्तान  के  Change  in  Allotments  of  Plots  in  EPDP

 Colony  Kalkaji,  New  Dethi  92-93
 विस्थापितों  की  कालोनी

 नई  दिल्‍ली  में

 प्लाटों  के  आवंटन  में

 परिवर्तन

 4208.  बाजरे  के  प्रति  हेक्टर  उपज  Steps  for  Improvement  in  Per  Hectare
 Yield  of  Bajra  93  -94

 में  वृद्धि  करने  के  लिये

 उपाय

 4209,  दिल्‍ली  में  विस्थापितों  तथा  Displaced  Persons  and  Refugees  Colonies
 Delhi

 इराक़ियों  की  कालोनियां

 4210,  दिनांक  13-8-1967  के  Allotment  of  Plots  to  EPDPs  Vide  Press
 Note  Dated  13-8-1967  Kalkaji  Colony, प्रैस  नोट  के  अनुसार  New  Delhi

 कालकाजी  नई

 दिल्‍ली  में  पूर्वी  पाकिस्तान

 के  विस्थापितों  को  प्लाटों

 का  झ्र वं टन

 4211.  नई  दिल्‍ली  में  कालकाजी  Supply  of  Water  to  EPDP  Colony  at

 Kalkaji,  New  Delhi
 स्थित  पूर्वी  पाकिस्तान  के

 व्यक्तियों  की

 कालोनी  में  जल  की  सप्लाई

 4212.  भारतीय  को  Standard  Nutritional  of  an
 Average  Indian  96

 प्रामाणिक  पोषक-भ्रामक  की

 अनावश्यकता

 (xii)
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 Li  CeonuCces france
 4213.  सहकारी  क्षेत्र  में  मिलें  खोलने  to  Start  Mills  in  Cooperative

 far
 के  लिये  लाइसेंस देना  तथा

 Sector  and  other  Measure  ह  क  Crush-
 ing  Sugarcane  97

 गन्ना  पेरन ेके  लिए  gq

 कार्यवाहियां  करना

 4214,  तमिलनाडु  में  टेलीफोन  Applications  for  Telephone  Connections
 Pending  under  ‘Own  Your  Telephone कनेक्शनों  के  लिए  अपना  Scheme’  in  Tamil  Nadu

 टेलीफोन  लगाओ  योजना

 के  अंतगर्त  लम्बित  aaa

 पत्र

 4215,  27-7-70  को  बन्द  कर  Cuttack  and  Sa  Ipu bad  iad  if a  AI.
 Station

 fer  कटक  कौर
 Closed  on  27-7-70  98

 सम्बलपुर  के  आकाशवाणी

 केन्द्र

 4216.  चीनी  का  उत्पादन  बढ़ाने  Demand  for  Expansion  of  Sugar  Produc-

 की  मांग
 tion

 4217,  विदेशी  सेवा  Vacant  Post.in  External-Service  Sections  99

 झनुभागों  में  रिक्त  पद

 and  Urban 4218.  ग्रामीण  तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  Unemployment  in  Rural

 बेरोजगारी
 -ATeas  99-100}

 4219.  दिल्‍ली  के  चिड़िया घर का घर  का
 Working  and  Expansion: of  Delhi.  Zoo

 हक ोय  तथा  प्रसार

 4220,  गाडगिल  ध्राइवासनों  के  Alternative  Accommodation  to  .Refugees

 में
 in  Delhi  Under  the  Gadgil  Assurances  101

 rae  दिल्ली

 लिये eat  के

 वैकल्पिक  aaa

 4221,  उत्पादन  वितरण  Losses  :in  the  ‘Working--of  Delhi  Milk
 Scheme:due  to  Defects  in  its  Produc-

 aga  में
 दोष  होने के  tion  and  Distribution  Section

 कारण  eta  योजना

 को  घाटा

 4222,  e aa  रेडियो  अ्रघिकारियों  Recruitment.of  Farm:  Radio  Officers  102

 की  भर्ती

 (xiii)
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 4223.  कर्मचारी  राज्य  बीमा  Tamil  Nadu  Request  to  Relax  Ceiling  on

 योज़ना  के  भ्रन्तर्गत  श्रमिकों
 Expenditure  on  Workers  Under
 E,  5.  I.  S.

 पर  खच  की  राशि  at

 अ्रघिकतम  सीम  में  छूट  के

 लिए  तमिलनाडु  सरकार

 का  भ्रनुरोध

 4224,  उड़ीसा  के  कोरापुट  Separate  Postel  Division  for  Koraput  and

 Bholngir  Districts  of  Orissa  103 भोलंगीर  जिलों  के  लिए  एक

 पृथक  पोस्टल  डिवीजन  की

 मांग

 न्युनतम  मजूरी  अधिनियम  Revision  of  Minimum  Wages  Act
 4225

 में  संशोधन

 4226,  Steps  for  Expeditious  and तारो ंके  शीघ्र  भेजे  जाने  Despatch
 104

 कौर  वितरण  किये  जाने  के
 Delivery  of  Telegrams

 लिये  कार्यवाही

 4227.  कलकत्ते  में  टेलिफोन  Resolution  of  Chamber  of  Commerce,

 के  खराब
 Calcutta  Regarding  out  of  Order

 Telephone’s  in  Calcutta
 रहने के  बारे  में  कलकत्ते के

 वाणिज्य
 मंडल  का  प्रस्ताव

 4228.  Ccmplaint  Regarding  Telepone  Service  in निमाड़  वाशिज्य  मंडल  द्वारा

 खंडवा  सिटी  की  टेलिफोन
 Khandwa  City  by  Nimad  Chamber  of
 Commerce  105

 सेवा  के  बारे  में  शिकायतें

 4229,  मध्य  प्रदेश  को  आयातित  Supply  of  Imported  Tractors  to  Madhya
 Pradesh  105

 ट्रैक्टरों  की  सप्लाई

 4230.  मध्य  प्रदेश  में  पक्की  सड़कों  Central  Assistance  for  Construction  of
 tach Pucca  Roads  in  Madhya  Pra  acs.

 का  निर्माण  करने के  लिए

 केन्द्रीय  सहायता

 4231.  मध्य  प्रदेश  में  उत्पादित  Export  of  Rice  Produced  in  Madhya
 Pradesh  106

 चावल  की  निर्यात

 4232,  मध्य  प्रदेश  में  सहकारी  क्षेत्र  Programme  for  Development  of  Small  and

 में  लघु  कौर  मध्यम  चीनी
 Medium  Scale  Sugar  Inc  ustries  and
 Rice  Mills  in  Co-operative  Sector  in

 उद्योगों  कौर  चावल  मिलों  Madhya  Pradesh

 के  विकास  का  कार्यक्रम

 (xiv)



 धता प्र सख्या ह  सख्या  विषय

 U.  0.  Nos.  Subject

 4233,  देश  में  पोषण  सम्बन्धी  Amount  Required  for  Meeting  Nutritional

 Needs  in  the  Country प्रावश्यकताशओओं  को  पुरा

 करने  के  लिए  अपेक्षित

 राशि

 ग्रामीण  Urban  and  Rural  Labour  108
 4234,  नगरीय

 मजदूर

 तथा  प्रसारण  1९.  Recommendation  for  Semi- 4235.  सूचना
 Autonomous  Raar DVa#»  d  for  Information

 मंत्रालय  के  लिए  and  Broadcasting  109
 स्वायत्तशासी  होड  बनाने  के

 बारे  में  प्रशासनिक  gare

 आयोग  की
 सिफारिशों

 4236.  चयन  की  गई  कालोनियों  में  Resettlement  of  Agricultural.  Landless
 Labourers  in  Selected  Colonies  109

 खेतिहर  भूमिहीन  मजदूरों  का

 बसाया  जाना

 4237.  अपनी  बेदखली  को  रोकने  Mecting  of  the  Mehowa  Peasants  with

 के  लिए  मेहो वा  के  किसानों
 Prime  Minister  to  Stop  their  Eviction

 का  प्रधान  मंत्री  से  मिलना

 4238,  पूर्वी  पाकिस्तान  के  Study  of  Hong  Kong  Pattern  for  Indus-
 trial  Rehabilitation  of  East  Pakistan विस्थापितों  को  उद्योगों  में
 Refugees  110

 बसाने  के  उद्देश्य  से  हांगकांग

 के  नमुने का  अध्ययन

 4239,  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  के  Iregularities  Committed  by  Staff  working

 केन्द्रों  पर  कार्य  कर  रहे
 in  Delhi  Milk  Scheme  Booths  110--111

 कमेंचारियों  द्वारा  को  गई

 दुनिय  मिततायें

 4240,  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  Public  Call  Offices  in  Rural  Areas  of
 U.  under IV  Plan  Ait श्रन्तगंत  उत्तर  प्रदेश  के

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सार्वजनिक

 टेलीफोन  केन्द्र

 4241,  विदेशों  से  उपहार में  मिले  Foodgrains  Donated  by  Foreign  Countries  111--112
 खाद्यान

 4242,  मकका  के  प्रति  हैक्टर  Steps  to  Increase  Yield  of  Maize  Per
 Hectared

 112 उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के

 उपाय
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 अता ०  To  सख्या  विषय

 u.  5.  Q.  Nos.  Subject

 4243.  कमंचारी  भविष्य  निधि  मैं  Demands  of  E.  P.  F.  Employees:  133

 काम  करने  वाले  कमंचार्सयों

 की  मांगें

 4244,  राष्ट्रीय डाक  तथा  तार  Recognition  of  Unions  and  Federation
 Parallel  to  National  Federation  of कर्मचारी  संघ  के  समानान्तर
 P  and  T  Empl

 ave
 oyees  113

 यूनियनों  कौर  संघों  को

 मान्यता

 Finances  for 4245  दीक्षा  चलचित्रों  के  Production.  of  Educative

 निर्माण  के  लिये  वित्त
 Films  114

 4246  त्रिपुरा  को  खाद्य  पदार्थों  की  Food  Aid  to  Tripura  114-115

 सहायता

 East  Pakistan  Refugees  in  Tripura 4247  त्रिपुरा में  gat  पाकिस्तान

 के  दरबारी

 4248  उपभोक्ता  सहकारी  स्टोरों  Smuggled  Goods  Sold  by  Consumer  Co-
 operative  Stores

 द्वारों  बेचा  गया  तस्करी  का

 माल

 4249,  प्रचार  रूपक  लिखने  के  Commissioning  Journalists  to  Write

 Publicity  Feature
 लिये  कार्य  पर  लगाये  गये

 पत्रकार

 Trunk  Call  Bills  in  Respect  of  Telephones 4250.  केन्द्रीय  मंत्रियों  के  निवासों

 पर  टेलीफोनों  के  सम्बन्ध में
 at  Central  Minister’s  Residences  117

 ट्रंक  काल  faa

 4251.  Total  Number  of  Telegraph  Offices  and तार घरों  की  कुल  संख्या  कौर
 Facility  of  Sending  Telegrams  in  Hindi

 वहां  से  हिन्दी  में  तार  Therefrom
 भेजने  की  सुविधा

 4252.  पूर्वी  पाकिस्तान  के  Assessment of  Properties  Left  Behind  by
 East  Pakistan  Refugees  and  Muslim

 दारणाधियों  तथा  पूर्वी  भारत
 Migrants  from  Eastern  India  to
 Pakistan  1  18 से  पाकिस्तान  गये  मुसलमानों

 द्वारा  छोड़ी  गई  सम्पति  का

 अनुमान

 4253,  प्रस्तावित  श्रमिक  शाक्ति  Proposed  High  Power  Transmitters

 Programmes  Across  Himalayan
 areal  ट्रांसमीटर  के  हिमालय  Border  118
 सीमा  पार  कार्यक्रम
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 अता ०  प्र०  सख्या  विषय

 5.  Q.  Nos.  Subject  Pages

 Dislocation  of  Communication  Facilities 4254.  उड़ीसा  में  27
 in  Orissa  due  to  Bandh  on  27th  July, 2970  को  और  के
 1970  119

 सभी  संचार  सुविधाओं का

 अस्तव्यस्त  होना

 Persons  Engaged  in  Hindi  work  Trans- 42  '  ध्राकाशवारी  के  दिल्‍ली

 केन्द्र  से  स्थानान्तरित  किये  fered  from  Delhi  A.  R.  119

 गये  हिन्दी  का  काय  करने

 वाले  व्यक्ति

 4256  मसानी  समिति  प्रतिवेदन  के  Action  taken  by  Government  on  Masani

 बारे में  सरकार  ara  की  Committee
 Report

 गई  कार्यवाही

 4257.  सहायक-स्टेशन  निदेशकों  Promotion  of  Programme  Executives  and

 तथा  कार्यक्रम  प्रबन्धकों  की
 Assistant  Station  Directors  120

 पदोन्नति

 4258.  प्रोग्राम  कार्यकारी  Transmission  Executives  working  as  Pro-
 gramme  Executives  120

 कारियों के  रूप  में  काम Hr

 रहे  ट्रांसमिशन  कार्यकारी

 अधिकारी

 4259.  श्राकाशवारणी  के  सभी  केन्द्रों  Criteria  for  Effecting  Transfers  of  Staff

 में  तमंचा  रियों  के
 Among  All  India  Radio  Stations  120

 स्थानान्तरण  लिए

 कसौटी

 121 4260.  विकास  खण्डों  की  समाप्ति  Abolition  of  Development  Blocks

 4261.  1970  में  अनाजों का  Import  of  Foodgrains  during  1970  121

 Hindi  Version  of  National  Labour  Com- 4262,  राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  के
 mission  Report  121

 प्रतिवेदन  का  हिन्दी  संस्करण

 4263.  उत्तर  श्राजमगढ़  के  Complaint  against  Superintendent  of
 Post  Offices  Azamgarh,  Uttar  Pradesh

 डाकघरों  के  सुर्पारिटन्डेन्टों  के

 विरुद्ध  शिकायतें

 4264.  पूर्वी  पाकिस्तान  से  जाये  Allotment  of  Plots  to  Inefigible  Persons  in

 विस्थापित  लोगों  की
 Delhi
 E.  0.  Colony  at  Kalkaji,  New

 122
 नई

 दिल्‍ली  में  श्रनघिकारी  लोगों

 को  प्लाटों  का  आवंटन
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 पता  प्र०  संख्या  विषय  पृष्ठ

 U.S.  Q.  Nos.  Subject  Pages

 4265.  नई  दिल्‍ली  में
 Allotment  of  ‘Plots  of  East  Pakistan

 Displaced  Persons  in  Kalkaji,  New
 gat  पाकिस्तान  से  जाये हुए  Delhi

 विस्थापित  लोगों  को  प्लाटों

 का  झ्रावंटन

 4266.  नई  दिल्‍ली  स्थित
 Reduction  of  Ground  Rent  in  Kalkaji

 E.  P.  D.  P.  Colony,  New  Delhi  125
 पूर्वी  पाकिस्तान  से  ara

 विस्थापित  व्यक्तियों  की

 कालोनी  में  भूमि  किराये  में

 कमी

 4267.  तिलहनों  तथा  बिनौला  के  Opinion  of  Finance  Ministry  to  Liberalise

 Import  of  Vegetable  Oils  and  Cotton
 grata  को  उदार  बनाने  के  Seed

 बारें  में  वित्त  मंत्रालय की

 राय

 4268.  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान
 Constitution  of  Departmental  Promotion

 संस्थान  में  विभागीय
 Committee  in  Indian  Agricultural

 ‘Research  Institute  126
 पदोन्नति  समिति  का  गठन

 4269.  Affect  on  Class  III  and  | है  Employees  of वनस्पति  घी  के  मूल्यों में
 Increase  in  Price  of  Vanaspati  Ghee  126

 वृद्धि  का  तृतीय  ait  aga

 श्रेंणी  के  कर्मचारियों  .  पर

 प्रभाव

 4270.  अखबारी  कागज  को  वितरण  Demand  of  I:  F.  W.  J.  for  Revision  of
 127

 सम्बन्धी  नीति  में  परिवर्तन
 Newsprint  Distribution  Policy

 के  लिए  भारतीय  श्रमजीवी

 पत्रकार  संघ  की  मांग

 4271.
 मछली  पकड़ने के  बन्दरगाहों

 Scheme  for  Development  of
 Fishing Harbours  127128

 के  विकास  की  योजना

 4272.  दिल्‍ली  में  डाकघर  Opening  of  a
 Po

 Office  in  Rampura,
 Delhi  128.

 खोलना '

 4273.  कार्यक्रमों  में  भाग  Invitation  to  Political  Parties  for  A.  1.

 Pr  ogrammes
 129

 लेने  के  राजनीतिक  दलों  को

 बुलाना

 Censor  of  Indian  Films  Depicting  Sex  and 4274,  यौनभाव  तथा  हिंसा  दिखाने
 Violence  129

 वाले  भारतीय  चलचित्रों  का

 सैंसर
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 अता ०  प्र०  सख्या  विषय  पृष्ठ

 5,  0,  Nos.  Subject  Pages

 4275,  पुराने  टेलीफोन  मीटरों  के  Inflated  Telephones  Bills  due  to  Old

 कारण  प्रतीक  के  Telephone
 Meters

 टेलीफोन  बिल

 Tapes  on  National  Programme  Play  Back 4276.
 राष्ट्रीय  कार्यक्रम  सम्बन्धी

 to  Critics  before  Broadcast  130
 टेप  रिकार्डों  को  प्रसारण  से

 पूवे  आलोचकों  को

 जाना

 4277,  मंसुर  चिड़ियाघर  में  एक  Cassarean  Operation  on  an  Elephant  in

 Mysore  Zoo
 हथिनी  पेट  :  से  खाल्प

 चिकित्सा  ara  बच्चा

 निकालना

 4278,  श्वेत  चीते  White  Tigers  131

 4279,  मैसूर  चिड़ियाघर  में  रखे  Breeding  of  Various  Species  in  Mysore

 गये  विभिन्‍न  जाति  के  जीवों
 Zoo  under  Capacity

 का  प्रजनन

 Centres  for  Sale  of  Seed  Fertilizer  and 4280,  खण्डों  में
 Insecticides  in  Blocks  132

 उकेरा  कीटनाशी

 औषधियाँ  बेचने  के  लिए

 केन्द्र

 4281.  कलकत्ता  at  में  टेलीफीन  Increase  in  Telephone  Exchange  in  Cal-
 cutta  Region

 एक्सचेंजों  में  वृद्धि

 Commemorative 4282.  जनरल  जोरावर  fag  की  Stamp  on  Zorawar
 Singh  133

 स्मृति में  डाक  टिकट

 4283.  भारतीय  कृषि  अ्नुसंघान  Overtime  Paid  to  Staff  of  Indian  Agricul-
 ture  Research  Institute  133

 संस्थान  कर्मचारियों  को

 दिया  गया  समयोपरि  भत्ता

 4284,  छोटे  किसानों  की  विकास  Progress  of  Small  Farmers  Development
 Schemes

 सम्बन्धी  में
 प्रगति

 Construction  of 4285.  यवतमाल .  जिले  में  aret
 |

 Building  for  Post

 के  स्थान  पर  डाकघर  की
 Office  at:  Arni

 Yeot  nal  District  135

 नई  इमारत का  निर्माण
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 श्रता ०  प्र७  संख्या  विषय

 Pages 0.  Nos.  Subject

 4286.  यवतमाल  कौर  बम्बई  के  Steps  for  Improvements  in  Telephone

 बीच  टेलीफोन  लाइनों  में
 Lines  between  Yeotmal  and  Bombay

 gare  के  लिए  कार्यवाही

 4287.  महाराष्ट्र राज्य  a  Research  in  Dry  Farming  in  Maharashtra

 1970-71  में  बारानी  खेती
 during  1970-71  and  Expenditure
 Thereon  136

 सम्बन्धी  श्रनुसन्घान  तथा

 उस  पर  व्यय

 Development  Scheme  for  Submarginal 4288.  महाराष्ट्र  में  खेतिहर

 श्रमिकों  तथा  छोटे  किसानों
 Farmers  and  Agricultural  Labour  in

 136 Maharashtra
 के  faa  विकास  योजनायें

 Development  of  a  Tractor  Suitable  to 4289.  भारतीय  परिस्थितियों  के
 137 Indian  Conditions

 लिये  उपयुक्त  ट्रक्टर  बनाना

 138
 4290,  आयातित  ट्रैक्टरों पर

 Premium  on  Imported  Tractors

 प्रीमियम

 4291.  मनीपुर  में  रोजगार  की  Plan  for  Employment  in  Manipur  138

 योजना

 4292,  इम्फाल  म  स्वचालित  Automatic  Tealenhn iciephnone  Exchange  a

 I  npn  a  138-139
 टेलीफोन  एक्सचेंज

 4  “ शे  93.  इक़बाल  में  Telephone  Connection  Pending:  in  Imphal 1970-71  में
 1970-71  139

 अ्रतिर्खीति  पड़े  टेलीफोन

 कनेक्शनों  के  मामले

 4294.  मनीपुर  में  भूमि  के  अलॉटियों  Applicants  from  Allottees  of  Land  for
 Condonation  of  Payment  of  Premium

 के  नाम  प्रीमियम  के  भुगतान  due  from  them  in  Manipur  139

 की  माफी  के  faa  उनसे

 आवेदन

 4295,  मनीपुर  में  दारणाध्थियों  काਂ  Settlement  of  Refugees  in.  Manipur  140

 जाना

 4296.  रोजगार  तलाश  करने  वालों  New  Registration  of  Employment.  Seekers  140

 का  नया  पंजीकरण

 4297.  1000  किलोवाट  के  Radio.  Station  with  100  K,  Trans-

 वाले
 '

 रेडियो
 mitters

 ट्रांसमीटरों

 (xx)



 विषय पता  To  संख्या  a5

 Subject  Pages

 4298.  पश्चिम  बंगाल  में  सांविधिक  Setting  up  2  Sta  te  Cooperative  Develop-
 ment  Corporation  in  West  Bengal  on

 आधार  पर  एक  राज्य
 Statutory  Basis  141

 सहकार  विकास  निगम  की

 स्थापना  करना

 4299.  मध्य  में  Applications  for  Telephone  Connections
 Pending  in  Datia,  Madhya  Pradesh

 टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिये  and  Expansion  of  Datia  Telephone
 भ्रनिर्यीत  waded  पत्र  तथा  Exchange  141

 दतिया  टेलीफोन  एक्सचेंज

 का  विस्तार

 4300,  मध्य  प्रदेश  के  जिला  भिड  New  Building  of  Telephone  Exchange  in
 Bhind  District,  Madhya  Pra a  dach GCsn

 में  टेलीफोन  एक्सचेंज  की

 नई
 इमारत

 4301.  मध्य  प्रदेश  के  दतिया  जिले  Expansion  of  Telephone  Exchange  Sijonda,
 District  (Madhya  Pradesh)  142 में  सिजोंदा  के  टेलीफोन

 एक्सचेंज  का  विस्तार

 4302.  मध्य  प्रदेश  के  fas  तथा  Opening  and  Upgrading  of  Telegraph,
 Phonagraph,  and  Post  Offices  in  Bhind दतिया  जिले  में

 तार  और
 and  Datia  District  of  Madhya  Ptadesh ~  142

 डाकघर  खोलना  कौर  स्तर

 बढ़ाना

 4303.  tract  विरोधी  अभियान  Révival  of  Anti-Cow  Slaughter  Agitation

 को  फिर  से  प्रारम्भ  करना

 4304,  1967”  नामक  Documentary  Film  1967"  144-145

 वृत्त  faa

 4305.  पश्चिम  बंगाल  के  ग्रामीण  Ceiling  on  Land  Holding  in  Rural  Areas
 in  West  Bengal

 क्षेत्रों  में  भूमि  की  अधिकतम  145

 सीमा

 4306.  पश्चिम  बंगाल  में  भूमि  Parliamentary  Consultative  Committee  on
 Land  Reforms  in  West  Bengal

 सुघार  के  बारे  में  संसदीय

 सलाहकार  समिति

 4307,  फालतू  भूमि  का  अधिकार हुण  Shortage  of  Financial  Resorces  01:  States

 करनें के  लिये  मुआवजा  देने
 for  Payment  of  Compensation  for
 Acquisition  of  Surplus.  Land

 हेतु  राज्यों  के  वित्तीय  साधनों  146-
 147

 में  कमी
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 पता  प्र०  संख्या  विषय  भ्

 Subject  Paget. Q.  Nos.

 4308  बेरोजगारी  सम्बन्धी  अ्रांकड़े  Sources  for  Collecting  Unemployment
 147-148

 एकत्र  करने  का  साधन
 Data

 4309,  जी उवंरकों  का  मुल्य  Price  of  Fertilisers

 4310.  Land  Revenue  Appropriated  by  Political राजनीतिक  दलों  द्वारा  भूमि

 राजस्व  का  वसूल  किया
 Parties

 जाना

 43-11,  o  Water vas गांवों  के  लिए  पीने के  जल  Rural  Drinkin  5  Schemes

 की  योजनायें

 4312,  बन  पथरों  को  समाप्त  होने  Ban  on  Shooting  of  Lion,  Tiger,  Bear  and

 से  बचाने  के  लिये
 Life

 Dear  to  Check
 Extinction

 of  Wild

 151-152
 रीछ  att  हिरण  मारने  पर

 प्रतिबद्ध

 43.13,  केरल  के  कनानौर  जिले  में  Re.  Issue  of  Fishing  Licence  to  Fishermen
 of  Madai,  Cannonore  District,  Kerala  152

 मदाई  के  मूछों  को  मछली

 पकड़ने  का  लाइसेंस

 जारी  करना  4

 43.15.  केरल  में  अंशकालिक  Satyagraha  and  Hunger  Strike  by  Part-
 time  Contigency  workers  in  Kerala ,

 152
 आकस्मिक  श्रमिकों  द्वारा

 सत्याग्रह  तथा  भ्रनदान

 152.  153
 4316.  सारनाथ  पर  Students  Attack  on  AIR  Sarnath

 विद्यार्थियों  का  आक्रमण

 Demands  aft  | क  nlovees सिविल  इंजीनियरिंग  विभाग  or  bm  न ह  ह  क  बक  of  Civil.  Enginee-
 स

 के  कर्मचारियों  और  नई
 ting  Department  and  Muster  Roll

 Employees  of  N.  D.  M.  153

 दिल्ली  नगरपालिका  के

 मांग
 मिस्टर

 रोल  कर्मचारियों  की

 4118,  मालिकों  द्वारा  .  अपनी  भूमि  Delay  in  Land  Reforms  due  to  Resistance

 by  Owners
 का  कब्जा  छोड़ने  का  विरोघ

 किये  जाने  के  कारण  भूमि

 सुघार  में  विलम्ब

 4319,  Postponemer  t  of  decision
 '
 Regarding चीनी  उद्योग  के

 154
 करण  सम्बन्धी  निर्णय  को

 Nationalisation  of  Sugar  Industry

 स्थगित  करना
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 ato  To  संख्या

 S.  Q.  Nos.  Subject  Pages

 320.  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  Scheme  for  Farms  and  Labour

 under  Fourth  Plan
 फार्मों  तथा  कृषि  मजदूरों  के

 लिए  योजना

 0  1969  के  भ्र तारांकित
 Correcting  Statement  to  Upstarred  Ques-
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 लोक-सभा  वाद-विवाद  भ्रनूदित

 LOK
 SABHA.

 DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 LOK  SABHA

 गुरूवार, 27 श्रगस्त बाउर, उपान उ  ह  किक  काया

 लोक-सभा  11
 बजे  समवेत हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the
 Clock

 भ्रध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  Speaker  in  the  Chair

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 हरियाणा  प्रसारण  केन्द्र का  निर्माण

 #633.
 थ्रो

 श्रीचन्द
 गोयल  :  क्या  सुचना  AIT  प्रसारण  तथा  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हरियाणा  प्रसारण  केन्द्र  के  निर्माण  का  कार्य  आरम्भ  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  aa  वह  किस  प्रस्थान  में  है  ;

 वहू  कब  तक  पुरा  हो  जायेगा  ;

 उक्त  केन्द्र  पर  कितनी  लागत  जाने  की  सम्भावना  है  !

 सुचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  att  संचार  विभाग  में  राज्य मन्त्र  (att  Fo

 :  जी  नहीं  ।

 प्रायोजना  का  प्रारम्भिक  विवरण  तैयार  किया  जा  रहा  है  और  निर्माण  कार्य  निकट

 भविष्य  में  शुरू  हो  जायेगा
 ।

 1972-73  तक I

 लगभग  55
 लाख  रुपए  |

 थी  श्रीचन्द  गोयल  :  हरियाणा  राज्य  वर्ष  1966  में  अर्थात  4  ag  gd  बना  था  तथा

 महोदय  द्वारा  दिये  सके  उत्तर  से  पता  लगता  है  कि  वहां  आकाशचारी  का  केन्द्र  स्थापित
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 करने  में  तीन  वर्ष  से  अधिक  समय  लग  सकता  है  ।  इसका  we  है  कि  राज्य  में  एक  प्रसारण  केन्द्र

 थापित  करने  में  सात  वर्ष  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  विलम्ब  का  क्या  कारण  है  प्रौढ़  क्या

 देश  में  ऐसा  कोई  wea  राज्य  भी  है  जिसका  प्रसारण
 केन्द्र  नहीं

 उक्त  प्रसारण  केन्द्र  की  स्थापना  हेतु  स्थान  का  पता  लगाने  के  लिए  सरकार
 द्वारा

 भेजे  गये  दल  ने  करनाल  की  सिफारि दा  की  है  परन्तु  चूंकि
 संचार  मन्त्री  रोहतक  के  हैं  तथा  चौधरी

 रणधीर  सिंह  भी  वहां  के  हैं  कौर  वे  पंडित  माधो  राम  से  अधिक  प्रभावशाली  .  .

 अघ्यक्ष  महोदय  :  कृपया  प्रश्न  पूछिये  |

 श्री  श्रीचन्द  mae  करनाल  की  बजाय  रोहतक  का  चयन  करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 में  यह  प्रदान  इसलिये  भी  पूछता  हूं  कि  ऐसा  लगता  है  कि  भौगोलिक  तथा  गुण-दोषों  के  श्राघार  पर

 उस  दल  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  की  उपेक्षा  की  गई  है  तथा  राजनैतिक  दबाव  में
 ही

 रोहतक

 का  चयन  किया  गया  है  ।

 श्री  भंवरलाल गुप्त  :  रोहतक  एक  अच्छा  स्थान  है  ।

 श्री०  ट्०  कु०  गुजराल  यदि  किसी  सदस्य  के  प्रभाव  में  आकर  मुझे  निर्णय  करना  होता

 तो  मैं  शायद  चण्डीगढ़  में  उक्त  केन्द्र  स्थापित  चाहता  क्योंकि  श्री  श्रीचन्द  गोयल  वहां  के  हैं  |

 रोहतक  को  केन्द्र  बनाने  का  मुख्य  आधार  तकनीकी  हट्टी  से  उसका  अनुकूल  होना  है  ।  रोहतक  की

 स्थिति  इस  प्रकार  की  है  कि  वहां  से  हरियाणा  के  अ्धिकांझ  भागों  में  प्रसारण  सुना  जा  सकता

 ग्रोवर  इसीलिए  रोहतक  को  चुना  गया  है  |  इसके  भ्र ति रिक्त  कौर  कोई  कारण  नहीं  है  ।

 जहां  तक  समयावधि  की  बात  ऐसा  करना  तों  हमारे  लिए  कठिन  किं  ज्योंही  कोई

 राज्य  भ्रातृत्व  में  जाये  वहां  ३  दिन  ही  हम  आकाशवाणी  केन्द्र  चालू  कर  दें  ।:  कई  राज्य  हैं

 जहां  अ्राकाशव  केन्द्र नहीं  है  जैसे  नागालैण्ड  तथा  मेघालय  wie  हम  वहां  भी  एक-एक  केन्द्र

 स्थापित  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  पीलू  मोनो  :  जेसे  अकसाईचिन

 श्री  इ०  कु०  गुजराल  :  नहीं  जैसे  बम्बई  ।

 श्री  पीलू  मोडी  :  वहां  एक  केन्द्र  कयों  नहीं  स्थापित  करते  ?

 थी  इ०  कु  गुजराल  :  यह
 आघार

 नहीं  है  ;  राजनैतिक  आधार  बल्कि

 राडार  रेखा  जाता  है  ॥

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  मन्त्री  महोदय  यह  स्वीकार  करेंगे  कि  विशेषकर  पिछड़े  क्षेत्रों  में  श्रथवा

 विदेशों  से  या  राष्ट्र  विरोधी  तत्वों  से  प्रभावित  होने  की  सम्भावनाओं  वाले  क्षेत्रों  रेडियो  संचार

 का  एक  प्रख्यात  प्रभावपूर्ण  माध्यम  है
 ।

 वहां  लोग  समाचार  प्र्
 तो

 बहुत
 कम

 पढ़ते  «

 मैं  जानना  चाहूंगा  कि  उक्त  पिछड़े  तथा  नाजुक  क्षेत्रों  में
 प्रसारण  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए

 सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही है
 ?  विशेष  रूप  से  लेह  तथा  अन्य  ऐसे  क्षेत्रों  में  चौथी  योजना  के

 दौरान  प्रसारण  केन्द्र  खोलने  के  बारे  में  संरकार  की  क्या  योजना  है  ?  एक  किलोवाट  afar

 2
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 के  ट्रान्सभीटर से  दूरी  तक  भ्र  सारण  नहीं  हो  सकता  |  सरकार  कां  विचार  इन

 ट्सिमीटरों  के  स्थान  पर  श्रमिक  शक्ति  वाले  ट्रान्स मीटर  लगाने
 का

 है  ?

 श्री द्  Fo  गुजराल :  जहां तक  प्रसारण  केन्द्रों  की  संख्या
 का  संबंध  हम

 38
 नये

 प्रसारण
 केन्द्र  खोलने  जा  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  तो  बड़ी  दूर  की  बात  करने  लगे  हैं
 ।

 प्रदान  केवल  हरियाणा के  वारे

 में

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  प्रदान  केवल  हरियाणा  से  संबंधित  हो  सकता  है  परन्तु  उन्हें तो  समूचे

 देश  के  बारे  में  जानकारी  देनी  पड़ेगी
 ।  आप  उन्हें  पूरी  जानकारी  देने

 से  क्यों  रोकते  हैं
 जो

 कि

 सारी  सभा  के  लाभ  की  हो  ?  सहायता  करने  के  बजाय

 अध्यक्ष  महोदय
 :  paar  ऐसी  बात॑  मत  कीजिये  ।  अनुपूरक  प्रदान  केवल  मुख्य  प्रदान  से

 संबंधित  होने  चाहिये  ।

 डा०  सुशीला शेयर  :  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगी  कि  किसी  प्रसारण  केन्द्र  के  लिए

 स्थान  चुनने  में  क्या-क्या  मानदंड  सम्मुख  रखे  जाते
 मैं  यह  विशेष  रूप

 से  पूछ रही  हूं

 क्योंकि  बुन्देलखंड में  भांति  का  स्थान  निर्घारित  किया  गया  था  ।  दो  मन्त्रियों  ने  सार्वजनिक

 चकक्‍्तव्य  भी  दिये  थे  परन्तु  wa  ag  स्थान  बदल  दिया  गया  है  ।  इसी  प्रकार  हरियाणा के  बारे  में
 भी

 स्थान  बदल  दिया  wat  स्थान  कयों  बदले  जाते  हैं  तथा  ऐसा  किस  आधार पर  किया

 जाता है  ?

 श्री हु  कु०  गुजराल :
 ये  मानदंड

 तो  सर्वविदित हैं  ake  ये  हैं  सास्कृतिक  एकरूपता  क्षेत्र

 का  एक  स्थान  जहां  से  अधिकाधिक  क्षेत्रों  में  प्रसारण  पहुंच  सके  तथा  जहां  कृषि

 कार्यक्रमों  में  भाग  लेने  के  लिए  अधिकाधिक  व्यक्ति  पहुंच  सकें  ।  यही  बातें  ध्यान  में  रखी  जाती  हैं

 शर  इन्हीं  के  ग्रा घार  पर  प्रसारण  केन्द्रों  के  स्थान  निर्धारित  किए  जाते हैं

 डा०  सुनीला  इन  दो  मामलों  में  आपने  स्थानों  में  परिवर्तन  क्यों  किया ?  इसका

 उन्होंने
 उत्तर नहीं

 दिया  ।

 भारतीय  चीनी  मिल  संघ  द्वारा  चीनी  के  उत्पादन  पर  लगे  उत्पादन-शुल्क

 ge  के  लिए  प्रार्थना

 #634.  att  वि०  नरसिम्हा
 व्या  खाद्य  कृषि  मन्त्री

 यह  बताने की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  चीनी
 मिल  संघ  के  श्रेय ने  सरकार  से  यंह  अनुरोध  किया है  कि

 सरकार  1  जुन  1970  से  चीनी  के  कुल  उत्पादन  पर  उत्पादन-शुल्क में  पुरी  छूट  दे  ;  और

 यदि  तो
 सरकार

 की
 इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रन्वासाहब
 y :  जी  हां  ।
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 चीनी  पर  लगे  उत्पादन  कर  में  छूट  के  रूप  में  केन्द्र  द्वारा  कौर  गन्ने  पर  लगे  गलना

 क्रय  कर  में  छूट  at  वापिसी  के  रूप  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  पहले  से  ही  दी  गई  रियायतें  पर्याप्त

 सभी  जाती  हैं
 ।  चीनी  पर  लगे  उत्पादन  कर  में  कौर  अधिक  छूट  की  अनुमति  देने  का  सरकार

 की  कोई  भी  विचार  नहीं है  ।

 श्री  fao  नरसिम्हा  राव  क्या  मिल  संघ  ने  अतिरिक्त  उत्पादन  पर  रुपये  प्रति  विवाद

 की  छूट  की  मांग  की  थी  तथा  क्या  राज्य  सरकारों ने
 1  1970  के  पंचायत  पेरे  गये

 गन्ने
 पर

 य-कर  में  पुरी  छूट  दी  है
 ?

 श्री  श्रस्नासाहैंब  कुछ  राज्य
 सरकारों  ने  15

 मई  के
 पर चात पेरे

 पेरे  गयें  गन्ने
 पर

 गन्ना-शुल्क  पर  छूट  प्रदान  की
 थी

 ।  वस्तुतः  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  एक  पग  आगे  बढ़कर
 10

 जुलाई  से  पेरे  गये  गलने  पर  गरना  उपकर  वापस  कर  दिया  था
 ।  जहां तक  उत्पादन-शुल्क  में

 देने का  संबंध  है  गतवर्ष  भ्रमित  उत्पादन  पर  जो  अतिरिक्त  रियायत  दी  गई  थी  उसके

 भ्र लावा  हमने  जुलाई  तथा  सितम्बर  के  मध्य  हुए  उत्पादन  पर
 भी  उत्पादन-शुल्क  में

 रियायत  दी

 थी  |  हमारे  विचार  से  इतनी  छूट  काफी  तथा  न्यायोचित  है  ।

 श्री  fao  नरसिम्हा  राव  :  क्या  सरकार  ने
 1  1970

 से
 किसानों  को  बोनस  तथा

 उत्पादन  के  लिये  रियायत  हेतु  सहकारी  चीनी  मिलों  को  निर्देश  दिये  हैं
 ?

 श्री  श्रन्तासाहेब  रिन्दे  :  रियायत  देने  के  बारे  में  टम  सहकारी  संस्थापकों  तथा  गैर-सरकारी

 क्षेत्र  के  बीच  भेद-भाव  नहीं  करते  क्योंकि  ये  रियायतें  उत्पादन  से  संबंधित  हैं  ।

 श्री  के ०  सुर्य नारायण  :
 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  राज्य  सरकारों  F  किसानों  को

 लाभ  देने  के  लिए  कई  प्रकार
 की  सिफारिशें  की  हैं  तथा  क्या  सरकार  को  यह  भी  मालूम है

 कुछ  मिल  मालिकों  ने  गलने  का  मूल्य  निर्धारित  करने  वाले  आदेश
 को

 समाप्त  कराने  के
 उद्देश्य  से

 अदालत  का  आश्रय  लिया  है  क्योंकि  सरकार  द्वारा  निर्धारित  मुल्य  कारखानों  की  उत्पादन  लागत

 को  भी  पुरा  करने  के
 लिये  अपर्याप्त हैं  ?  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  केवल  टैरिफ  आयोग  के

 प्रतिवेदन को  ही  में  रखा  है  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  टेरिफ  आयोग  ने  निर्माताओं  के  सारे

 खर्च को  ध्यान  में  नहीं  रखा
 ।  यही  कारण  है

 कि
 निर्माता  कम  से  कम  गन्ने  का  मुल्य  भी  श्रदां

 नहीं कर  पाते  ।

 उस
 ba

 पिछले  मौसम  किसानो ंने  वास्तव  में  गन्ना  जला  दिया  क्योंकि  कारखानों ने  नहीं

 खरीदा  ।  इन  सेब  बातों  के  हल  के
 लिये  क्या  सरकार  सभी

 राज्यों  के  लिये  कोई  सामान्य  सूत्र
 निर्धारित  करने  पर  विचार  करेगी  ?

 श्री  भ्रन्नासाहेब शीशे
 माननीय

 सदस्य  के  प्रति  पुरे  सम्मान  सहित  मैं  निवेदन  करूंगा

 कि  यह  wet  तो  उत्पादन  शुल्क  में  रियायत  से  संबंधित  है

 यक्ष  महोदय  :  यह  अच्छा  होता  कि  श्राप  केवल  मुख्य  प्रदान  की  सीमा  में  ही  प्रशन

 पुछते
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 भाद्र
 1892  )  मौखिक

 उत्तर

 faa
 घटकर श्री  वि०  कृष्णमूर्ति  :  हमारे  क्षेत्र  के  सभी  प्रदेशों

 में
 गन्ने  से  चीनी  की  प्रा

 6  बल्कि  5.2  रह  गई  है  सरकार  ने  9.2  प्रतिशत  चीनी  प्राप्त  कराने  वाले

 गन्ने  के  मिल  द्वारा  देय  मूल्य  को  73  रुपये  प्रति  क्विंटल  तय  कर  दिया  जबकि  प्राप्ति  घटकर

 6  प्रतिशत  रह  गई  चीनी  मज़ूरी  द्वारा  संशोधन  किये  जाने  के  बाद  से  उत्पादन
 लागत  में

 वृद्धि  हो  गई  है  तथा  गन्ने  के  मूल्य  में  भी  बढ़ोतरी  हुई  है  ।  ऐसी  परिस्थितियों  में  यदि

 शुल्क  में  रियायत  न  दी  जाये  तो  देश  में  उपलब्ध  अतिरिक्त  गन्ने  को  कारखानों  में  कसे  पेरा  जा

 सकता है  ?  पहले तो  उत्पादन  शुल्क

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  तक  मत  कीजिये  ।

 श्री  foo  कृष्णसूति  :  मैं  तो  मन्त्री  महोदय  को  इस  बात  की  अनावश्यकता  के  बारे  में

 विश्वास  दिला  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  वाद-विवाद  नहीं  है  ।  यह  तो  प्रश्नकाल  है  ।

 श्री  बि०  कृष्णमूर्ति  :  जब  मन्त्री  महोदय  श्री  नरसिम्हा राव  के  पहले  प्रदान  का  उत्तर  दे

 रहे  थे  तो  उन्होंने कहा  था  कि  उत्पादन  शुल्क  में  रियायत  दी  गई  है  तथा  वह  उसे  कम  नहीं  कर

 रहे  पहले  उत्पादन  शुल्क  24  प्रतिश्त  प्रति  विंस्टन  था  ।  wa  यह  37  रुपये  प्रति  विवाद  है  ।

 उत्पादन  शुल्क  में  वृद्धि  के  कारण  कें
 रखाने  गन्ना  नही  पेर  सकते  क्योंकि  यह  अलाभकारी  है  ।

 उत्पादन  शुल्क  में  संशोधन  किये  जाने  से  सरकार  को  चालू  वर्ष  में
 80

 करोड़  रुपये  की  प्राप्ति

 होगी  |  यदि  आप  इस  अतिरिक्त  गन्ने  की  खरीद  द्वारा  देश  के  किसानों  की  रक्षा  करना  न्योते  हैं
 तो

 श्राप  उत्पादन  शुल्क  में  रियायत  देकर  या  फिर  1
 जुन  '1970 से  att  कारखानों  द्वारा  पेरे

 जाने  वाले  सभी  प्रकार  के  मरने  पर  उत्पादन  शुल्क  समाप्त  करके  इन  कारखानों  को

 दें
 ।

 परन्तु  रियायत
 न

 देने  के  लिए
 उन

 पर  वित्त  मन्त्री
 का  दबाव  पड़  रहा  है  कौर  इसीलिये  वह

 उत्तर  नहीं  दे  पा  रहे  हैं  ।  FA  rar  है  कि  ara  हमारी  सहायता  करेंगे  ।

 थी  श्रन्नासाहेव  WH  मालुम  है  कि  श्री  कृष्णमूर्ति  सहकारी  चीनी  उद्योग  से  निकट

 का  संबंध रखते  हैं  ।  परन्तु मैं  उनके  इस
 कथन  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  उत्पादन  शुल्क  में  वृद्धि  से

 मिलमालिकों  पर  कुप्रभाव  पड़ता  है  क्योंकि  यह  मूल्य-तंत्र का  एक  बन  जाता  है  शर

 वास्तव  में  तो  वह  उपभोक्ता के  सिर  पड़ता  जहां
 तक  तमिलनाडु  की  चीनी  मिलों

 का  सम्बन्ध  है  उत्पाटन  शुल्क  में  कोई  वृद्धि  से  मिल  मालिकों  अथवा  किसानों  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ता  1

 भारत  सरकार  ने  उत्पादन  शुल्क  पर  जुलाई
 से  सितम्बर

 तक  क़े  उत्पादन
 पर

 अतिरिक्त  छूट  देते

 की  घोषणा  की  है  तथा  अधिकाश  कारखानों  ने  जुलाई  से  सितम्बर  तक  उत्पादन  का  दूसरा  दौर

 चलाया है  ।  वे  इसका  पूरा  उठा  सकते  हैं

 श्री  तैन्ने  विश्वनाथन :  मन्त्री  महोदय  कहा  है  कि  उत्पादन  शुल्क  से  न  तो

 भोक्तताओं  पर  कौर  न  ही  गन्ना  उत्पादकों  पर  प्रभाव  पड़ा  तो  फिर  किस  पर  इसका  प्रभाव

 पड़ता

 श्री  श्रब्नासाहेब
 :  मैंने  यह  तो  नहीं  मैंने  तो  ag  ser था

 कि  इससे  src
 || के  मालिकों  या  गन्ना  उत्पादकों  पर  प्रभाव  नहीं



 Oral  Answers  August  27,  1970

 ैं  ox q  नच श्री  तैरने  विश्वनाथन  :  इसीलिए  पुता  हँ  ।  यही  कारण है  कि  यह  छूट  का

 निवेदन  बहुत  भ्रच्छा  था
 ।

 प्राय  इस  पर  विचार  क्यों  नहीं  करते
 ?

 श्री  हेम  बरुआ  यदि  यह  सच  है  कि  चीनी  के  उत्पादन  पर  उत्पादन  शुल्क

 में  छूट  देने  का  उद्देश्य  चीनी  मिलों  का
 राष्ट्रीयकरण

 की  सरकार  नीति  को  मस्त-व्यस्त

 करना  है  तो  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रस्ताव  के  प्रति  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?  क्या  यह

 भी  सच  है  कि  राष्ट्रीयकरण  की  नीति  के  मामले  में  केन्द्र  सरकार  तथा
 उत्तर  प्रदेश

 जैसे  राज्य  एक

 दूसरे  पर  उत्तरदायित्व डाल  रहे  हैं  ?

 श्री  भ्रन्नासाहेब  शीशे  :  मेरे  विचार  से  राष्ट्रीयकरण  का  हमसे  कोई  सम्बन्ध  |

 हिसार  में  बारानी  खेती  के  विकास  की  योजना

 #635.  शी  यशपाल  सिह  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हरियाणा  सरकार  ने  हिसार  जिले  में  बारानी  खेती  के  विकास

 के  लिए  एक  योजना  तैयार  की  है  कौर  उसे  केन्द्र  की  पूरा  के  लिए  भेजा  है  ;

 यदि  तो  उक्त  योजना  की  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 उस  योजना  पर  कितना  व्यय  होगा  तथा  केन्द्र  का  विचार  हरियाणा  सरकार  को

 कितनी  वित्तीय  सहायता  देने  का  है  ;  ak

 उस  योजना  से  किसानों  को  किस  प्रकार  लाभ  होगा  ?

 सामुदायिक  विकास  ate  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रत् ना साहेब

 :  of  हां

 seq  स्कीमों  की  भांति  यह  भी  एक  मार्गदर्शी  परियोजना  है  इसकी  विशेषताओं  में  भूमि

 को  समतल  बनाना  भूमि  जोताई  किये  कौर  भूमि  प्रबन्ध  ;  जलीय  कटाई  विधियां  लघु

 छिड़काव  नई  किस्मों  का  नई  फसलें  उचित  फसल  कृषकों  का

 प्रशिक्षण  कौर  प्रदर्शन  आदि  शामिल  हैं  ।

 (at)  1970-71 के  दौरान  इस  योजना  की  फ्रियान्बिति  पर  22.20  लाख  रुपये  व्यय  होने

 की  सम्भावना  है  ।  यह  एक  केन्द्रीय  प्रयोजित  योजना  है  इस  पर  होने  वाला  सारा  व्यय

 नात्मक  वित्त से  पुरी  होने  वाली  155  लाख  रुपये  कि  अल्प  कालीन  ऋण  की  राशि  के

 भारत  सरकार  ।

 यह  योजना  प्रदर्शन-एवं-प्र  शिक्षण  परियोजना  के  रूप  में  कार्यान्वित  की  जायेगी  |

 प्राप्त  होने  वाले  परिणामों  से  कृषकों
 को

 नई  नीति  के  लाभों  का
 ज्ञान  होगा  ।  इसके  अतिरिक्त

 परियोजना  में  भाग  लेने  वाले  कृषकों  को  स्थाई  निर्माण  कार्यों  ate  श्रवस्थ्रापना  सम्बन्धी

 प्रबन्धों  के  रूप  में  प्रोत्साहन  दिया  जाता  है  ।

 Shri  Yasbpal  Singh  We  could  have  manufactured  hundreds  of  tube  well  with  this

 money,  but  that  was  not  done.  The  dry  farming  would  result  in  eliminating  the  ground-nut

 |
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 and  ‘Bajra’  cultivation  and  the  cultivators  will  not  be  able  to  have  cash  crops  I  want  to

 know  the  reasons  for  which  the  Government  has  chosen  Hissar  in  Haryana  for  this  purpose

 and  not  some  other  area  ?

 श्री  श्रस्नासाहब  दिये  इस  परियोजना  के  लिए  हरियाणा  सरकार  भी  बहुत  उत्सुक  थी

 परन्तु  यह  केवल  हरियाणा  तक  ही  सीमित  नहीं  है
 ।

 इस  प्रकार  की  24  परियोजनाओं हैं  जिन्हें

 देश  में  चालू  किया  जा  रहा  है  तथा  इनसे  एक  बड़े  क्षेत्र  को  लाभ  पहुंचेगा
 ।  माननीय

 सदस्य  इस

 तथ्य  को  अनुभव  करेंगे  कि  हमारे  देश  के  एक  तिहाई  भाग  में  बारानी  खेती  होती  है  नलकूप

 लगाने  तथा  बड़ी  छोटी  सिंचाई  कार्यक्रमों  के  कार्यक्रम  में  कोई  बाघा  उत्पन्न  नहीं  होगी ।

 परन्तु  बारानी  क्षेत्रों  के  किसानों  की  सहायता  के  लिए  भारत  सरकार  ने  यह  नई  टेक्नालाजी तथा

 नई  परियोजनाओं  स्वीकृत  की  हैं  ।

 Shri  Yashpal  Singh :  Sugar-cane  and  rice  cannot  be  cultivated  under  dry
 farming. The  farmers  of  the  atea  where  the  experiment  of  dry  farming  is  going  on,  should  be  given

 the  bencfit  of  an  additional  project  producing  paddy,  sugar  cane  and  fodder  for  their  cattle ;
 Otherwise  the  area  under  this  preject  will  be  deprived  of  rice  and  sugar

 श्री  श्रन्नासाहेब fat  :  उनके  लिए  अलग  योजनायें हैं  ।

 श्री  ज्योति मंथ  बसु  :  क्या  मन्त्री  महोदय  हमें  बतायेंगे  कि  जिन  राज्यों  में  कृषि  उत्पादन

 सबसे  कम  रहा  है  जेसे  पश्चिम  तथा  तथा  जहां  या  तो  सिंचाई

 बिलकुल  ही  उपलब्ध
 नहीं  कराई  गई  हैं  प्रिया  बहुत  छोटे  पैमाने  पर  उपलब्ध  कराई  गई  उन

 क्षेत्रों  में  बारानी  खेती  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  क्या  प्रबन्ध  किये  गये  हैं
 ?

 वहां  इस  समय  केवल

 एक  ही  फसल  होती  इसलिये  बारानी  खेती  का  स्वागत  है  ।  तो  ऐसे  क्षेत्रों  में  बारानी  खेती  को

 प्रोत्साहन  देने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है
 ?

 meat  मुख्य  प्रदान  केवल  हरियाणा  तथा  हिसार  से  सम्बन्धित  है  ।

 श्री  ज्योतिमंय  श्री  शिंदे  जी  बड़े  ही  जानकार  व्यतीत  हैं  ।  बाप  उनकी  परीक्षा  ले

 सकते  हैं  और  वे  कुछ  न  कुछ  बता  ही  देंगे  ।  भले  ही  वे  बातें  तथ्यों  से  सम्बन्धित  a  at  at  भी

 कुछ  न  कुछ  तो  कहेंगे  ही  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  दोनों  ही  बड़े  जानकार  व्यक्ति  हैं  ।

 श्री  ज्योतिमंय बसु  :  तो  उन्हें  उत्तर  देने  दें
 ।

 कै
 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे खेद  है  ।

 Shri  Tolshidas  Jadav  If  such  dry.  farming  projects  are  to  be  set  up'in  every  other
 State  of  the  country,  it  will  have  to  be  seen  that  since  the  loans  given  to  the  farmers  for  dry
 farming  will  have  to  be  recovered  every  year  as  usual,  and  that  it  fs

 generally  difficult  for  the
 farmers  to  repay  these  loans,  have  some  arrangements  been

 made  to  ensure  that  these
 farmers  do  not  get  burdened  with  these  loans.

 श्री  श्रन्नोसाहेब  दिव
 :

 हमने  इस  बीत  का
 ध्यान  रखें  है  कि  माननीय  सदस्य

 के
 जिले  में

 भी  यह  योजना  चालू
 की

 जाये  हम  अन्य  कठिनाइयों
 को  ध्यान  में  रखेंगे  ।
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 Shri  Tulshbidas  Jadav  What  measures  are  being  taken  to  see  that  in  stead  of

 recovering  loans  from  the  cultivators  every  month,  the  instalments ar टि  spread  out  and

 swelly  rate  of  interest  is  charged  thereon  ?

 श्री  श्रन्नासाहेब शीशे  :  यह  तो  एक  बिल्कुल भिन्न  प्रदान है  ।

 All  India  Trade  Union  Congress

 *637  bri  Bharat  Sipgh  Chavhan  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilita-

 tion  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  All  India  Trade  Union  Congress  is  affiliated  to  any  international

 Labour  Organisation  ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  its  functioning  and  activities  in  regard  to  launching  of

 agitations  efc.  are  guided  0४  the  Directors  for  foreign  countries

 (c)  whether  this  Organisation  has  been  receiving  any  financial  assistance  from  any

 International  body  from  time  to  time  and

 (d)  if  so,  the  action  Government  propose  to  take  in  this  regard  ?

 abilitation The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  Employment  and  Reb

 (Shri  Bilshwanath  Roy)  (a)  The  Ail  Inaia  Trade  Union  Congress  is  affiliated  to  the  World

 Federation  of  Trade  Unions

 Government  have  no  information (b)  and  (c)

 (d)  Does  not  arise.

 Shri  Bbarat  Singh  Chauhan  :  Regarding  foreiga  financial  assistance,  the  Government

 have  declared  that  organisations  like  the  All  India  Trade  Union  Congress  should  not  be

 allowed  to  get  foreign  finances.  Will  the  Government  ensure  that  of  foreign  assistance

 Jeceived  by  A.  I.  T.  U.  C.  is  stopped  and  what  action  is  being  taken  in  this  regard  because

 it  is  a  question  of  policy  and  we  want  stop  this  kind  of  foreign  assistance  to  stop  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministty  of  Labour,  Employment  and  Rehabilitation

 (Shri  Bhagwat  Jh:  Azad):  As  has  been  stated  in  the  answer,  to  the  main  question,  Govern-

 ment  have  no  information  as  to  whether  the  A.  I.  U.  C.  is  getting  any  assistance  from

 any  foreign  organisati  on.
 Neither  we  are  aware  of  it,  nor  we  have  received  any  complaint

 in  this  connection.

 . Shri  Bharat  Singh  Chauhan  ह  Are  the  Government  aware  that  the  policies  of  AITUC

 are  formulated  on  the  pattern  of  the  policy  of  U.  S.  S.  R.  and  their  activities  also  conform

 to  those  policies  ?

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  No  Sir,  there  is  nothing  like  ‘that

 Shri  Balraj  Madhok  :  The  hon.  Minister  has  stated  that  hé  has  no  information  in
 this  regard,  will  he  make  an  effort  to  find  out  details  ?  Is  there  any  international  organisa-
 tion  throuzh  which  AITUC  is  getting  financial  assistance  from  communist  countries  and
 whether  the  expenses  of  the  AITUC  delegations  visting  foreign  countries  every  year  are  met
 by  this  organisation  ?  In  case  the  Government  do  not  have  such

 information
 at  present,

 would  they  try  to  gather  it  and  place  it  on  the  Table  of  the  House  ?

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  Nat  only  of  the  AITUC  delegates  but  many  other  delega-
 tions  go  abroad  and  I  donot  think  there  is  any  need  for  conducting  inquiries  in  this  behalf.
 We  have  not  received  any  complaint  or  information  as  such

 |
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 मौखिक  उत्तर  _

 श्री  स०  मो०  बनर्जी
 :  बया  मन्त्री  महोदय  तथा  प्रश्नकर्त्ता को  जानकारी  है  कि  अखिल

 भारतीय  मजदूर  संघ  कांग्रेस  का  नारा  है  के  मजदूरों  !  एक  हो  जागो  श्र  इसीलिए

 वहू  संघ  far  की  सबसे  शर्वितशाली  मजदूर  संस्था  डबल्यू०  एफ०  टी०  फु ०  से  सम्बद्ध  क्या

 यह  सच  है  कि  कुछ  oer  ऐसी  केन्द्रीय  कर्मचारी  संघ  संस्थायें  भी  हैं  जो  भाई  सी०  एफ०  टी  ०

 जो  am  विश्व  संघों  से  सम्बद्ध  है
 ?

 यदि  तो  क्या  उन  संस्थाओं  को  इन  संस्थाओं  से  कोई

 घन  प्राप्त  हो  रहा  है
 ?  यदि  तो  वे  कौन  सी  संस्थायें  हैं

 ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  प्रशन  श्री  मधोक  के  प्रशन  के  मुकाबले  में  किया  गया  seq  है  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  वह  यह  तो  बता  सकते  हैं  कि  कया  कुछ  अन्य  संस्थाएं  अन्य  विस्व

 संघों  से  सम्बद्ध है  ?

 थी  भागवत भा  आजाद  :  यह  सच  है  कि  भारतीय  राष्ट्रीय  मजदूर  संघ  कांग्रेस  के  तथा

 एच०  एम०  आई ०  सी०  टी०  Yo  से  सम्बद्ध  दूसरे  प्रदान के  उत्तर में  मेरा  at

 उत्तर  है
 जो

 मैंने  रखी  मजदूर  संघ  कांग्रेस  के  बारे  में  दिया है  ।

 पटसन उद्योग  में  सजूरी  निर्धारण

 #638.  श्री  कं०  हाज़िर  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 1969

 के  समभौते  की  शर्तों  के  भ्रनुसार  परिचित  बंगाल  में  पटसन  उद्योग

 के  लिए  कोई  व्यवस्था-तंत्र  कायम  कर  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  उसे  कौन-कौन  से  मामले  सौंपे  गये  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  ऐसी  व्यवस्था  की  स्थापना  में  सरकार  कितना  समय  लेगी  ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  विश्वनाथ  :  जी  नहीं  |

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 प्रस्तावित  समिति  के  घ्रच्यक्ष  के  कार्य  एवं  अधिकार  तथा  उसके  विचारार्थ  विषयों  के

 सम्बन्ध  में  नियोजकों  तथा  श्रमिकों  के  बीच  मतभेद  हो  जाने  के  कारण  राज्य  सरकार द्वारा  यह
 तन्त्र  स्थापित  नहीं  किया  जा  सका  ।  अध्यक्ष  के  चयन  के  पश्चात्  राज्य  सरकार  द्वारा  यह  तन्त्र

 स्थापित  किया  जायेगा  ।

 श्री  कं०  हाज़िर  13  अगस्त को  पटसन  कर्मचारीਂ  संघ  तथा  पटसन  मिलों  ने  कुछ  नामों

 का  सुभाव  दिया
 था

 जिनमें  से  एक  को  विवादों
 निपटाने  वाली  समिति  का  अध्यक्ष  चुना

 जाना  था  ।  परन्तु  अध्यक्ष  की  नियुक्ति  से  qq  ही  ढाई  साल  के  भीतर  पटसन  कर्मचारियों  तथा

 भारतीय  पटसन  मिल  के  बीच  इस  बारे  में  एक  समभक्रौता हो  गया

 श्री  भागवत भा  आजाद  :  एक  त्रिपक्षीय  बैठक  में  यह  स्वीकार  किया  गया  था  कि

 वारी  तथा  मालिक  नामों  की  एक  सुची  पेश  करेंगे  ।  मालिकों  ने  तो  सेवानिवृत्त  न्यायाधीशों  की

 सुची  पेश  कर
 दी

 परन्तु
 कर्मचारियों

 ने  अपनी  सूची  पेश  नहीं  की
 ।
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 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  उन्होंने  एक  नाम  किया  है  ।

 श्री  भागवत  भा  आजाद  :  जी  हों  यह  निश्चय  किया  गया  था  कि  यह  7  दिन  के  भीतर

 होना  चाहिए  ।
 मैं  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  से  सहमत  हूं  कि  एक  नाम  पेश  किया  गया  था  परन्तु  त्रि

 पक्षीय  बैठक  में  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  नामों  की  एक  सूची  पेश  की  जाये  ।  वह  सूची  पेठा

 महीं  की  गई  ।  इसीलिए  यह  मामला  कभी  तक  अनिर्णीत  पड़ा  है  ।  एक  नाम  पेश  किया  गया  था  |

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  इन  सज्जन  से  पुछा  था  कि  क्या  वह  अ्रध्यक्ष  पद  संभालना  चाहेंगे  ।  हमें

 नहीं  ara  कि  उन्होंने  इसे  कर  लिया  है  ।  इसीलिए  यह  विवाद oat  तक  रुका  पड़ा  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  इस  विवाद  को  निपटाने  के  लिए  भरसक  प्रयास  कर  रही  है  ।

 श्री  कं०  हाज़िर  :  क्या  यह  सच  है  कि  पटसन  कर्मचारियों  ने  समिति  के  निदेश  पदों  में  से

 राजसहायता  तथा  मंहगाई  भत्ते  के  वि  तय  को  निकालने  के  विरोध  में  10  अ्रगस्त  को  हड़ताल  की

 क्योंकि  इन  विषयों  का  उन  निर्देशपदों  में  शामिल  किया  जाना  श्रनिवायं  था

 श्री  भागवत  का  आजाद  :  जी  हां  ।  यह  सच  है  कि  बोनस  के  लिए  तथा  अनि वा यें
 भविष्य

 निधि  तथा  राज  सहायता  के  बारे  एक  सांकेतिक  हड़ताल  की  गई  थी  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  उनके

 विवादों
 को  हल  करने  के  लिए  अगस्त  1969  में  हुए  करार  के  अनुसार

 समिति  का  गठन  तुरन्त

 ही  किया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  मन्त्री  महोदय  को  मालुम  है  कि  अगस्त  1969  में  हड़ताल  से  सम्बन्धित

 एक  करार  हुमा  था  शौर  जहां  तक  मुझे  मालूम  है  मन्त्री  महोदय  भी  उस  समय  वहां  उपस्थित

 थे  ।  इस  समिति  के  अतिरिक्त  एक  अन्य  व्यवस्था-तन्त्र  का  awa  दिया  गया  तथा

 इसके  पश्चात  वह  एक  व्यवस्था-तन्त्र  गठित  ही  किया  गया  है  ।  यह  जांच  आयोग

 अधिनियम  के  अधीन  एक  जाँच  आयोग  है  ।  इसे  भी  राज्य  सरकार  के  श्रम  विभाग  ने  दिसम्बर

 1969  में  स्थापित  किया  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  आ्रायोग  wat  भी  कार्य  कर  रहा

 है  अथवा  नहीं
 ?

 क्या  इस  आयोग  ने  कोई  प्रतिवेदन  पेश  किया  यदि  हाँ  तो  इस  प्रतिवेदन का

 ब्यौरा  क्या  है  तथा  क्या  यह  सच  है  कि  इस  आयोग  को  अरपना  कार्य  पूरा  करने  के  लिए  कोई  धन

 नहीं  गया  आर  भारतीय  पटसन  संगठन  इसे  बन्द  करवाने  का  प्रयत्न  कर  रहा  है
 ?

 इसलिए  सरकार  उस  आयोग  के  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  कर  रही  है
 ?

 श्री  भागवत  भा  आजाद  :  मुझे  खेद  है  कि  मैं  इस  प्रदान  का  उत्तर  देने  की  स्थिति  में  नहीं

 ।  मै ंतो  यही  कह  सकता  हूँ
 कि  हमने  भ्रमित  1969  में  केन्द्रीय  स्तर  पर  एक  करार किया  था

 जिसके  भ्रनुसार  वेतन  में
 30

 रुपये
 की

 वृद्धि
 की  गई  थी  ।

 इसके  पश्चात्  हमने  wer  विषयों पर

 विचार  करने  के  लिए  एक  अन्य  व्यवस्था  स्थापित  करना  स्वीकार  किया  था  परन्तु  वह  तक

 नहीं  की  जा
 सकी

 क्योंकि  वे  लोग  परस्पर  सहमत  नहीं  थे
 ।  अब

 वे
 लोग  पश्चिम  बंगाल  में

 एक
 त्रिपक्षीय

 बैठक  का
 श्रायोजन  करने

 के
 बारे  में  सहमत  हुए  हैं  ।  इस  जांच  योग  के  बारे  में

 वर्तमान  स्थिति  का  पता  लगाकर  मैं  माननीय  सदस्य  को  सुचित  कर  दूंगा  |
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 मौखिक  उत्तर 1892

 चलचित्र  परिषद्‌  में  चलचित्र  उद्योग  का  अधिक  प्रतिनिधित्व

 ्

 #639.  श्री  श्रद्धा कर  सुपकार  :  श्री  दण्डधारी

 श्री  तारायरान  :

 क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  कौर  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  att  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  चलचित्र  उद्योग  के  प्रतिनिधि  केन्द्रीय  मन्त्री  से  मिले  थे  और

 उनमें  ग्रनुरोध  किया  था  कि  प्रस्तावित  चलचित्र  परिषद्‌  में  उद्योग  को  अधिक  प्रतिनिधित्व  दिया

 जाये ;  कौर

 यदि  तो  निगाह  कब  तक  किंया  जायेगा  ?

 ि दै द  LA
 gray  {ox

 सूचना
 तथा  प्रसार रा  मन्त्रालय  शौर  संचार  विभाग  में  राज्य  इ०  कु०

 हां  । क

 फिल्म  परिषद  की  स्थापना  सम्बन्धी  प्रस्ताव  सरकार  के  सक्रिय  में  विचाराधीन

 श्री
 भड़काकर  सुधार

 :  चलचित्र  परिषद  की  स्थापना  कब  तक  की  जा  रही  इस

 पद
 की

 स्थापना  के  उपाय  सम्बन्ध  में  क्या  सरकार  ने  कोई  विचारधारा  बनाई  है  ?

 श्री  ट्०  Fo  गुजराल  :  जहां  तक  समय  का  संबन्ध  इस  समय  मेरे  लिए  यह  बताना

 कठिन  है  ।  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  उसकी  स्थापना  के  विषय  में  सरकार  सफ़िया  रूप  से

 विचार कर  रही  है

 जहां  तक  का  प्रश्न  है  इसके  पीछे  एक  लम्बा  इतिहास  जो  पारित  समिति  के

 वेदन  से  आरम्भ  होता  है  ।  जहां  तक  चलचित्र  उद्योग  का  प्रदान  प्रा वश्य कता  इस  बात  की  है  कि

 एक  केन्द्रीकृत  एजेन्सी  की  स्थापना  की  जाय  जिसका  कार्य  सलाह  कार्य  को  नियमित  करना

 तथा  उद्योग  का  सम्बद्ध  न  करना  है  |

 भी  श्रद्धा कर  सुधार :  क्या  चलचित्र  उद्योग  ने  मन्त्री  महोदय  को  अपनी  विभिन्न

 नाइयों  बताई  हैं  कौर  सरकार  ने  विशिष्ट  रूप  से  यह  देखने  के  लिए  कि  चलचित्र  उद्योग  को  पर्याप्त

 मात्रा  में  कच्ची  फिल्मों  की  सप्लाई  की  जाती  है  या  नहीं  कौन  से  कदम  उठाये  हैं  ?

 श्री इ०  कु०  गुजराल  आदरणीय  मित्र  को  यह  ज्ञात  होना  चाहिए  कि  अब
 कच्ची  फिल्में

 भी  भारत  में  ही  dare  की  जा  रही  हैं
 ।

 इसके  उपरान्त  भी  समय-समय  पर  इनकी  कमी  हो
 जाती

 है  श्र  आयात  करके  इस  कमी  को  पुरा  करने  का  प्रयत्न  किया  जाता  है  ।  इस  समय  कोई  विशेष

 कमी  नही ंहै  ।  कुछ  समय  पहले  ऐसा  अनुमान  लगाया  गया  था  जिसके  फलस्वरूप  कुछ .  आयात  की

 अनुमति  दी  गई  थी  ।  सरकार  को  चलचित्र  उद्योग  की  अन्य  दूसरी  कठिनाइयों  का  भी  पता  है  भर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  भरसक  सहायता  प्रदान  करने का  प्रयत्न  करती  है  ।  हमें  ara  है  कि

 चलचित्र परिषद  की  स्थापना  के  पश्चात  ये  कठिनाइयां  सुगमता से  हल  हो  जायेंगी  ।
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 Shri  B.  Mandal  :  I  would  like  to  009  the  functions  at  this  film  council  whether

 it  is  an  advisory  council  or  some  statutcry  body  ?  Will  the  council  have  some  executive

 powers...

 Mr.  Speaker  :  It  has  been  explained  just  now.

 Sbri  B.  P.  Mandal:  The  standard  of  Indiau  Films  at  present  has  gone  very  low.  Profit

 making  to  the  only  objective  and  the  Film  Industry  is  mainly  concerned  with  making  money

 by  rousing  cheap  sentiments  and  taking  recourse  to  sex  appeal.  I  would  like  to  know  whether

 the  council  would  also  look  into  this  ?

 Shri  S,  M.  Banerjee  :  Why  do  you  go  to  such  films  ?  We  people  do  not  go  to  see

 them  at  all.

 श्री go  कु०  गुजराल :  पाटिल  समिति  के  प्रतिवेदन  में  चलचित्र  परिषद  की  स्थापना  की

 रूपरेखा  की  गई  हैं
 ।

 इन्हीं  gravel  पर  हम  विस्तृत  रूप  से  विचार  कर  रहे  हैं  कौर  क्योंकि
 यह

 एक

 लोक  लेख्य  इसीलिए  मुक्के  ara  है  कि  इसे  पढ़ने  के  लिए  नहीं  कहा  जायेगा

 जहां  तक  चलचित्र  प्रवृत्तियों  का  प्रदान  इन्हें  रोकने  के
 दो

 उपाय  हैं
 ।  सेन्सस  बोर्ड  द्वारा

 ऐसी  स्वस्थ  प्रवृत्तियों को  रोकने  के  लिए  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं
 ।

 हम  बड़े-बड़े  निर्माताओं
 को

 soot  फिल्में  बनाने  के  सुभाव  दे  रहे  चलचित्र  वित्त  निगम  द्वारा  हमें  weet  फिल्में

 प्राप्त  हो  रही  हैं  ।  माननीय  सदस्य  ने  गत  सप्ताह  देखा  होगा  कि  कुछ  अच्छी  फिल्में
 आ

 रही  हैं
 |

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta:  Mr.  Speaker,  Sir,  is  it  a  fact  that  many  a  producers  are

 found  indulging  in  real  practices,  they  1ovest  a  large  amount  of  their  black  money  in  film

 production  and  pay  heavily,  under  the  table  to  actors  and  actresses  ?

 Mr.  Speaker  :  How  can  you  say  such  things  ?

 Sbri  Kanwar  Lal  Gupta  If  it  is  fact,  then,  through  Film  council  you  may

 get  it......

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्ता
 :

 ag  सदन  के  पटल  के  विषय  में  ऐसी  बातें  नहीं कह  सकते

 अध्यक्ष  महोदय
 :  इस  सदन  के  लिए  ही  सदस्यों  के  लिए  भी  वह  ऐसा  नहीं  कह

 सकते  |

 500  Kanwar  Lal  Gupta  :  I  would  like  to  know  from  the  hon.  Minister,  whether  this
 film  council  would  try  check  such  mal  practices  and  whether  it  would  bave  any  legal  sanctily  ?
 Woula  be  ensure  agianst  interference  by  the  Government  in  its  working  and  freedom  of

 expression  ?

 श्री  go  कु  गुजराल  मेरे  माननीय  मित्र  हमेशा  की  तरह  भ्रमित  दीख  पड़ते  हैं  एक

 वह  इस  परिषद  द्वारा  भ्रष्टाचार को  रोके  जाने  की  इच्छा करते  हैं  दूसरी  ओर  वह  यह  भी

 चाहते  हैं  कि  सरकार  को  इस  परिषद
 के

 कार्यक्षेत्र  में  कोई  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिए  |  ये  दोनों

 बातें  एक  साथ  नहीं  हो  सकतीं  ।  चलचित्र  परिषद  का  कार्य  विनियमन  सम्बद्ध  न  करना

 तथा  सलाह  देना  है  ।  यह  प्रस  परिषद  की  तरह  की  नहीं  है  क्योंकि  संसद  के  विभिन्‍न  श्रधितियमों

 के  चलचित्र  परिषद  को  प्रेस  परिषद  जैसा  स्तर  प्रदान  नहीं  किया  गया  है  ।  उन

 श्राघारं  पर  सोचना  संभव  नहीं
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 1892  )  मौखिक  उत्तर

 उस  चलचित्र  परिषद  में  सरकार  का  भी  प्रतिनिधित्व  होगा  गर  सरकार  को  अ्रपने  विचार

 रखने  होंगे  केवल  केन्द्रीय  सरकार  ही  नहीं  राज्य  सरकारें  भी  इसमें  सम्मिलित  होंगी  ।  यहाँ  पर

 सरकार  तथा  चलचित्र  उद्योग  के  बीच  पारस्परिक  विचारों  का  श्रमदान-प्रदान  हो  सकेगा  ।  वर्तमान

 समय  में  ऐसा  विचार  किया  जा  रहा  है  कि  अधिनियम  के  अंतगर्त  इसकी  स्थापना  की  जानी

 चाहिए  ।  जैसे  ही  हम  किसी  निष्कर्ष  पर  पहुँचेंगे  मैं  इससे  सम्बन्धित  विस्तृत  योजनाओं  पर  प्रकाश

 डालू गा  |

 श्री  बसुमतारी  :  अभी  मन्त्री  महोदय  ने  संसद  सदस्यों  को  दिखाये  जाने  वाले  चलचित्रों  के

 बारे  में  कहा  मैं  उन्हें  बधाई  देता  हूं
 ।  साथ  ही  मैं  ag  जानना  चाहता  हूं

 कि
 हिन्दी  लेखकों

 को

 प्रोत्साहन  क्यों  नहीं  दिया  जाता  है  ।  चलचित्र  उद्योग  में  बंगला  लेखकों  द्वारा  भ्रच्छे  चलचित्रों  का

 निर्माता  किया  जा  रहा  पता  सरकार  हिन्दी  लेखकों  को  वर्तमान  प्रवृत्तियों  के  अनुकूल

 चलचित्र  निर्माण  करने  के  प्रोत्साहन  क्यों  नही  देती  है  ?

 थी  इ०  कु०  गुजराल  :  हम  सभी  भाषाओं  के  भारतीय  लेखकों  को  प्रोत्साहन  दे  रहे

 एक  या  दो  भाषाओं  को  प्रोत्साहन  देने  का  प्रश्न  ही  नहीं

 श्री  बसुमतारो  :  सरकार  ने  हिन्दी  लेखकों  को  ऐसी  कहानियां  लिखने  के  लिए  क्यों

 हित  नहीं  किया  है
 ?

 श्री द्वि ०  Fo  गुजराल  :  सरकार  हिन्दी  चलचित्र  निर्मितियों  को  अच्छे  चलचित्र  बनाने  के

 लिए  प्रोत्साहित  करती  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  ने  पिछले  सप्ताह  या  उससे  पहले  सप्ताह  चलचित्र

 देखे  हों
 तो

 ज्ञात  हुआ  होगा  कि  उनमें  से  कई  हिन्दी  के  चलचित्र  उच्च  कोटि  के  हम  किसी

 भी  फोटोग्राफर  तौर  लेखक  शादी  की  मात  भाषा  नहीं  पूछते  हैं  ।

 श्री  धीरेन्द्र  कविता  :  प्रभी-कभी  माननीय  मित्र  ने  कहा  है  प्रस्तावित  चलचित्र  परिषद

 के  लिए  संसद  में  विधेयक  पेश  करने  की  श्रावइ्यकता  है  ।  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  संसद  में  विधेयक

 पेश  करने  में  सफल  रही  मेरे  विचार  से  भारतीय  चलचित्र  संघ  कुछ  विरोध  प्रकट  करने

 जा  रहा  है  क्योंकि  यह  चलचित्र  परिषद  के  विरुद्ध  मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 प्रस्तावित  चलचित्र  परिषद  का  किन  बातों  पर  विरोध  किया  जा  रहा  है  कौर  सरकार  इस  स्थिति

 से  किस  प्रकार  निपटना  चाहती  है  ।

 श्री  इ०  Fo  गुजराल  :  मेरे  वरिष्ट  साथी  की  अध्यक्षता  में  तीन  सप्ताह  पुर्व  हुई  बैठक

 के  परिणाम  स्वरूप  फिल्म  फिल्म  fires  a  तन्य  दूसरे  संगठित  चलचित्र  उद्योग  कौर

 च  लचित्र  परिषद  के  निर्माण  के  विचार  से  सहमत  हो  गई  इस  समय  चलचित्र  उद्योग

 से
 सम्बन्धित  कोई  भी  ऐसी  संस्था  नहीं  है  जो  चलचित्र  परिषद्‌  का  विरोध  कर  रही  है  ।

 श्री  घीरेइवर  कविता  :  मेरा  तात्पर्य  कि  विरोध  किया  है  ।

 श्री  इ०  Fo  गुजराल  :  विरोध  का  set  ही  नह
 दि

 3  ठता  क्योंकि  सभी  उसका  कर

 रहे
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 श्री  स०  मन्त्री  महोदय
 ने  कहा  a  कि  प्रस्तावित  चलचित्र  परिषद के  कुछ

 विनियमन  सम्बन्धी  कार्य  भी  है  ।  मंत्री  महोदय  बड़े  ary  पर  की  जाने  फिल्म

 से  अवगत  हैं  जिस  से  भारत  सरकार  को  .3  करोड़  रुपये  की
 विदेशी  मुद्रा

 की  हानि हो

 रही  है  ।  तो  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  तस्करी  को  रोकने  का  जिससे  विदेशी  मुद्रा  की

 हानि  से  बचा  जा  इस  परिषद  के  लिए  छोड़ा  जा  रहा  है  या  कि  सरकार  इस  कार्य  को  स्वयं

 ही  पुरा  करने  का  विचार  कर  रही  है  ।

 श्री  इ०  Fo  गुजराल  :  माननीय  मित्र  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  तस्करी  रोकने  का  कायें

 परिषद  द्वारा  नहीं  किया  जा  सकता  ।  यह  सरकार  द्वारा  ही  किया  जाएंगी  |  चाहे  इसे

 मंत्रालय  करे  या  वित्त  मंत्रालय  ।  मेरे  विचार  से  मंत्रालय  इस  तस्करी  से  अवगत  हैं  कौर

 रोकने  के  लिए  भरसक  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 फिल्म  वित्त  निगम  को  दिया  गया  sa

 सच #640.  Sto  सुशीला  नायर  :  बया  सुचना  तथा  प्रसारण  कौर  े  चे  | कि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच
 है

 कि
 फिल्म  वित्त  निगम  को  me  के  रूप  में  वृहत  राशि  दी  गई

 है  ताकि  वह  देश  में  उच्च  स्तर  के  चलचित्रों  के  निर्माण  के  लिए  चलचित्र  को  घन

 दे  सके  ।

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  इस  निगम  को  के  रूप  में  कुल  कितनी  राशि

 दी  गई  ;

 क्या  सरकार  को  इस  ऋणी  राशि  के  उप  4
 an

 चय  हुई  भ्र नियमितता ओं  के  बारे  में

 शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  कौर  दोषी  लोगों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है  अथवा  की  जाने  वाली  है  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  चार  fa कि  il भाग  में  र  ५
 an

 sy  र्थ मंत्री  टु ०  Fo

 :  1963-64  से  1966-67  तक  के  वर्षों  के  दौरान  सरकार  ने  फिल्म  वित्त  निगम

 को  50  लाख  रुपये  के  ara  दिए  हैं  ।

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  निगम  को  कोई  क्रिस MIQ  ALL  नहीं  दिया  गया  है  ।

 नहीं  ।

 प्रत  नहीं  उठता  |

 डा०  सुशीला  शेयर
 :  इस  तथ्य  को  ध्यान में  रखते  हुए  कि  यह  ऋण  उच्च  स्तर के

 चलचित्रों  के  निर्माण  के  लिए  दिये  गये  मैं  यह  जान॑ना  च  हती  हुं  कि  उच्च  स्तर  के  चलचित्र  को

 वास्तविक  aa  क्यों  है  ?  क्यां  इन  चलचित्रों  का  उद्देश्य  यह  है  कि  जनता  के  मस्तिष्क  पर  अच्छा

 प्रभाष  इन  चलचित्रों  वारा  किसी  विचारधारा  का  प्रतिपादक  यदि  यह  सच  है  तो  मैं  यह
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 जानना  चाहती  हूं  कि  किस  प्रकार  के  चलचित्रों  का  निर्माण  किया  जाएगा  ?  क्या  इन  चलचित्रों

 द्वारा  साम्प्रदायिक  एकता  तथा  अस्पृश्यता  निवारण  का  प्रचार  किया  जायेगा  ?  हमारे  सामने

 कोई  स्पष्ट  विशिष्ट  उद्देश्य है  जिसे  दृष्टि  में  रख  कर  चलचित्रों  का  निर्माण  किया  जायेग ?

 जन  विचारधारा  को  शिक्षित  करने  के  लिए  चलचित्र  सव  त्तिम  माध्यम हैं  ।  मैं  यह  जानना  चाहती

 हूं  कि  इस  माध्यम  से  सरकार  किस  प्रकार  की  उपलब्धि  चाहती  है  कौर  उच्च  स्तरीय  चलचित्र  से

 सरकार का  क्या  है  ।

 श्री  go  कुण  गुजराल  :  चलचित्र  निर्माण  में  स्वस्थ  प्रवृतियों  को  प्रोत्साहन  देना  ही

 चलचित्र  वित्त  आयोग  का  उद्देश्य  रहा  दो  दाढ  में  ag  बताना  कि  ये  स्वस्थ  प्रवृतियां  क्या

 बहुत  कठिन है  ।  परन्तु  इन  प्रवृतियों  का  राष्ट्रीय  राष्ट्रीय  विचारधारा  तथा  राष्ट्रीय

 उद्देश्यों के  अनुकूल  होना  श्रावक है  ।  चलचित्र  वित्त  आयोग  को  कुछ  गत  वर्षो ंमें  जो  परिणाम

 उपलब्ध  हुए  हैं  वे  बहुत  ही  उत्साहव्घंक  हैं  क्योंकि  31  1970  तक  जो  43  चलचित्र  बनाये

 गये  तथा  जिन्हें  चलचित्र  वित्त  ग्रा योग  द्वारा  वित्तीय  सहायता  दी  गई  उनमें  से  21  चलचित्रों  को

 योग्यता  sare  पत्र  दिये  गये  हैं  प्रो  उनकी  योग्यता  के  कारण  उन  चलचित्रों  को

 मनोरंजन  कर  से  ट  दी  गई  है  ।  सत्यजीतरे  ग्राही  के  उत्कृष्ट  चलचित्रों  को  भी  भारतीय

 चलचित्र  निगम  द्वारा  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  ।  इन  चलचित्रों  को  चलचित्र  निर्माण  में  स्वस्थ

 प्रवृत्तियों  को  देने  की  दिशा  में  सफलता  मिली

 डा०  सुशीला  नज़र  :  मंत्री  महोदय  ने  सहमति  प्रकट  की  है  कि  चलचित्र  जनविचारधारा

 को  सुशिक्षित बनाने  का  एक
 सदारत

 माध्यम  इस  तथ्य
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार

 चलचित्र  निर्माण  के  लिए  कोई  निश्चित  निर्देश  या  विचारधारा  रखना  चाहती  है  कौर  उस

 विचारधारा  को  अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  सरकार  किसी  सलाहकार  समिति  या
 स्वैच्छिक

 एजेन्सी  जिसमें  संसद  सदस्य  सम्मिलित  हों  अथवा  कोई  wer  समिति  बनाने  का  विचार  करती  है

 जिससे  इस  सहित  माध्यम  का  उपयोग  उस  विचारधारा  के  प्रचार  हेतु  किया  जा  सके  जो  हम
 सभी  को  प्रिय  चाहे  हमारा  सम्बन्ध  किसी  भी  राजनैतिक  दल  से  क्यों  न  हो  ?

 ago  Fo  गुजराल :  हमें  आशा  है  कि  फिल्म
 परिषद  द्वारा  यह  कार्य  पूरा  क्रिया

 जायगा  ।

 श्री  स्वतंत्र  सिह  चलचित्र  आयोग  की  वित्तीय  सहायता  से  निर्मित  बहुत  से
 .

 चलचित्र  विफल  हुए  हैं  और  आयोग  इन  चलचित्रों  को  दिए  गये  ऋणों  में  से  एक  बड़े  भाग

 की
 हानि  हुई  है  यद्यपि  कुछ  चलचित्रों  को  राज्य  स्तर  के  पारितोषिक  भी  दिये  गये  हैं  ।  क्या  मैं

 जान  सकता  हूं  कि  बट्टे  खाते  डाली  जानी  वाली  धनराशि  कितनी  eat  ऋण  देने  का  आधार

 क्या  है  ;  क्या  निदेशक  अनुभवी  व्यक्ति  हैं  ;  क्या  कहानी  शादी  की  जांच  पड़ताल के  लिये  उनके

 पास  कोई  समिति  है  जिससे  धन  राशि  की  यह  हानि  न  होने  पाये  ।

 श्री  इ०  Fo  गुजराल :  बाक्स  आफिस  पर  चलचित्र  का  विफल  होना  उसकी  अ्रच्छाई

 बुराई-का  कोई  माप  दण्ड  नहीं  है  क्योंकि  बहुत  दुर्भाग्य  से  ग्रे  चलचित्रों  का  प्रदर्शन  ही  नहीं  हो
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 पाता  है  ।  साथ  साथ  परसा  कमाने  वाले  चलचित्र  भी  भ्रच्छे  ही  यह  भी  आवश्यक  नहीं

 दर्भाग्यवंदा  मॉंग  के  अनुसार  हमारे  देवा  सिनेमा  की  भी  बहुत  कमी  है  ate  लोग  प्रदर्शनी

 att  में  रुचि  रखते  हैं  जो  भ्रच्छे  चलचित्रों  के  लिये  प्रोत्साहक  नहीं  हैं  ।  भ्रच्छे  चलचित्र  बनाते हैं

 कौर  यदि  इनका  प्रदर्शन  नहीं  किया  जाता  है  तो  ये  वित्तीय  रूप  से  विफल  हो  जाते  हैं  ।  यह  न  तो

 चलचित्र  निर्माता  का  दोष  है  कौर  न  ही  प्रोत्साहित करने  वालों  का  ।  प्रत  हमें  ऐसे  उपाय  ढूंढने

 होंगे  जिन  से  हम  ऐसी  परिस्थितियां  तथा  ऐसा  वातावरण  बना  सकें  जिनमें  भ्रच्छे  चलचित्रों  का

 gata  सम्भव  हो  सके
 ।

 खोसला  समिति
 ने  एक  ऐसा  ही  सुभाव  दिया  है  ate  परामदांदात्री

 समिति  ने  भी  इसे  प्रोत्साहन  दिया  है  ।  वह  सुभाव  यह  है  कि  कला  केन्द्रों  की  स्थापना  को  प्रोत्साहन

 दिया  जाये  और  हम  इस  सुभाव  को  फ़िपिन्वत  करने  का  प्रयत्न कर  रहे  जहां  तक  ऋण

 अदि  का  सम्बन्ध  कहानी  विचारधारा  तथा  कलाकारों  आदि  के  विषय  रुपया  देने  से  पहलें

 ही  जांच  की  जाती  है  ।  गत  दस  वर्षों  में  जब  से  यह  निगम  स्थापित  gar
 बट्टे खाते

 जाने  वाली  धन  ब्याज  सहित  12.66  लाख  है  ।

 Shri  Prem  Chand  Verma  The  hon.  Minister  has  rightly  said  that  they  do  not

 intend  to  produce  films  for  making  money  and  their  sole  objective  is  to  produce  good  films.

 It  is  good  that  the  Film  Finance  Corporation  has  been  set  up  to  produce  good  films.  I  want

 to  know  the  machinery  established  by  the  Government  10  check,  before  advancing  money  to

 the  films,  the  scripts,  dialogues  and  all  other  things  which  should  be  there  in  a  good  film

 and  ensure  on  the  other  hand  that  the  film  would  not
 prove

 a  flop  at  box  office  and  would

 bring
 a  good  return  ?

 श्री  go  Fo  गुजराल  :  मेरे  विचार  से  इसमें  दोहरी  विचारधारा  काम  कर  रही  है  ।  यदि

 चलचित्र  अभिव्यक्ति  तथा  शिक्षा  sate  के  लिए  महत्वपूर्ण  माध्यम  है  तो  यह  आवश्यक  हो  जाता

 है  कि  सरकार  इसमें  रुपया  लगाये  |  श्रेष्ठ  चलचित्रों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  विनियोजित  धन

 राशि  जमा  नहीं  की  जाती  और  न  ही  यह  बट्टेखाते  जाती  है  ।  जहां  तक  प्राफ़िया  का  प्रशन  हैं

 प्रत्येक  कहानी  की  समिति  द्वारा  जांच  की  जाती  है  ।  समिति  में  बहुत  से  महत्वपूर्ण  व्यक्ति हैं
 ।

 यही  कारण  है  कि  अधिकतर  परिणाम  भ्रच्छे  ही  निकलते  हैं  ।

 श्री  तैन्ने  विश्वनाथन  :  we  चलचित्रों  को  प्रोत्साहन  देने  में  यदि  ऐसा  कोई  चलचित्र

 विफल  हो  जाता  पैसा  नहीं  कमाता  तो  क्या  सरकार  उस  हानि  को  पुरा  करेगी  क्योंकि  मंत्री

 महोदय  ने  निगम  का  उद्देश्य  wes  चलचित्रों  को  प्रोत्साहन  देना  बताया  जब  को  स्वस्थ

 हानी  प्रस्तुत
 की

 जाती  है  उसमें  सेन्सस  द्वारा  काट  छांट  कर  दी  जाती  है  ।

 श्री  Fo  गुजराल  :  मेरे  विचार  से  सेन्सस  अच्छे  तथा  स्वस्थ  चलचित्रों  के  मागं में

 बाघक  नहीं  है  बल्कि  यह  ऐसे  चलचित्रों  को  प्रोत्साहन  देता  है  ।

 जहां  तक  हानि  को  पूरा  करने  का  प्रशन  है  ।  मैं  बहुत  ज्यादा  निश्चित  नहीं  हूं  कि  क्यां

 कार्यवाही  की  जानी  परन्तु  मेरे  विचार  से  नीच य  ही  कुछ  ऐसी  संस्थायें  खोली  जानी  चाहियें

 जहां  कि  सशक्त  माध्यम  का  राष्ट्रीय  हित  के  लिये  उपयोग  कियां  जा  सके  |

 श्री  चप लॉ कांत  भट्टाचार्य  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा है  कि  चलचित्र  शिक्षा  प्रसार  का

 अच्छा  माध्यम  है  ।  क्या  मंत्री  महोदय  ने  इसके  दूसरे  पहलू  पर  भी  विचार  किया  है  कि  च  चित्रों
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 की  एक  बड़ी  संख्या  युवकों  तथा  छात्रों  में  अनुशासनहीनता फैलाने  के  लिए  उत्तरदायी  है  ?

 कया  मंत्री  महोदय  ने  wet  के  इस  पहलू  पर  भी  विचार  किया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  चलचित्र  परिषद  से  आरम्भ  होने  वाली  यह  चर्चा
 चलचित्रों  के  सभी

 पहलूओं  तक  पहुंच  गई  है  ।  यदि  मंत्री  महोदय  उपरोक्त  का  उत्तर  देना  चाहते  हैं  तो

 कोइ  आपत्ति नहीं  है  ।

 श्री  तपलाकॉत  भट्टाचार्य  :  क्या  मंत्री  महोदय  ने  कभी  इस  पहलू  के
 भ्रध्ययन  के  लिए

 समय  दिया है  ?

 at  go  कु०  गुजराल :  मैंने  इस  माध्यम  के  विभिन्‍न  पहलूओं  का  ease  किया  है  जैसी

 की  अपेक्षा  की  जाती  है  ।  चलचित्रों  के  उपभोग  में  भ्रच्छाई  भी  हो  सकती  है  कौर  बुराई  भी  ।

 मेरे  विचार  से  चलचित्रों  ने  कभी  कभी  भ्र स्वस्थ  प्रवृतियों  को  प्रोत्साहन  दिया  है
 ।

 थ्री समर  गुह  :  इस  वर्ष  तथा  आगामी  वर्ष  में  भारत  के  महाजन  पुरुषों  की  शताब्दियां

 मनाई  जानी  हैं  जेसे  स्वर्गीय  सी  ०  श्रार०  दास  की  दाताब्दी  तथा  राजा  राम  मोहन  विद्यासागर

 are  अ्रबिन्दु  घोष  की  द्विशतवार्धिकी  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  चलचित्र  निगम  को  इन

 महान  पुरुषों  के  जीवन  तथा  उनकी  गतिविधियों  पर  वृत्तचित्र  बनाने  के  area  दिए  गए  हैं  ?

 meat
 महोदय

 :
 यह  चर्चा  बढ़ती  चली  जा  रही  है  ;  ये  सभी  सुभीता  मात्र  |

 थी  go  Fo  गुजराल  :  यह  चलचित्र  वित्त  निगम  की  जिम्मेदारी  नहीं  है  ।  आत्मकथात्मक

 वृत्तचित्रों  का  कार्य  फिल्म्स  डिविजन  द्वारा  पुरा  किया  जाता  जो  बातें  माननीय  मित्र  ने  कट्टी

 हैं  उनकी  ध्यान  दिया  जाएगा  |

 बेरोजगार  युवकों  के  कृतिक  बल  के  लिए  धन  राशि  का  नियतन

 #641,  थो
 वेशीशंकर  शर्मा  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्रो यद  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  बेरोजगार  युवकों  का  राष्ट्रीय  कृतिक  बल  बनाने  के  जो  सड़कें

 बांध  तथा  प्राय  सरकारी  परियोजनाओं  का  निर्माण  केन्द्रीय  सरकार  से  कम  से  कम  1,000

 करोड़  रुपये  की  धनराशि  निर्धारित  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ;  कौर

 यदि  न  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है
 ?  *

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विश्वनाथ  :  जी

 नही ं।

 सवाल  ही  पैदा  नहीं  होता  ।

 cally,  it  may  be  right......

 Shri  Bent  Shankar  Sharma  :  Mr.  Speaker,  Sir,  the  hon.  Minister  has  replied  techni-

 Mr.  Speaker  He  says  that  question  does  not  arise,  What  more  you  would  like  and
 ask  ?
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 treme व  यि

 Shri  Beni  Shankar  Sharma :  Supposing  that  no  request  to  build  a  national  task
 forcé  has  been  made  by  any  of  the  institutions  or  any  of  the  individuals,  I  would  like  to
 know  whether  the  hon.  Minister  is  aware  of  thé  discusssions  held  on  unemployment  a
 number  of  times  here  is  the  House  ?  Not  only  the  House  but  the  country  as  a  whole  is

 deeply  concerned  about  problem.  Has  the  Government,  therefore,  thought  out  any  scheme
 to  build  a  national  task  force  in  rura!  areas,  so  that  the  construction  of  roads  and  irrigation
 facilities  might  bé  regularised  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Labour,  Employment  and  Rehabilitation
 (Shri  Bhagwat  Jha  Azad)  No  doubt  the  matter  has  been  given  a  serious  thought a
 number  रए  tiniés  and  we  have  said  on  many  such  occasions  that  the  Government  is  8150

 equally  worried  and  seized  of  the  problem.  That  is  why  we  have  increased  the  size  of  thé
 Fourth  Five  Year  Plan  on  which  a  some  of  Rs,  24,882  crores  is  likely  tb  be  incurred  now
 Thefe  would  be  an  expenditure  of  Rs.  400  crores  more  durifg  the  current  year  as  compared
 to  that  of  last  year  agree  with  the  suggestion  of  the  hon.  Member  and  we  are  trying  to
 take  subjects  like  construction  of  foads  electricity  plans  and  soil  conservation  etc.,  which
 need  physical  labour,  in  order  to  provide  employment  to  the  people  employed  in  rural
 areas

 Shri  Beni  Shankar  Sharma  I  thank  the  hon.  Minister  for  the  answers  given  by

 him,  but  I  would  liké  to  ask  a  second  question  also.  I  donot  object  to  lesser  wages  85.0

 compared  to  those  normal  in  the  villages  where  these  unemployed  youths  are  given  work

 but  I  would  like  to  know  whether  the  bon.  Minister,  would  try  to  adjust  these  peoplé  by

 relaxing  the  related  labour  laws  ?

 Sbri  Bhagwat  Jha  Azad:  This  is  a  sugeestion  for  action

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  श्री  मान  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  के  गर  सरकारी  संकल्प  के  उत्तर

 में  लंदन  को  यह  आश्वासन  fear  गया  था  किं  बेरोजगारी  के  प्रशन  पर  विचार  करने  के  लिये  एक

 प्रबीर  समिति  नियुक्त  की  जायेंगी  जों  इंस  संमंस्थी  कीं  हल  करने  कें  लिए  उपायों  का  सुभाव

 देगी  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उस  समिति  कें  बारें  में  स्थिति  क्यां
 है  ;  क्यो

 इस  समिति  की  नियुक्ति  कर  a  गई  है  यदि  तो  उसके  कारण  क्या
 हैं

 ?

 श्री  भागवत
 भा

 आजाद
 :  यह  प्रदान  नहीं  उठता  है

 ।  परन्तु यदि  इसका  ब्यौरा

 मांगा  जाये
 तो

 मैं  यह  बता  सकता  हूँ  कि  हम  शीघ्र  ही  ऐसी  समिति  नियुक्त  करेंगे  ।  अन्य  बातों  को

 अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  केवल  इस  समिति  के  भ्रध्यक्ष  की  नियुक्ति  के  बारे  में  विचार  किया  जा

 रहों है  ।

 Shri  Om  Prakash  Tyagi  The  hon.  Minister  has  said  that  they  have  widened  the

 scope  of  fourth  five  year  plan  and  {hey  aré  planning  to  provide  employment  opportunities
 I  would  like  to  know  as  to  how  far  this  estimate  is  correct to  a  large  numbet  of  people.

 that  the  total  number  of  unemployed  people  by  thé  énd  of  4th  five  year  plan  would  be  44

 crores  ?  Can  he  assure  us  that  there  would  be  no  unemployed  by  the  end  of  fourth  five  year

 plan  ?  If  not,  what  would  be  the  number  of  unemployed  people  at  that  time  ?

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  This  much,  I  may  assure  you,  that  we  would  try  to  pro-

 vide  employment  to  a  maximum  number  of  people

 Shri  Om  Prakash  Tyagi  In  view  of  the  iactéased  scopé  and  éhhiantéed  investment

 what  would  be  the  number  of  total  unemployed  at  the  end  of  fourth  five  year  plan  ?

 Lhough  the  scope  of  the  question  is  very  limifed  the Shri  Bhagwat.  Jha  Azad

 supplementaries  are  being  asked  on  all  points  concerning  unemployment
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 कामिक  संघों  द्वार  स्थायी  भ्रम  समिति  की  बैठक  का  बहिष्कार

 +

 #643.  श्री  इंद्रजीत  गुप्ता  :

 at स०  मो०  बनर्जी

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  महीने  हुई  स्थायी  श्रम  समिति  की  बे  or प्यार  सल  नथ झ  क्य  1  मुख्य  fra  किए  गए  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  बैठक  में  साल  इंडिया  ट्रेड  यूनियन  कांग्रेस  तथा

 यू०टी  यूसी
 ने  भाग  नहीं  लिया  था  ;

 यदि
 तो  उन्होंने इस  ब्रिक

 का
 बहिष्कार  करने  के  क्या  कारण  बताये  हैं

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  यद्यपि  एच०एम०एस०  ने  इस  बैठक  में  भाग  लिया  था

 तथापि  सरकारी  दृष्टिकोण  से  उसका  बहुत  मतभेद  था  ;

 यदि  तो  स्थायी  '  श्रम  समिति के  निर्णयों  में  श्राम  राय  कहां  तक  अभिव्यक्त

 सरकार  का  विचार  इस  मामले  में  कौर
 क्या

 कार्यवाही करने  का  है  !

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ब्िइवनाथ  :  23  शौर

 24  1970  को  नई  दिल्‍ली  में  हुई  स्थाई  श्रम  समिति  की  don  के  मुख्य  जिन्हें

 अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  औद्योगिक  सम्बन्ध  आयोगों  की  स्थापना

 तथा  उनके  प्रतिनिधि  यूनियनों  की  सांविधिक  मान्यता  देने  के  लिये  अपनाई  जाने

 वाली  प्रिया  भौद्योगिक  विवाद  1947  में  निर्दिष्ट  तथा  ae

 की  परिभाषा  और  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  मजूरी  बोड़ें  की  सिफारिशों  के  सांविधिक  प्रवर्तन के  बारे

 में  है  ।

 हां  ।

 बैठक  के  परियोजना  तथा  उसकी  कायें  सूची  में  सम्मिलित  विषयों  पर

 और  हड़ताल  बैलट  तथा  प्रतिनिधि  यूनियन  निर्धारित  करने  की  पद्धति  के

 सम्बन्ध  में  निर्णय  करने  का  विचार  औद्योगिक  सम्बन्ध  आयोग  को  विकल्प  देने  जैसे  gait को

 छोड़  हिन्द  मजदूर  सभा  के  प्रतिनिधियों  ने  स्थाई  श्रम  समिति  के  निष्कर्षों  के  साथ  कोई

 सामान्य  असहमति  प्रकट  नहीं  की  ।

 सरकार  निर्णय  लेने  से  पहले  इत  विषयों  पर  व्यक्त  विभिन्न  विचारों  को
 ध्यान  में

 रखेगी  ।

 श्री  इंद्रजीत  गुप्ता  :  श्रीमान  यह  वक्तव्य सभा  पटल
 पर

 रख  दिया
 जाना  चाहिए  था  |

 अघ्यक्ष  महोदय  :  मैं  माननीय  मंत्रियों  को  सलाह  दूंगा  कि  वे  जहां  जवाब  काफी  लंबा

 होता  सभा  पटल  पर  रख  दिया करें  ।
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 शी
 इंद्रजीत  गुप्ता  :  मैं  उन  का  जवाब  नहीं  पाया

 |

 अघ्यक्ष  महोदय  :  झ्रापने  जितना  श्री  समय  लिया  उसके  आघार  पर  प्रदान  पूछिये
 ।

 श्री  इंद्रजीत  गुप्ता
 :

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  स्थाई  श्रम  समिति
 ने  श्रमिक

 संघों  को

 मान्यता  देने  की  प्रक्या/हड़ताल  करने  के  अधिकार  पर  प्रतिबन्ध  लगाने
 और  आवश्यकता  पर

 orate  न्यूनतम  वेतन  के  सवाल  पर  राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  द्वारा
 की

 गई  सिफारिशों  को
 स्वीकृति

 दी  है  या  नहीं  ?  इन  मामलों  में  स्थाई  श्रम  समिति  का  रवेया  कया  है
 ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भगवत  भा  समिति ने

 कया  इसके  बारे  में  मैं  सकारात्मक  उत्तर  wag  समिति  की  पिछली  बैठक  में

 भौद्योगिक  सम्बन्ध  आयोग  कौर  उसके  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  विचार  किया  गया  था  ।  राष्ट्रीय श्वम

 आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  स्थायी  श्रम  समिति  कुछ  परिवर्तन  करने  पर  सहमत

 हुई  ।  स्थाई  श्रम  समिति  ने  प्रतिनिधि  श्रमिक  संघों  को  सांविधिक  मान्यता  देने

 भर  उसके  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  किया  ।  समिति  ने  प्रतिनिधि  श्रमिक  संघों  को

 सांविधिक  मान्यता  देने  की  प्रक्रिया  के  बारे  में  भी  कहा  और  उसके  बाद  समिति  ने  तथा

 की  परिभाषा  पर  चर्चा  की  ।  उसके  बाद  तीन  पार्टियों  के  बीच  एक  समझौता  न  होने  के

 कारण  यह  काम  सरकार  को  सौंप  दिया  गया  ।  ग्रह  में  सांविधिक  मजूरी  ae  योजना  और  अन्य

 सिफारिशों के  बारे  में  भी  चर्चा  की  गई  ।

 भा वद यकता  पर  आघारित  न्यूनतम  वेतन  तथा  अन्य  मामलों  पर  हम  किसी  निष्कर्ष  पर

 नहीं  पहुंच सके  ।

 श्री  इंद्रजीत  गुप्ता  :  श्रमिक  संघ  के  प्रतिनिधि  स्वरूप  का  जहां  तक  सम्बन्ध  इस  बात

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  दो  श्रमिक  संगठनों  ने  बैठक  का  बहिष्कार  किया  कौर  अखिल  भारतीय

 मजदूर  संघ  कांग्रेस  तथा  हिन्द  मजदूर  सभा  प्रतिनिधि  स्वरूप  का  निर्णय  करने
 के  लिये

 श्रमिकों  द्वारा  मतदान  के  पक्ष
 में  हैं  तथा  कई  बड़े-बड़े  नियोक्ताओं  का  यह  मत  है  कि  श्रमिक  संघों

 को  मतदान  के  आधार  पर  मान्यता  दी  जानी  चाहिये  न  कि  किसी  सरकारी  मशीनरी  द्वारा  किये

 जाने  वाले  सत्यापन  के  आधार  पर  ।  इस  महत्वपूर्ण  एवं  मुलभुत  लाइन  के  बारे  में  सरकार  का
 क्या

 विचार है  ?

 श्री  भगवत  भा  आजाद  :  यह  सच  है  कि  औद्योगिक  सम्बन्धों के  क्षेत्र  में  श्रमिक  संघों  के

 लिये  यह  एक  महत्वपूर्ण  सवाल  है  ।  स्थायी  श्रम  समिति  में  इस  पर  चर्चा  की  गई  थी  और  उसके

 पहले  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  में  भी  इस  पर  चर्चा  की  गई  |  वहां  जैसाकि  माननीय  सदस्य  ने

 अखिल  भारतीय  मजदूर  संघ  कांग्रेस  तथा  पश्चिम  पांडिचेरी  शादी  राज्य  सरकारें

 गुप्त  मतदान  के  पक्ष  में  थीं  ।  मगर  भ्रमण  श्रमिक
 संघ  जैसे  भारतीय  राष्ट्रीय  मजदूर  संघ  कांग्रेस

 तथा  अन्य  राज्य  सरकारें  कौर  नियोक्ता  सत्यापन  के  पक्ष  में  थे  ।  सम्मेलन  में  सबको  मान्य ਂ

 कोई  निष्कर्ष  नहीं  निकाला  जा  सका  |  श्री  सरकार  इस  पर  विचार  कर  रही  है  कि  इस  विषय  पर

 किया  जा  सकता  है  |
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 भ्रमण-सूचना  प्र
 दन

 SHORT  NOTICE  QUESTION

 छात्रों  का  सारनाथ  भ्राकाधवारणी  केन्द्र  पर  कब्जा  करने  का  प्रयास

 8.  श्री  यशपाल  सिंह  :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय के
 60  छात्रों  ने

 8  1970

 को  सारनाथ  आकाशवाणी  केन्द्र  पर  कब्जा  करने  का  प्रयास  किया  था  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इन  छात्रों  ने  आकाशवाणी  केन्द्र  पर
 उस  समय  जबरदस्ती

 प्रवेश  किया  था  जबकि  श्राकाशवारणी  दिल्‍ली  से  काल  का  समाचार  बुलेटिन  प्रसारित  किया

 जा  रहा  था  भ्र ौर  माइक्रोफोन  को  जबरदस्ती  अपने  कब्जे  में  करके  स्वर्गीय  डा०  लोहिया  के  नारे

 लगाये ;

 यदि  तो  सभी  महत्वपूर्ण  उपकरणों  के  ward  आकाशवाणी  केन्द्र  के  परिसर

 के  बाहर  पुलिस  गाड़े  तैनात  करने  के  लिए  सरकार  ने  स्थायी  श्रादेश  पहले  ही  कयों  नहीं  जारी

 किए थे  ।

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  ate  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  go  Fo

 :  और  हां  ।  8  अगस्त  1970  को  प्रातः  लगभग  6  बज  कर  38

 मिनट  पर  60  से  70  जो  विद्यार्थी  लगते  सारनाथ  स्थित  श्राकाशवाशी  के  प्रेषण  केन्द्र

 में उस  समय  घुस  गए  जब  कि  आकाशवाणी के  दिल्‍ली  केन्द्र  से  प्रसारित  हिन्दी  समाचार  रिले

 किये  जा  रहे  थे  तथा  उन्होंने  रेडियो  में  कुछ  नारे  प्रसारित  करने  के  प्रयत्न  किए  ।  उनके

 प्रयत्नों  को  ड्यूटी  पर  तैनात  स्टाफ  द्वारा  सफल  कर
 दिया

 गया  ।

 यह  राज्य  सरकार  की  जिम्मेदारी  है  कि  वह  जहां  भी  झ्रावश्यक  सम  पुलिस  गाड़

 तैनात  कर  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों/सम्पत्ति  की  सुरक्षा  करे  ।  इस  घटना  के  घटने  से  पुर्व

 वाराणसी  में  पुलिस  तमंचा  रियों
 को  नियमित  रूप  से  तैनात  करने  के  set  पर

 पहले ही  राज्य  सरकार  से  बातचीत  शुरू  कर  दी  गई  थी  ।

 Shri  Yashpa!  Singh:  Will  the  Minister  State  as  to  what  was  the  reason  for  the
 agitation  ?  What  is  the  reason  for  their  discontentment  ?

 What  steps  the  Government  have
 taken  to  remove  their  grievances  ?

 Mr.  Speaker  :  This  question  relates  to  so  many  Ministries.  The  hon.  Minister  may
 teply  in  so  far  as  it  relates  to  radio  station.

 श्री go  कु ०  गुजराल :  मैं  क्या  कर  सकता  हूं
 ?
 मैं  नहीं  जानता  कि  उन  के  असंतोष

 का  क्या  कालरा  था  ।  मैं  केवल  इतना  ही  जानता  हूं  कि  वे  आकाशवाणी  केन्द्र  में  घुस  गए  ।  यह

 दुर्भाग्य की  बात  है  कि  कुछ  युवक  कुछ  राजनैतिक  दलों  द्वारा  भड़काये  जाते  हैं  प्रौढ़  सरका  री

 कार्यालयों  में  घुस  कर  तोड़फोड़  करना  उचित  समझते  हैं  ।
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 Shri  Yashpal  Singh  Did  the  police  posted  there  take  action  remained  silent  ?  May

 I  know  whether  any  police  men  were  there  ?  If  so,  why  did  they  not  do  their  duty  ?

 Shri  I,  K.  Gojral  :  Police  was  rot  there.

 Shri  M.  A.  Khan  :  Was  it  the  duty  of  the  State  Government  or  not  to  protect  the

 station  ?  Had  the  authorities  of  AIR  informed  the  State  Government  of  the  impending

 agitation  and  sought  protection  ?  If  so,  what  action  was  taken  by  the  State  Government  ?

 Who  instigated  them  ? Which  political  party  was  involved  in  this  agitation.

 श्री  इ०  Fo  गुजरात  :  मैं  राजनैतिक  दल  का  नाम  बता  नहीं  सकता  मगर  उन्होंने जो

 नारे  प्रसारित  करने  चाहे  वे  मैं  बता  सकता  नारे  थे
 :

 बेकारों  को  काम  दो  |

 इंजीनियरों  को  काम  दो  ।

 हिन्दी में  काम  हो  ।

 उन्होंने  इन  तीनों  नारों  का  प्रसारित  करना  मगर  यह  नहीं  हो  सका  क्योंकि वहां  जो  व्यक्ति

 कास  कर  रहा  उसने  स्विच  को  लाउडस्पीकर  की  तरफ  कर  दिया  ऐसा  मैंने  कहा  इस  घटना

 के  घटने  के  od  पुलिस  कर्मचारियों  को  तैनात  करने  के  प्रदान  पर  पहले  ही  राज्य  सरकार से

 बातचीत  शुरू  कर  दी  गई  थी  |  मगर  दुर्भाग्यवश  यह  घटना  अप्रत्याशित  घटी  |

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  There  had  been  ample  preparations  for  this  prior  to

 this  incident.  It  was  organised  in  a  planned  way.  In  Varanasi  such  unforward  incidents,

 organised  by  students,  occur  every  now  and  then.  Some  political  parties  are  behind  this.

 May  I  koow  which  is  that  party  that  instigates  the  students  and  lead  them  to  go  on

 rampage  ?  What  is  the  difficulty  in  naming  the  responsible  party  ?  He  should  name  the

 party.

 ait Fo  कु०  गुजराल :  जहां तक  इन  geal  का  सम्बन्ध है  कि  किस  ने  आंदोलन  चलाया

 और  इसके  लिए  तैयारी  की  जा  रही  थी  या  नहीं  इसके  बारे  में  हमें  कोई  पूर्व  जानकारी  नहीं

 मिली  थी  ।  वहां  के  हमारे  कर्मचारियों  को  इस  आन्दोलन  से  बड़ा  श्राइचये  gar  ।  जहां  तक

 करारा सी  का  सम्बन्ध  हम  जानते  हैं  कि  वहां  क्या  समस्यायें  हैं  और  इसी  लिए  हम  वहां

 वाणी  के  लिए  एक  नया  केन्द्र  स्थापित  करने  जा  रहे  हैं  ।

 Sbri  Janeshwar  Misra  :  First  of  all,  I  would  congratu’ate  the  students  in  Varanasi
 who  did  this.  1  want  them  to  capture  the  Government  also.

 Mr.  Speaker  :  Now,  every  body  might  have  known  which  is  the  party.

 Shri  Bal  Raj  Madhok  :  The  name  of  the  party  has  been  revealed  now.

 Shri  Janesbwar  Misra  :  In  the  second  part  of  the  question,  it  was  said  that  the

 students  were  raising  slogans  of  the  late  Dr.  Lohia.  The  Minister  has  referred  to  unemploy-
 Are  the ment,  English,  Hindi  etc.  But  he  did  not  say  anything  regarding  this  slogan.

 Government  aware  of  the  fact  that  Dr.  Ram  Manohar  Lohia  had  started  the  Azad  Radio  in

 1942  and  it  is  due  to  that  and  such  other  things  that  now  these  people  are  in  power?  Are

 the  Government  aware  that  when  Shri  Gujral,  their  Prime  Minister  and  others  were  play‘ng
 dandaਂ  somewhere  in  Bombay  or  Allahabad,  Dr.  Lobia  was  fighting  for  freedam  ?
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 aaiine ष् Will  the  Government  withdraw  the  cases  a  gains  t  the  students  who  raised  the  slogans  of

 Dr.  Lohia  and  tender  apology  for  having  arrested  them  ?

 Shri  Shashi  Bhushan  :  Mr.  Speaker,  Sir,  in  1942,  the  Prime  Minister  was  in  jail.
 Shri  Feroze  Gandhi  was  also  in  jail.  It  is  not  correct  to  say  that  they  were  all  playing

 *“gillte  dandaਂ

 Ah  bot.  Member  ;  They  were  mere  children  at  that  tmie.

 Shri  Shashi  Bhushan  :  Hé  said  that  Dr.  Lohia  had  started  the  Azad  Radio.  But it
 was  Khursheed  Ben  who  was  operating  the  Azad  Radio  in  Bombay.  I  challenge  His  staté-

 ment.

 Shri  Janeshwar  Misra  :  To  say  that  they  were  playing  “gi/l/e  danda’”’  is  not  unparlia-
 mentary.

 Mr,  Speaker  :  The  question  should  be  properly  understood.  One  should  not  use

 such  words  in  the  House.

 Sbri  Janeshwar  Misra  All  right,  ह  would  say  they  were  playing  cricket.

 श्री  fo  Fo  1942  में  मेरे  माननींय  fas  जेल  नहीं  गए  थे  ।  उन्हें  पता  नहीं

 है  कि  कौन  जेल  गया  ate  कौन  नहीं  ।  चूंकि  ऐसा  लगता  है  कि  वे  पुस्तक  या  इतिहास  नहीं

 इसी  लिए  मैं  उन्हें  समने  का  प्रयास  करता  हूं  ।  1942
 में  प्रधान  मंत्री  जेल  गई

 थीं
 ।  मुझके भी

 कारावास  का  दण्ड  सिला  था  |  माननीय  सदस्य  कम  से  कम  इतना  तो  समय  लें  ।  मेरा  कास वास

 डा०  लोहिया  से  भी  लम्बे  समय  का  था  |

 Shri  Janeshwar  Misra  :  He  is  giving  false  statement.  In  1942  Dr.  Lohia  had  suffered
 the  longest  inprisonment.  The  Prime  Minister  or  even  her  father  did  not  suffer  so  long  an

 This  shoutd  bé  enquired imprison  ment  as  was  suffered  by  Dr.  Lohia  (  Interruptions)
 whether  the  Prime  Minister  was  imprisoned in  1942  or  not.  All  kinds  of  false  statements
 are  being  given

 श्री  बलेरीज  संतोक  इस  मामलें  मेट्रो  डा०  लोहिया  को  क्यों  ली  रहें  वें  इंस  सदन

 के  एक॑  आदरणीय  सदस्य  थे  ।  हेम  उनका  करते  हैं  ।

 ह ee

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 fart  परिषद  के  बारे  में  सल घाला  चलचित्र  परिषद  के  सुभाव

 #631.  श्री  fo  कुं०  गोपालन  :  क्या  सुचना  तथा  प्रसार  ale  संचार  मंत्रीं  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  कों  मलयाला  चलंचित्रे  मद्रास से  फिल्म  परिषद  कै

 के  बारे में  कोई  सुभाव  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 यदि  तो  गरिषेंदु ने क्या ने  क्या  दिए  हैं  ;  site

 टमी
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 ofafisar  है  ? उन  पर  सरकार की  क्या  Aldus  |  RB

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  सनौर  संचार  विभाग  राज्य  मंत्री  ट्  Fo

 :  हां
 ।

 मलयाला  चलचित्र  परिषद्‌  की  कार्यकारिणी  समिति  ने  यह  सुभाव  दिया  है  कि

 प्रस्तावित  फिल्म  परिषद्‌  में  मलयालम  फिल्म  उद्योग  के  उचित  प्रतिनिधित्व  के  लिए  परिषद्‌  में

 कम  से  कम  एक  प्रतिनिधि  केरल  सरकार  का  ait  एक  प्रतिनिधि  मलयाला  चलचित्र  परिषद्‌  का

 नियुक्त  किया  जाना  चाहिए  ।

 फिल्म  परिषद्‌ के  गठन  को  अन्तिम  रूप  देते  समय  परिषद्‌
 की

 प्रार्थना
 पर

 विचार

 किया  जायेगा  ।

 qa  रद्द  द्वारा  भारतीय  तार  अधिनियम  1885  ate  भारतीय  डाकघर

 झ्र धि नियम  1892  का  पुनरीक्षण

 #632.  श्री  रवि  राय  :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच
 है

 कि  प्रेस  परिषद  ने  भारतीय  तार  1885  की  धारा

 5  और  29  का  ate  भारतीय  डाकघर  1892  के  तदनुरूपी  उपबन्धों  का  पुनरीक्षण

 किया है

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है

 क्या  सरकार को  परिषद  से  वह  प्रतिवेदन  मिल  गया  है  कौर  यदि  तो  उस  पर

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मंत्री  सत्यनारायण  :  हां  ।

 प्रेस  परिषद  को  सिफारिशों  का  संक्षिप्त  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  पत्र  में  दिया

 उन्होंने  भारतीय  तार  अधिनियम  की  धारा  5  ate  29  ate  भारतीय  डाकघर  अ्रधिनियम

 की  घारा  26  में  संशोधन  करने  का  सुभाव  दिया  है  ।

 भारतीय  प्रेस  परिषद  द्वारा  पारित  किए  गए  प्रस्ताव  की  एक  प्रतिलिपि  सरकार  को

 प्राप्त  हुई  है  भ्र ौर  सिफारिशों  की  जांच  की  जा  रही  जहां  तक  भारतीय  तार  अधिनियम  की

 धारा  5  का  प्रश्न  जैसा  कि  विधि  आयोग  ने  सिफारिश  की  इस  धारा  के  संशोधन  का

 विधेयक  राज्य  सभा  में  22  1970  को  पेदा  fear  गया था  ate  वह  25  1970

 को  पारित  हो  गया है

 तार  प्रीमियम  की  घारा  29  के  संशोधन  पर  कारवाई  जारी  है  ।

 जहां  TH  भारतीय  डाकघर  अधिनियम
 की

 धारा  26  का  संबंध  इस  पर  विधि  आयोग

 की  रिपोर्ट  के
 साथ  विचार

 किया
 जा

 रहा  है  जो  कि  प्राप्त  हो  चुकी  है
 |
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 5  1892  लिखित
 उत्तर

 विवरण

 तार  श्वे  अ्रधिनियमों  के  संबंध  में  प्रेस  परिषद  की  सिफारिशों का  संक्षिप्त

 ब्यौरा  ।

 1.  यह  महसूस किया  गया  है  कि  हिंसा  कानून  भंग  करने पर  रोक  लगाने के  लिए

 राज्य के  महत्वपूर्ण हितों  को  देखते  हुए  तार  संदेशों के  प्रत्त : ९द्धें  हक रन  का  area  देने की  शक्ति

 सरकार  के  पास  सुरक्षित  रहनी  चाहिए  ।

 2.  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारें  सार्वजनिक  श्रापातकाल  के  अवसर  पर  या  सार्वजनिक

 सुरक्षा  के  हितों  के  लिए  तार  संदेशों  को  भ्रन्त:रुद्ध  करने  की  शक्ति  का  इस्तेमाल  बराबर  करते  रहें

 aad  कि  मंत्री  के  आदेश  ले  लिये  जाएं  ।

 3.  तार  अघिनियम  की  धारा  5  के  अधीन  करने  की  कालीन  परिस्थितियों

 के  बारे  मैं  केन्द्रीय  या  राज्य  सरकार  के  औपचारिक  परिपत्र  जारी  किया  जाना  चाहिए  ।

 4.  तार  विभाग  जिला  मजिस्ट्रेट  को  ऐसे  तार  प्रस्तुत  जिनका  कार्यालय  के

 प्रमुख  श्रधघिकारी  के  विचार  सार्वजनिक  शांति  या  सुरक्षां  के  विरुद्ध  पड़ने  की  संभावना  हों  ।

 5.  भारतीय  तार  भ्र धि नियम  की  घारा  5  संविधान  के  अनुच्छेद  19(1)  का  उल्लंघन

 होता  है  ।

 6..  तार  विभाग  का  एक  विशेष  रजिस्टर  तयार  करना  होगा  जिसमें  घारा  5  के  अधीन

 जिला  मजिस्ट्रेट  को  सुचित  किये  गये  तारों  की  सुची  होगी  ।  इसमें  प्रेषक  कं  कौर  पाने  वाले  की

 नाम  पारेषण  के  लिए  तार  किस  समय  प्राप्त  हुए  वह  समय  करा दि  दिया  रहेगा  ।

 7.  भारतीय  तार  शभ्रधिनियम  की  धारा  29  के  अधीन  अपराध  श्रप्रेशय  माना  जानी

 चाहिए  ताकि  मजिस्ट्रेट  के  वारंट  के  बिना  पुलिस  झूठे  att  वालें  को  बंदी  बनाने  की  स्थिति

 मेंन

 8.  भारतीय  डाकघर  अ्रधिनियम  कीं  घारा  26  के  संबंध  में  प्रेस  परिषद  ने  सीटें  भारतीय

 तार  अधिनियम
 की  धारा  5  पर  की  अपनी  टिप्पणी  और  सिफारिशों  की  कौर  ध्यान  दिलाया है

 जो  कि  इस  मामले  में  भी  ay  होंगी  जबकि  प्रेस पर  डाकघर  शभ्रंघिनियम  कीं  घारा  26  की

 प्रभाव  तार  aa  नियम  की  घारा  5  कीं  अपेक्षा  काफी है  ।

 अनाज  के  मूल्यों  कौर  वसूली  सम्बन्धी  नीति  का  पुनरीक्षण

 #636.  श्री  रघुवीर  सिह  शास्त्री
 :  क्या  खाद्य  तथा  ऋषि  मन्त्री  यहं  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  के  मूल्यों  ate  वसूली  संम्बन्धी  नीति  को

 पुनरीक्षण  करने  का  निर्णय  किया  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा कया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  श्रग्नासाहेब

 :  शर  सरकार  प्रत्येक  कटाई  मौसम  से  पूर्व  खाद्यान्नों  के  मुल्यों  तथा  श्रषिप्राथ्ति
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 नीतियों  की  समीक्षा  करती  है  ।
 1970  के  cts  में  नये  खरीफ  मौसम  के  प्रारम्भ  होने  से

 qa  इस  बारे  में  समीक्षा
 की

 जायेगी
 ।

 कृषि  वैज्ञानिकों  द्वारा  भारतीय  कृषि  श्रनुसंघान  परिषद्‌  की  श्रालोचना

 #642.  श्री  भयावन  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच
 है

 कि  कृषि  वैज्ञानिकों  ने  भारतीय  कृषि  श्रनुसंधघान परिषद्‌  के

 करणा  की  श्रालोचना  की  है  कौर  सरकार
 को

 इसके  कार्यकरण  की  जाँच  करने
 के

 लिये  कहा  है

 यदि  तो  सरकार
 की

 इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;

 उन्होंने  किन-किन  दोषों  का  उल्लेख  किया है  ;  कौर

 उनके  बारे  में  क्या  जाँच  पड़ताल
 की

 गई  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  aerated

 भारत
 के

 वैज्ञानिक  कार्यकत्ताओं  के  संगठन
 के

 तत्वावधान
 में  भारतीय कृषि

 संघान  संस्था  में  कार्य  कर  रहे  कुछ  वैज्ञानिकों
 की  एक  बैठक  हाल  ही  में  संस्थान  के  आडिटोरियम

 में  हुई
 थी  ।  इस  बैठक  में  परिषद्‌  सनौर  संस्थान  के  कार्य  से  सम्बन्धित  कुछ  शिकायतों

 की  चर्चा
 की

 परन्तु  उनके  बारे  में  परिषद्‌  या  सरकार
 को

 सरकारी  तौर
 पर

 सूचित  नहीं  किया  गया
 ।  इस

 विषय  में  केवल  प्रेस  को  सुचित  किया  गया  था  ak  परिषद्‌  ने  उस  रिपोर्ट  की  एक  प्रति

 भारतीय कृषि  अनुसन्धान  संस्थान
 से

 प्राप्त  की
 है

 ।  इससे  इस  तथ्य  की
 पुष्टि  होती  है  कि  ऐसी

 बैठक हुई  थी  I

 सरकार  कृषि  वैज्ञानिकों  की  सही  शिकायतों  कौर  उनकी  विभिन्‍न  कठिनाइयों  को  दूर

 करने  में  सदैव  उत्सुक  रही  है
 ।

 शौर
 इस  दिशा  में  विभिन्‍न  कदम  उठाये गये  हैं  ।  सरकार  द्वारा  किये गऐ  कुछ

 उपायों  का  निर्देश  करने  वाला  एक  विवरण  संलग्न
 बैठक

 में  उपस्थित कुछ  वैज्ञानिकों  द्वारा

 उठाये  गये  भ्रोरोप  मुख्य  रूप  से  तीन  मदों  में  सन्निहित  है
 :

 (1)  परिषद्‌ के  पुनर्गठन  के  ख  वैज्ञानिकों  को  प्रोत्साहन में  कमी

 (2)  वैज्ञानिक  साहित्य  की  चोरी  ;  कौर

 (3)  भर्ती  पद्धति  में  समानता  का  अभाव
 ।

 जैसा  कि  पहले  बताया  गया  है  सरकार  कृषि  वैज्ञानिकों  की  कठिनाइयों  कौर  अड़चनों  से

 भिज्ञ है  ।  परिषद्‌  के  पुनर्गठन  के  थि  कृषि  वैज्ञानिकों  के  कार्य  की  परिस्थितियों  में  सुधार  करने

 के  लिए  पहले  ही  कदम  उठाए  गए  इस  दिशा  में  किए  गए  उपाय  संलग्न  विवरण  में  दिए गए

 ।  यहां यह  भी  बता  दिया  जाए  कि  यह  एक  निरन्तर  प्रक्रिया  हैं  ौर  निकट  भविष्य  में

 वैज्ञानिकों  की  कायें  की  परिस्थितियों  में  ate  सुघार  करने  तथा  विभिन्‍न  विदेशी  प्रयोगशालाओं  में

 कार्य  कर  रहें  हमारे  हरनेक  सुयोग्य  वैज्ञानिकों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  अनेक  ake  कदम  उठाये
 Tt

 हैं  ।
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 5  1892  लिखित  उत्तर

 विवरण

 भारत  सरकार  तथा  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  कृषि  बज्ञानिकों  में  व्याप्त

 पठार  की  भावना  के  विभिन्‍न  कारणों  को  दूर  करने  के  लिए  गत  पांच  वर्षों  में

 उठाये गये  कदम

 भारतीय  कृषि  अनुसार  परिषद  को  aq  1966  में  पुनर्गठित  किया  गया  था  तथा

 परिषद  के  शासी  निकाय  को  पुनगंठित  कर  से  वैज्ञानिकों  तथा  कृषि  में  रुचि

 अथवा  ज्ञान  रखने  वालों  का  निकाय  बना  दिया  गया  था  ।  एक  विख्यात  बटालिक

 को  पुनर्गठित  परिषद्‌  का  प्रथम  महानिदेशक  तथा  उपाध्यक्ष  नियुक्त  किया  गया  ।

 कृषि  वैज्ञानिकों के  वेतनमान  वैज्ञानिक  तथा  श्रौद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  तथा

 पर मारा ऊर्जा  आयोग  जैसे  अन्य  कई  वैज्ञानिक  संगठनों  में  विंमान  वेतनमानों  की

 तुलना  में  पर्याप्त कम
 वेतनमानों  को  संशोधित  कर  उनमें  वृद्धि  के  सामान्य

 प्रतिबन्ध  के  बावज़ूद  कृषि  वैज्ञानिकों  के  वेतनमानों  को  मंत्रिमंडल तथा  वित्त

 मन्त्रालय की  विशेष  प्रयुक्ति  से
 विभिन्‍न  स्तरों  पर  संशोधित  कर  दिया गया  है

 विभिन्‍न  भ्रनुसंधान  संस्थानों  के  भारतीय  कृषि  agar  परिषद  के

 मुख्यालय  के  वरिष्ठ  विभिन्‍न  water  संस्थानों  के  प्रौफेसरों  तथा

 प्रभागों  अथवा  अनुभागों  के  अध्यक्षों  के  वेतनमानों का  संशोधन  किया  गया  है

 निचले  स्तरों  पर  भारतीय  कृषि  श्रनुसंघान  परिषद्‌  तथा  wea  वैज्ञानिक  संगठनों

 के  वेतनमानों  में  क्रियात्मक  रूप  से  कोई  wea  न  था  ।  फिर  निचले  स्तरों पर

 भ्रच्छे  वैज्ञानिकों  को  प्रा कर्षित  करने
 परिषद

 ने
 नयी  परियोजनाओं  के  लिए

 रु०  350-900  के  वेतनमान  में  द्वितीय  श्रे  री  के  पदों  के  स्थन  जो  कि  we  तक

 अधिक  प्रचलित  कनिष्ठ  श्रेणी 1  400-950)  के  पद  सृजित करने  का

 कर  लिया  है  ।  इसी  नुसख़ा  सहायकों  के  पद  210-425 के  qa

 वेतनमान के  स्थान  पर  अब  प्रायः
 रु०  325-575 के  वेतनमान  में  सृजित  किये  जा

 रहे  हैं
 ।

 विभिन्‍न  अ्रखिल  भारतीय  समन्वित  परियोजनाओं  तथा  अनुसंधान  संस्थानों  को

 करने  की  योजनाकारों  की  संस्कृति  से  नौकरी  के  श्रभुतपूरवें  अवसर  उपलब्ध

 हो  गये  हैं  ।

 कृषि  विद्व-विद्यालयों  को  विश्व-विद्यालयਂ  अनुदान  के  प्रतिमानों  ,  के  आधार

 पर  कृषि  वैज्ञानिकों  के  वेतनमानों  में  संशोधन  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया

 रहा  इस  प्रकार के  संशोधन  के  लिए  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  वित्तीय

 प्रोत्साहन  दे  रहा  है  ।  इसके  फलस्वरूप  राज्य  अनुसंधान  संगठनों  के  बहुत  से  कृषि

 वैज्ञानिकों  को  अच्छे  वेतनमान  प्राप्त  हो  गये  हैं  तथा  उनकी  सेवा  की  शर्तों में  भी

 सुघार  पा

 पहले  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद्‌  की  शिक्षा  वृत्तियां  तथा  छात्रवृत्तियां  वैज्ञानिक
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 तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  कौर  विश्वविद्यालय  अनुदान  श्रायोग

 वृत्तियों  तथा  छात्र वृतियों  की  तुलना  में  कम  राशि  की  थीं  शब  इन्हें  उन्हीं  के

 समकक्ष
 कर

 दिया  गया  है  तौर  उनकी  संख्या  में  भी  काफी  वृद्धि  कर  दी  गई  है
 ।

 वैज्ञानिक  पदों  के  लिए  चमन  विभिन्‍न  पदों  के  लिये  संरचित  विख्यात  वैज्ञानिकों  की

 समितियों  द्वारा  पद  के  विशिष्ट  अनुशासन  तथा  की  विशेषीकृत  आवश्यकताओं

 को  दृष्टि  में  रखते  हुए  किया  जाता  है  ।  इन  समितियों में  ard  करने  वाले  विख्यात

 वैज्ञानिकों  को  कृषि  विश्वविद्यालयों  सहित  भारत  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  के

 विभिन्‍न  वैज्ञानिक  संगठनों से  लिया  जाता  है  ।  इस  कार्य  के  लिये  एक  समान

 नियुक्ति  नियम  बना  लिये  गये  हैं  तथा
 विभिन्‍न  वर्गों  के  पदों  के  लिए  श्रोताओं

 को  नवीकृत  तथा  क्रमबद्ध  कर  दिया
 गया  है  ।

 जब  किसी  वैज्ञानिक  पदों  को  विज्ञापित  किया  जाता  है  तो  हमारे  राजदूत

 उच्चायुक्तों  आदि  के  माध्यम  से  इन्हें  विदेशों  में  स्थित  वैज्ञानिकों  की  सुचना  में

 लाने  के  लिए  विशेष  व्यवस्था  की  जाती  है  ।  हाल  ही  में  वरिष्ठ  पदों  के  विज्ञापनों

 को  विदेशों  में  प्रकाशित  समाचार  पत्रों  के  परिदिष्टों  में  प्रकाशित

 करने  के  लिए  भी  कदम  उठाये  गये  हैं  ।  इसका  परिणाम  उत्साहजनक  रहा है  तथा

 वर्तमान  में  विभिन्‍न  विदेशों  में  काय कर  रहे  बहुत  से  वैज्ञानिक  भारतीय  कृषि

 संतान  परिषद्‌  के  विभिन्‍न  पदों  के  ग्रा वि दन  पत्र  भेज  रहे  हैं  ।  जिन  मामलों  में

 चयन  समिति  विदेशों  में  स्थित  अच्छे  वैज्ञानिकों  को  ढूंढ  पाने  में  सफल  होती

 वहां  प्रायः  उनका  चयन  उनकी  योग्यता  की  तुलना  स्वयं  उपस्थित  प्राणियों  तथा

 साक्षात्कार  में  सम्मिलित  अभ्यर्थियों  से  करने  के  उनकी  श्रनुपस्थितियों

 में  ही  कर  लिया  जाता  है  ।

 वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  श्रनुसंघान  परिषद्‌  के  के  पूल  में  कृषि  वैज्ञानिकों

 को  भी  यथोचित  स्थान  दिया  जाता  इसमें  विदेशों  से  वापस  जाने  वाले  वैज्ञानिकों

 को  अस्थायी  व्यवस्था  के  रूप  जब  तक  कि  वे  नियमित  पदों  पर  नियुक्त  नहीं  हो

 सम्मिलित  किया  जाता  पूल  अधिकारियों  की  अवधि  समाप्त  होने  यदि

 उनके  वैज्ञानिक  कार्यों  को  प्रयाप्त  उपयोगी  समभा  जाता  है  तो  बहुत  से  मामलों  में

 उनके  लिए  अधिकसंख्य  पद  सृजित  किये  जाते  हैं  ।

 प्रायः  भी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  वैज्ञानिक  पत्रों  के  प्रकाशन  में  निदेशकों

 तथा  फ्रभागाध्यक्षों  wer  वरिष्ठ  सहकर्मियों  द्वारा  कनिष्ठ  वैज्ञानिकों  को  उचित

 श्रेय  नहीं  दिया  गया  है
 ।  यह  पहले  भी  प्राक्कलन  समिति

 की
 सूचना  में

 पाया  था

 अर  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  निदेश  भी  जारी  किये  गये  थे  ।  इस  पर  निदेशकों  के

 सम्मेलनों  में  विचार-विमश  किया  गया  था  तथा  भारतीय  कृषि  अनुसंधान

 परिषद्‌  के  महानिदेशक  द्वारा  कनिष्ठ  वैज्ञानिकों  को  उचित  श्रेय  तथा  प्रोत्साहन  देने

 की  आवश्यकता  पर  ada  बल  दिया  जाता  रहा  है  ।  परिषद्‌  इस  पर  पर्याप्त  ध्यान

 दे  रही  परिषद्‌
 के  वरिष्ठ  वैज्ञानिक  तथा  स्वयं  महानिदेशक  चैंपियन  संस्थानों  में
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 चल  रही  परियोजनाओं  की  सूची  की  स्वयं  समय-समय  पर  जांच  करते  रहते

 जिससे  कि  सभी  स्तरों  पर  वैज्ञानिकों  तथा  विशेषकर  कनिष्ठ  वैज्ञानिकों

 चित  सख्या  में  परियोजनायें  नियमित  की  जा  सकें  ।  ata  का  भागी  बनने  के  लिए

 वरिष्ठ  वैज्ञानिकों  द्वारा  अपने  नाम  को  परियोजनाओं  की  अत्यघिक  संख्या  से  संयुक्त

 करने  की  प्रणाली  को  परिषद्‌  द्वारा  हतोत्साहित  किया  जा  रहा  महानिदेशक

 तथा  अन्य  वरिष्ठ  वैज्ञानिकों  द्वारा  संस्थानों  का  दौरा  किया  जाता  है

 प्रयोगशालाओं  मेंका  करने  की  सुविधाओं  के  सुधार  की  श्रावश्यकताओओं  की  ओर

 तथा  वरिष्ठ  वैज्ञानिकों  का  ध्यान  भ्राकर्षित  करने  का  प्रयत्न  करते  हैं  ।

 10  वैज्ञानिकों  को  सेवा  की  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिये  विभिन्‍न  संस्थानों  में  बहुत  स

 अस्थायी  पदों  को  स्थायी  कर  दिया  गया  है  ।  पी०  योजनाओं में

 कार्य  कर  रहे  वैज्ञानिकों  को  संस्थान  की  नियमित  स्थापना  से  सम्बन्धित  न  समझते

 हुए  उन्हें  अस्थायी  कर्मचारी  तमाम
 जाता

 था
 ।  यह  प्रणाली  ae  समाप्त

 कर  दी  गई  है  कौर  wa  उन्हें  भी  संस्थान के  नियमित  कर्मचारियों के  समान

 प्रतिष्ठा  प्रदान  कर  दी  गई  है  ।

 11.  सेवा  निवृत  विख्यात  वैज्ञानिकों  को  वैज्ञानिकोंਂ  के  पद  प्रदान  करने

 की  एक  नयी  योजना  कभी  हाल  ही  में  परिषद्‌  द्वारा  प्रारम्भ  की  गई  है  |

 12.  संस्थान  में  प्रयोगशाला  कर्मचारियों  के  मकानों  तथा
 उपयुक्त  उपकरणों  के

 लिए  शरीक  धनराशि  उपलब्ध  की  जा  रही  है  ।

 अधिक  शक्तिशाली  ट्रांसमीटरों  को  स्थापना

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 %044.  श्री  देवकीनन्दन  पाटोदिया  :  कया  सुचना  तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मन्त्री  यह

 देश  में  श्रमिक  शक्तिशाली  ट्रांससीटरों  की  स्थापना  के
 संबंध

 में  अबतक  क्या  प्रगति

 हुई

 प्रत्येक  ट्रांसमीटर  की  स्थापना  के  लिए  निर्धारित  स  मय 4  कया  है  और

 यदि  प्रगति  घीमी  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 सुचना  प्रसारण  मन्त्रालय  कौर  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री
 कु०

 :  श्र  एक  विवरण  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 ट्रांसमीटरों  के
 लगाने  की  प्रगति  सामान्यतया  सन्तोषजनक  सिवाए  राजकोट  के

 aft  उच्च  शक्तिशाली  मीडियम  वेव  ट्रांससीटर  के  जिसका  लगाया  जाना  मैसर्स  इम्पोर्ट
 श्राफ  यूगोस्लाविया  द्वारा  उपकरणों  की  सप्लाई  में  देरी  के  कारण  निर्धारित

 समय  सें  पीछे

 शेष  मुख्य  उपकरण  स्थान  पर  पहुंचने  शुरू  हो  गए  हैं
 ।
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 विवरण

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  at  में  लगाये  गये  शौर  चोथी  पंचवर्षीय  योजना

 (1969-74)  में  शामिल  किये  गये  श्रमिक  शक्तिशाली  ट्रांसमीटरों  को  सुची

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  पन्त  में  लगाये  गये  अधिक

 शाक्ति  वाले  ट्रांसमीटर

 स्थान  गये  ट्रांसमीटरों  की  संख्या

 फण  ा

 मीडियम  वेव

 कलकत्ता  2
 सुपर

 1

 1

 1

 वेव

 दिल्‍ली  3

 चोथी  पंचवर्षीय  योजना  (1969-74)  में  श्यामल  किये  गये  अधिक  शक्ति

 वाले  ट्रांसमीटर
 Sr

 स्थान  sate  तिथि ट्रांसमीटरों  की  संख्या  पुरा  किये  जाने  की

 ay  70-71  का  ्

 शिमला  ह  ”

 जोधपुर  गी

 एलेप्पी  गी

 ag  71-72  का उत्तरार्ध

 1973-74

 वर्ष  1970-71  का

 वर्ष  1971-72  का  उत्तरार्ध

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना वधि

 के  अ्न्तगंत

 पीपी

 इन्दौर  बी

 हैै
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 1  2

 शाट  वेव

 4 अलीगढ़  aq  1970-71  के  उत्तरार्ध

 तक  योजना  के  प्रथम  चरसा  में

 2  ट्रांसमीटर न्य  दो  ट्रांसमीटर

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना वधि  के

 अन्तर्गत  |
 es

 चोरी  का  आरक्षित  भंडार

 %645,  श्री  सीताराम  :

 श्री  हिम्मतसिहका :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  देश  में  चीनी  के  राजनीति  भंडार  बनाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  योजना

 तयार की  है

 यदि  तो  उक्त  योजना  का  ब्यौरा  कया  है  ;  प्रौढ़

 चालू  वर्ष  के  बजट  में  उक्त  योजना  के  लिए  कितनी  धनराशि  निर्घारित की  गई  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रत्नासाहेब
 से  चीनी  के  बफर  स्टाक की  योजना  से  सम्बन्धित  व्यौरा  तैयार  किया  जा

 रहा  है  ।

 देवा  व्यापी  टेलीवीजन  व्यवस्था

 #646.
 श्री  परमेश्वर  कविता :  सुचना  तथा  प्रसारण  संचार  मन्त्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  समस्त  देश  में  टेलीविजन  व्यवस्था  स्थापित  करने  के

 बारे में  एक  विस्तृत  योजना  बना  रही  है  ;  कौर

 यदि  तो  उस  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय
 संचार

 विभाग  में  राज्य  मंत्री
 go  तू

 हमे
 भर  हां  ।  योजना  भारत  सरकार  के  न्य  मंत्रालयों  के

 की  जा  रही  है
 ।

 इसको  भ्र भी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  इस  अवस्था  में  इसका

 व्यौरा  देना  सम्भव  नहीं  है  ।

 बारानी  खेतो  सम्बन्धी  परीक्षण

 #647.  श्री  स०  च०  सामन्त :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री यह  बताने  at  कृपा  करेंगे

 कि  बारानी  खेती  योजना  से  लाभ  उठाने  वाले  किसानों  को  किस  प्रकार  इस  योजना  के  विभिन्न

 पहलु झ्र ों  से
 अपने  प्राकार  सम्बन्धित  करना  पड़ेगा ?
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 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहेब

 :  समेकित  बारानी  भूमि  के  कृषि  विकास  सम्बन्धी  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  श्रन्तगंत

 प्रदान  तथा  प्रशिक्षण  परियोजनाओं  के  रूप  में  काय  करने  हेतु  मागं दर्शी  परियोजनाओं  शुरू  की

 गई  है  ।  चुने  हुए  क्षेत्र  में  किसानों  के  खेतों  में  ये  परियोजनायें  फ्रियान्वित  की  जायेंगी  ।  योजना  के

 अंतगर्त  प्रदर्शन  सम्बन्धी  सब  कार्यों  में  इन  कृषकों  को  सम्मिलित  किया  जायेगा  |

 बिहार  तथा  पश्चिम  बंगाल  में  कोयला  खान  मजदूरों  की  माँगे

 #648.  श्री  जि०  सो०  विस्वास :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  तथा  बिहार  के  कोयला  क्षेत्र  में  are  इण्डिया

 ट्रेड  यूनियन  कांग्रेस के  नेतृत्व  में  यूनियनों ने  अपनी  9  सूत्री  मांगों  को  पूरा  कराने  के  लिए  3  अगस्त

 से  लेकर  9  1970  तक  सप्ताह  मनाने  का  निर्णय  किया  था  ;

 इन  मजदूरों  की  मुख्य  मांगे  कया  हैं  ?

 श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्री  डी०  :  उपलब्ध  सुचना  के  धनबाद

 क्षेत्र  मे ंआल  इण्डिया  ट्रेड  युनियन  कांग्रेस  के  नेतृत्व  में  यूनियनों  के  कतिपय  मांगों  के  समर्थन

 में  3  अ्रगस्त  से  9  अगस्त  तक  एक  मांग-सप्ताह  बनाया  ।

 उनकी  मुख्य  मांगे  कोयला  मसूरी  बोर्ड  की  सिफारिशों  को  लागू  प्रेच्युइटी

 योजना  ठेका  मजदूर  एवं  सी०  श्रार०  को  शिविरों  की  प्रथा  कोयला

 विजय  खानों  का  राष्ट्रीयकरण  तथा  अस्थाई  श्रमिकों  को  स्थाई  करना  है  |

 पूर्व  पाकिस्तान  के  दारशाधियों  से  नकदी  संया  ae  का  छीना  जाना

 #649.  श्री  किरित  विक्रम  देव  बर्मन  :  कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे
 कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  सभी  प्रवासी  जो  त्रिपुरा  में  जाते  हैं  वहाँ  बड़ी  दयनीय  ददा  में

 प्रवेश  करते  हैं  ;

 क्या  उनकी  नकदी  तथा  जेवर  सीमा  पर  पाकिस्तान  के  बदमाशों  अथवा  पाकिस्तानी

 अधिकारियों  हारा  छीन  लिये  जातें  हैं  ;  र

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिफ़िया  है  ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भागवत  का  :

 त्रिपुरा  सरकार  ने  यह  सुचित  किया  है  कि  जो  प्रवासी  त्रिपुरा  के  राहत  विभाग  में  अपना  पंजीकरण

 हैं  ऐसा  मालूम  हुमा  त्रिपुरा  में  बड़ी  दयनीय  दशा  में  श्राये  हैं
 ।

 श्रभीः  भी  प्रवासी  ने  लिखित  रूप  में  ऐसा  विवरण  नहीं  दिया  है  कि  उनकी

 नकदी  कथा  जेवर  पाकिस्तान  बदमाशों  अथवा  पाकिस्तानी  अधिकारियों  द्वारा  छीन  लिये  मये  थे  ।
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 लिखित

 उत्तर

 गें  उपरोक्त  मर  दि  गय  उसर  को  ध्यान  मे  स्क  हुए  परस  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 पंचायती  राज  व्यवस्था का  स्रोत

 #650,  श्री स०  वर्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्यों  सरकारे  को  पता  है  किं  राज्यों  में  पंचायती  राज्य  का  हो  रहां

 कुछ  ने  जिला  परिषदों  कों  समाप्त  He  दियां  हैं  ;

 यदि  तो  कया  सरकार  जिला  परिषदों  के  निर्माण के  लिए  संविधान के  eat

 गोरेंन्टी  देने  के  हेतु  कोई  संवैधानिक  संशोधन  के  बारे  में  विचार  करे  रहीं  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  सहकार  मंत्रालय
 में

 उप-मंत्री  स०  खु०

 जी  नहीं  ।  एक  विरथ  सभा  पटल  पर  रखा  जाता है

 नहीं  उठता ।

 विवरण

 तीन  राज्यों  मध्य  प्रदेश  और  जम्मू  तथा  काश्मीर  कों  छोड़कर
 संभी  राज्यों

 में  पंचायती  राज  संस्थायें  स्थापित  की  जा  चुकी  हैं  ।  मुख्य  मंत्री  कौर  सामुदायिक  विकास  तथा

 पंचायती  राज  के  राज्य  मंत्रियों  ने  1968  की  मद्रास  में  हुए  सम्मेलन  में  निर्णय  किया

 था  कि  लोकतंत्रीय  विकेन्द्रीकरण  के  उपकरण  के  रूप  में  पंचायती  राज  चालू  रहना  चाहिए  दो

 स्तरीय  प्रणाली  न्रथवा  तीन  स्तरीय  प्रणाली  को  अपनाने  का  प्रशन  राज्य  सरकारों  पर  छोड़  दिया

 जाना  चाहिए  |  उड़ीसा  के  मामले  में  जहां  जिला  सलाहकार  परिषदों  द्वारा  जिला  परिषदों  को

 प्रतिस्थापित  कर  दिया  गया  है  तथा  उत्तर  प्रदेश  जहां  जिलों  परिषदों  कों  अधिकारच्युत  कर  दिया

 गया  को  छोड़कर  जिला  परिषदों  को  प्रतिस्थापित  करनें  के  बारे  मैं  राज्यों  की  कोई  रिपोर्ट  सरे

 कार  के  ध्यान  में  नहीं  भाई  है
 ।

 अधिकारों  तथा  steady  की  देती  सुपुदंगी  के

 राज्यों  में  पंचायती  राज  संस्थाओं  का  कार्य  पूर्वानुमान  से  कम  gar  ।  योजना  आयोग  कां

 मुल्यांकन  संगठन  देश  में  चुने  हुएं  जिलों  में  आवश्यकीय  सुधार  लुभाने  के  उद्देश्य  से  पंचायती  राज

 संस्थानों  के  कार्यकरण  के  बारे  में  अध्ययन  आरम्भ  कर  रहा  है  ।

 पूरबी  पाकिस्तान  के  घरवालियों कें  पुनर्वास  के  लिए  बंगाल  के  स्वर  बेने

 क्षेत्र  को  ata  बोधे  बनातीं

 #65).
 श्री  सेंसर गुह  :  क्या  श्रम  तथा  पुनवासी  मन्त्री  यह  बताने  की  कपी  करेंगे कि

 क्या  पूर्वी  पाकिस्तान  के  शररणाधियों  के  पुनर्वास  के  लिए  सुन्दर  बन  के  विस्तृत  क्षेत्रों

 को  कृषि  योग्य  बनाने  के  बारें  में  स्वर्गीय  पंडित  calf  श्री  लालंबहोंदुरर  शास्त्री  तथा  बत

 मान  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गान्धी  को  पश्चिम  बंगाल  के  सुन्दर  बनें  तटीय  क्षत्र  के  लोगों  की

 भ्रोर  से  लगातार  अभ्यावेदन दिये  थे  ;  और

 पवि  ती  सरकार  का  विचार  सुन्दर  बन  क्षेत्र  को  कृषि  योग्य  बनाते  सम्बन्धी

 को
 कब  आराम  करने  का  हैं  ।
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 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भागवत  का
 :

 )

 gat  पाकिस्तान  के  प्रवासियों  के  पुनर्वास  के  लिए  सुन्दरवन  में  कुछ  क्षेत्रों  का  gare  करने  के
 लि

 समय  समय  पर  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  थे  ।

 चूंकि  परिचय  बंगाल  में  पहले  ही  श्रघिकतम
 सीमा

 .  पहुंच  चुकी  इसीलिए  राज्य

 सरकार के  परामर्श  से  1964  में  नीति  सम्बन्धी  frag  लिया  गया  था  कि  नए  प्रवासियों  को

 जो  कि  1-1-1964  या  उसके  बाद  पूर्वी  पाकिस्तान से  कराये  जिन्होंने  राहत  शिविरों में  प्रवेश  माँगा

 था  wit  जिन्हें  परिचित  बंगाल  सरकार  द्वारा  भेजा  गया  पश्चिम  बंगाल  से  बाहर  पुनर्वास

 सहायता  दी  जायेगी  |  पश्चिम  बंगाल  के  सुन्दर  वन  क्षेत्र  में  हीरोभंगा  में  पूर्वी

 पाकिस्तान  से  ara  दारीयों  को  परिचित  बंगाल  में  अवशिष्ट  समस्या  के  भाग  के  रूप  में  बसाने

 की  संभावना  के  बारे  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  छान-बीन  कर  रही  है  राज्य  सरकार  को  ज

 विज्ञान  सम्बन्धी  स्थितियों  तथा  क्षेत्र  में  भूमि  की  विशेषताओं  की  व्यौरे-वार  छान-बीन  करने  के

 लिए  5,000  रुपये  का  ऋण  मंजूर  कर  दिया  गया है  ।  उनकी  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  है  |

 चावल  का  उत्पादन  बढाने  कार्यवाही

 #652.  श्री  सरजू  पाण्डेय  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 यह  सच  है  कि  भारत  में  कृषि  क्रान्ति  मुख्यतया
 गह

 तक  ही  सीमित है  तथा

 चावल  की  प्रति  हैक्टेयर  उपज  गत  पांच  वर्षों  में  नहीं  बढ़ी  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और

 चावल  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहेब

 )  यह  सत्य  है  कि  गेहूँ  के  सम्बन्ध  में  हाल  ही  के  वर्षों  में  अतिरिक्त  उत्पादन  के  रूप

 में  प्राप्त  उपलब्धि  पर्याप्त  सफल  रही  है  किन्तु  चावलों  के  सम्बन्ध  में  की  गई  प्रगति  सभी  तक

 संतोषजनक  नहीं  है  ।

 प्रतिकूल  मोसमी  परिस्थितियों  के  अतिरिक्त  चावलों  के  प्रति  हेक्टर  उत्पादन  में

 सुधार  के  ware  के  निम्न  कारण  हैं
 :--

 (1)  खरीफ  के  मौसम  जो  कि  फसल  का  मुख्य  उत्पादक  मौसम  है  ।  उपयुक्त  अधिक

 उत्पादनशील  किस्मों  की  उपलब्धि  |

 सिफारिश  की  गई  पंकज  प्रणालियों  विशेषकर  उर्वरकों  संतुलित  उपयोग  को  न (2)

 नाया  जाना  |

 (3)  अनाज  के  छोटेपन  तथा  चिपचिपेपन  के  कारण  उपभोक्ताओं  द्वारा  अधिक  उत्पादन

 शील  किस्मों  की  भ्रग्नाह्मता ।

 (4)  फसल  पर  कीटों  तथा  रोगों  का  शीघ्र  आदि ।

 अनुसंधान
 को  शीघ्र  शिक्षा

 तथा
 कृषकों के  प्रशिक्षण  में

 विस्तार  के  अतिरिक्त

 चावलों  के  उत्पादन
 में

 सुधार  के  लिये  उठाये  गये  कदमों  में  अधिक  उत्पादनशील  किस्मों  के  अन्तਂ
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 ia  विस्तृत  क्षेत्रों
 को  बहुद्देशीय  सिंचाई  विशेषकर  भूमिगत  जल  सं स्त्रोतों  का  सघन

 उर्वरक  शादी  झ्रादानों  की  निश्चित  कीटों  तथा  रोगों  का  निरीक्षण  कौर

 वनस्पति  रक्षण  के  सुसंगठित  fear  कलाप  तथा  संस्थागत  ऋण  शादी  का  अधिक  प्रावधान  भी

 सम्मिलित  है  ।  इनके  साथ-साथ  चावलों  की  रोग  तथा  कीट  निरोधी  शर  उपभोक्ताओं  को  ग्राह्म

 अधिक  उत्पादनशील  किस्मों  के  विकास  के  लिए  भरसक  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  विभिन्न  gar  तथा

 जल  परिस्थितियों  के  उपयुक्त  नई  किस्मों  को  हाल  ही
 में  निर्मुक्त  किया  गया  है  ।

 Employees  Provident  Fund  Rate  of  Interest

 *653.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilita-
 tion  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  employees  are  paid  interest  at  the  rate  of  Rs.  5.70  per
 cent  on  their  deposits  in  the  Employees  Provident  Fund  Accounts  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  rate  of  interest  in  the  market  is  about  9  per  cent;
 and

 (c)  if  so,  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  to  increase  the  rate  of
 interest  on  the  deposits  in  the  Employees  Provident  Fund  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  D.  Sanjivayya) :  (a)  Interest  is

 Payable  at  the  rate  of  5.7%  for  the  financial  year  1970-71.

 (b)  The  rate  of  interest  in  the  market  depends  on  various  factors  like  the  type  of

 investment/deposit,  the  risk  involved  and  the  period  for  which  the  investment/deposit  is
 made  and  similar  other  factors  governing  the  money  market.  It  is,  therefore,  not  possible  te
 indicate  categorically  the  prevailing  market  rate  of  interest.

 (c)  The  rate  of  interest  depends  on  the  yield  obtained  by  the  investment  of  the
 Provident  Fund  accumulations.  The  Central  Board  of  Trustees,  Employees’  Provident

 Fund,  reviews  the  pattern  of  investment  of  provident  fund  accumulations  from  time  to  time
 and  makes  recommendations  in  the  matter  to  the  Central  Government,  The  pattern  of
 investment  is  presciibed  by  Government  after  taking  into  account  the  views  of  the  Board.
 During  the  period  1962-63  to  1970-71,  the  rate  has  increased  from  3,75%  to  5.70%.

 fafaa  तथा  असीमित  क्षेत्रों  के  मध्य  भ्र सन्तुलन  दूर  करने  के  लिए  खेती  के  विकास

 हेतु  क्षेत्रवार  atta

 चक

 #654.  श्री  to  फू०  बिड़ला  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि  e

 क्या  यह  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  ने  खेती  के  विकास  के  लिए  एक  नई  क्षेत्र-वार

 नीति  बनाई  है  ;

 यदि  तो  उस नई  नीति  का  व्यौरा  कया  है  ;

 उस  नई  नीति  को  कब  तक  तथा  कहां-कहां  फ़ियान्वित  किया  जायेगा  ;  कौर

 क्या  उस  नई  नीति  को  कार्य  रूप  देने  से  पुर्व  राज्य  सरकारों से  arnt  शिया

 गया है  ?
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 सामुदायिक  विकास  तथा  a  are  a  में  राज्य  मंत्री  (ait  श्रन्नासाहेब

 :  से  कृषि  विकास  से  निम्नलिखित  चार  विभिन्‍न  क्षेत्र  को  लाभ  पहुँचना

 (1)  सुनिश्चित  सिचाई वाले  क्षेत्र  :

 ऐसे  क्षेत्रों
 के

 लिए  अधिक  उत्पादन शील  किस्मों  और  सघन  बहुद्देशीय  फसल  के  श्रन्तगंत

 विस्तृत  क्षेत्र  की  आवश्यकता  होती  है  ।  ऐसे  क्षेत्रों  के  लिए  चौथी  योजना  के  दौरान  गए  जिलों

 में  बहुउद्देशीय  फसल  सम्बन्धी  मागंदर्शी  परियोजनायेंਂ  चालू  करने  के  लिए  एक  योजना  तैयार

 की  गई  है
 ।

 इस  योजना  को  अभी  स्वीकृति  नहीं  दी  गई  है  ।

 (2)  कम  सिचाई  की  गहनता  किन्तु  स्‌निदिचत  वर्षा  क्षेत्र  :

 ऐसे  क्षेत्रों  खाद्यान्नों  की  अधिक  उत्पादन दिल  किस्मों  की  खेती  wie  नकद  फसलों  के

 लिए  पैकेज  कार्यक्रम  फ़ियान्वित  किये  जा  रहे  हैं  |

 (3)  सुनिश्चित  सिचाई  विहीन  तथा  कम  वर्षा  वाले  क्षेत्र  :

 चौथी  योजना वधि  में  24  मागं दर्शी  परियोजनाओं  शुरू  करके  समग्र  शुष्क  कृषि  भूमि  विकास

 के  लिए  एक  योजना  लागू  की  जायेगी  ।  सच  1970-71  के  दौरान  शुरू  में  प्रदर्शन-एवं  प्रशिक्षण
 परियोजनाओं  के  रूप  में  9  मागं दर्शी  परियोजनाओं  फ़ियान्वित  की  जायेंगी ।

 (4)  निरंतर  रूप  से  सुखे  से  प्रभावित  रहने चाले  क्षेत्र  :

 किसानों  तथा  भूमिहीन  श्रमिकों  को  रोजगार  देने  शौर  उनकी  श्राय  बढ़ाने  के  लिए  इन

 क्षेत्रों  में  कुकी  उत्पादन  सम्बन्धी  ग्रामीण  निर्माण  कार्य  किये  जा  रहे  हैं  ।  चौथी  पंचवर्षीय  योजना

 के  शेष  चार  वर्षों  में
 चुने  हुए  जिलों  में  ग्रामीण  निर्माण  कार्यों  तथा  श्रम-प्रधान  कार्यो ंके  लिए  एक

 नान-प्लान  स्कीम  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 उपरोक्त  योजनायें  राज्यों  को  feared  परिचालित  कर  दी  गई  थी  कौर  इन

 नामों  को  उनके  परामर्श  से  अन्तिम  रूप  दिया  जायेगा  |

 राष्ट्रीय  उद्यान  तथा  पशु  शरण-स्थल  शौर  वन्य  जीवों  का  संरक्षण

 #655.  श्री  क०  प्र०  सिह  देव  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क

 भारत  में  कितने  राष्ट्रीय  उद्यान  पशु  शरण-स्थल  हैं  तथा  उनके  नाम  क्या  हैं

 श्र वे  कहां  स्थित  हैं  ;

 यह  राष्ट्रीय  उद्यानों  तथा  पशु-दरजा  स्थलों का  क्षेत्रफल क्या  है  ;

 इन  राष्ट्रीय  उद्यानों  तथा  पशु  दक्षिण  स्थलों में  कितने  पात्र  शरण

 स्थल हैं  ;  कौर

 इन  शरीर-स्थलों  में  वन्य  जीवों  के  संरक्षण  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही

 की  गई  है  ?
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 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  म  मंत्री  श्रग्नासाहेब

 श्र  1968  तक  राष्ट्रीय  उद्यान/प्राणी  आश्रय  स्थलों  की  संख्या  122

 थी  ।  सूची  संतान  है  ।  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०

 और  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही है श्रौर  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जायेंगी  ।

 समुद्री  जीव  विज्ञान  में  अनुसंधान

 #656.  श्री  बीरेन्द्र  कुमार  शाह  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  एक  ब्रिटिश  वैज्ञानिक  प्रोफेसर  जी०  ई०  के  इस  कथित

 वक्तव्य  की  (16  1970  का  टाइम्स  श्राफ  कौर  दिलाया  गया  है  कि  भारत  में

 समुद्री  जीव  विज्ञान  में  अनुसंधान  के  बारे  में  उत्साह  का  प्रभाव  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  भ्रनुसंधघान  सम्बन्धी  जो  सुविधायें  उपलब्ध  हैं  उनका  भी

 उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  है  जसे  कि  केरल  ब्रिदवविद्यालय  का  जीव  विज्ञान  अनुसंधान  सम्बन्धी

 जहाज  इस  कारण  समाप्त  किया  जाने  वाला  है  कि  उसके  रख  रखाव  के  लिए  धन  की  पर्याप्त

 व्यवस्था  नहीं  है  ;  और

 भविष्य में  समुद्री  जीव  विज्ञान
 में  भ्रनुसंधान  को  अधिक  महत्व  देने  के  लिए

 कार्यवाही  की  गई  है  या  करने  का  विचार  है  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 भ्रन्नासाहेब

 :  हां  ।

 केरल  विश्वविद्यालय  से  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  ।

 भारत  सरकार  समुद्री  जीव  विज्ञान  में  अ  के  महत्व  से  भिज्ञ  वैज्ञानिक

 तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  के  प्रशासकीय  नियंत्रण  में  एक  राष्ट्रीय  समूद्र  विज्ञान  संस्था  है

 जो
 न

 केवल  समुद्री  विज्ञान  में  अनुसंघान  करती है
 बल्कि

 देश  के  gra  पास के  समुद्र के  समस्त

 पहलुओं  को  भी  अध्ययन  करती  है  ।  इन  अखिल  भारतीय  अध्ययनों  के  ata  केरल

 an  प्रस् नाम लाई  बिद्वविद्यालयों  के  स्थानीय  समस्याओं  से  सम्बन्धित  अनुसंधान  गतिविधियों  तक

 सीमित  समुद्री  जीव  विज्ञान  और  समुद्र  विज्ञान  विषय  भ्रनुसंघानਂ  के  लिए  अपने  विशेष  विभाग

 सघन  मत्स्य हरण  श्रनुसंघान  कार्यक्रम  में  समुद्री  जीव  विज्ञान  के  अ्रध्ययनों  के  महत्व  को  देखते

 हुए  केन्द्रीय  समुद्री  मत्स्य हरण  श्रनुसंघधान  संस्थान  भी  समुद्री  जीव  विज्ञान  सम्बन्धी  भ्रनुसंधान

 करता  है  ।  हाल  ही  के  श्रन्तर्राष्ट्रीय  भारतीय  समुद्री  अभियान  में  भारत  ने  सक्रिय  रूप  से  भाग

 लिया  ।
 भाग  लेने  वाले  विभिनन  देशों  द्वारा  खोज  के  दौरान  काफी  बड़ी  संख्या में  इकट्ठे  किये गए

 परिप्लावी  जीव  के  नमूनों  के  विधायक  के  लिए  इस  देश  में  उपलब्ध  विशेषज्ञों  को

 हष्टिगत  रखते  हुए  यूनेस्को  ने  भारत  सरकार  के  सहयोग  से  भारतीय  समुद्री  जीव  विज्ञान  केन्द्र

 की  स्थापना  की  इस  विषय  के  महत्व  कौर  देश  के  समुद्री  जीव-विज्ञानियों  के  उत्साह  को
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 देखते  हुए  एक  भारतीय  समुद्री  जीव  विज्ञान  संस्था  का  गठन  गया  था  at
 यह

 संस्था

 नियमित  रूप  से  भारतीय  समुद्र  जीव  विज्ञान  संस्था  नामक  पत्रिका  प्रकाशित  करती  है

 परिचय  बंगाल  सें  नगरपालिका  कमंचारियों  द्वारा  हड़ताल

 4657.  श्री  भगवान  दास  :  कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  सें  89  नगरपालिकाओं  के  30,000  ward

 पश्चिम  बंगाल  नगर  पालिका  कर्मचारी  संघ  के  नेतृत्व में
 16  1970

 से
 श्रनिद्चित  काल

 के

 लिए  हड़ताल पर  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  इन  शल गर पालिका  कर्मचारियों  की  मांग  के  समर्थन  में  कलकत्ता

 निगम  के  पार्षदों  तथा  कलकत्ता  के  areas  के  जिलों  के  नगर  आयुक्तों  ने  बिलर्गिंडਂ

 के  सामने  17  1970  को  प्रदान  किया  था  ;  ग्रोवर

 यदि  तो  इन  नगरपालिका  कर्मचारियों  की  मांगें  कया  हैं  इनके  साथ

 सौहादंपूर्ण
 समझौता  करने  के  लिए  सरकार  ने  कया  कांयं वाही  की  है  ?

 श्रम  att  पुनर्वास  मंत्री  डी०  :  से  सुचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  श्र  प्राप्त  होने  पर  सभा  की  मेज
 पर

 रख  दी  जाएगी
 ।

 समाचारपत्रों  के  विज्ञापनों  में  योनाथ

 #658.  श्री  रण  बरुआ  :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  ale  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इंडियन  एंड  ईस्टर्न  न्यूजपेपर  सोसायटी  के  अध्यक्ष  ने
 हाल

 ही

 में  यह  सुभाव  दिया  है  कि  समाचार  पत्रों  के  विज्ञापनों  में  यौनभाव  के  उपयोग  के  बारे  में  जो

 बढ़ता  रहा  मागं दर्शी  सिद्धांत  बनाने  के  लिए  सरकार  को  एक  समिति  की  स्थापना  करनी

 चाहिए  ;  भ्र

 यदि  तो  परकार  ने  इस  सुभाव  पर  विचार  कर  लिया है
 तथा  समाचारपत्रों

 में  ऐसे  विज्ञापन  देने  के  बारे  में  कोई  fata  कर  लिया  है  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  कौर  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इ०  कु०

 :  नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 Bonus  to  Artists  and  Employees  of  A.  I.  R.

 *659.  Sbri  Arjun  Siogh  Bhadoria  Will  the  Minister  of  Information  and

 Broadcasting  and  Communications  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  have  under  consideration  a  scheme  for  giving
 bonus  to  the  artists  and  employees  of  the  All  India  Radio  out  of  the  income  accuring  to  it
 fromi  advertisements  ;  and

 (b)  if  so,  the  time  by  which  the  said  scheme  is  likely  to  be  implemented  ?

 38



 लिखित  उत्तर 1892

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and  in  the

 partment  of  Communications  (Shri  I.  K.  Gujral)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 देश  के  टूक  टेलीफोन  सेवा
 का  श्राधुनिकोकरण

 #660.  श्री  योगेन्द्र  धर्मा  :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  ट्रंक  टेलीफोन  सेवाओं  में  सुघार  करने  तथा  उनके  श्राधुनिकीक रण

 बारे में  योजनायें  बनाई हैं  ;  कौर

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मंत्री  सत्यनारायण  :  जी  हां  |

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जा  रहा  हैं  ।

 विवरण

 1.  सुचारु  ट्रंक  टेलीफोन सेवा  की  मुख्य  बातें  निम्न  प्रकार हैं  :

 पारेषण  सकी  सुस्थिर  हों  ate  इसके  साथ-साथ  बिना  शोर  कौर  गड़बड़ी  के  आवाज

 साफ  पहुंचनी  चाहिए  ;  तथा

 काल  शीघ्र  ate  तुरन्त  लगने  चाहिए  |

 2.
 ट्रंक  सेवा  के  इन  दोनों  cage  में  सुधार  करने  ak  उन्हें  आधुनिक बनाने  के  लिए

 कदम  उठाये जा  रहे  हैं  ।

 3.  जहां तक  सुखबीर  पारेषण  सीटों  की  व्यवस्था  करने का  संबंध  यह  बात  बड़ी

 स्पष्ट  है
 कि

 कुछ  वर्ष  पहले  तक  हमारे  सभी  सकी  सुले  तारों  वाली  लाइनों  पेर  काम  कर  रहे  थे  ।

 इन  लाइनों  पर  मौसम  के  खराब  होने का  पड़ता था  शोर  मुख्य  ट्रंक  सकी  तांबे  के  तार  के

 होने की  वजह  से  तांबे  के  तार  की  चोरी  की  वारदातें  अक्सर  होती  रहती  थीं  ।  इनमें  निम्नलिखित

 सुधार  किये  जा  रहे  हैं  ;

 मुख्य  मार्गों  पर  चौड़ी  पट्ठी  की  सहधुरीय  कौर  सृक्ष्मतरंग  पारेषण  प्रणाली की

 व्यवस्था  करना  ;

 आनुषंगिक  मार्गों  पर  चौड़ाई  पट्टी  के  सूक्ष्म तरंग  कौर  यूएन  ०एफ०  तथा

 वी  Te  ०एफ०  प्रणालियों  की  व्यवस्था  करना  ;

 तांबे के  तार  कंडक्टरो ंके  स्थान  पर  श्रत्युमीनियम  कौर  तांबे से  भले  इस्पात के

 तार  लगाना  ;  कौर

 व्यवस्था नरन  awa ि  ॥ खुली  तार  लाइनों पर  वाहक  टेलीफोन  प्रणाली  की

 4,  जहां तक  कालों को  शीघ्र  ae  तुरन्त  लगाने
 का  संबंध  विलम्ब  को  दूर  करने  के

 लिए  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  !।
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 सभी  प्रमुख  मार्गों  पर  सीधी  उपभोक्ता  डार्लिंग  की  व्यवस्था  करना  ;  शहरों

 wea  मार्गों  पर  भी  स्व चल  पारगमन  प्रणाली  सहित  आपरेटर  डायलिंग  सुविचारों

 की  व्यवस्था  करना  |

 घंटी  द्वारा  संकेत  देने  की  प्रणाली  के  स्थान  पर  सेंट्रल  वेटर  सिग्नलिंग  से  यथासंभव

 एक  ट्रंक  आपरेटर से  काम  लेना

 इस्पात  कारखानों  TAT  अन्य  सरकारी  उपक्रमों  में  हड़तालें

 4121.
 श्री  बाबू

 राव  क्या  श्रम  तथा
 पुनर्वास  मंत्री  यह

 बताने
 कीं

 करेंगे  कि  :

 कया  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  हैवी

 इंजीनियरिंग  हिन्दुस्तान  मशीन  gear  तथा  हिन्दुस्तान  एयर  फ्लाइट  लिमिटेड

 सरकारी  उपक्रमों  में  1969  से  मई  1970  तक  कुल  कितनी  हड़तालें  हुई  ;

 उक्त  भ्र वधि  में  इन  सरकारी  उपक्रमों  में  कार्य  कर  रहे  कार्मिक  संघों  के  नाम  क्या

 हैं  ;  कार्मिक  संघों  के  माध्य  प्रतिद्वन्द्विता  के  कितनी  wet  हुई  ;  इनमें  कुल  कितने  व्यक्ति

 मरे  तथा  घायल  हुए  तथा
 इसके  फलस्वरूप  सार्वजनिक  सम्पत्ति  को  किस  प्रकार  की  तथा  कितनी

 हानि  हुई  ;

 इन  हड़तालों  में  तथा  झड़पों  के  कारण  प्रत्येक  कारखाने  में
 iam

 जन-दिवसों  की

 हानि हुई  ;

 इनके  कारण  उत्पादन  पर  कितना  प्रभाव  पड़ा  ;  शर

 प्रबन्धकों  तथा  कर्मचारियों  के  संबंधों  में  सुधार  करने  हेतु  क्यां  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 TA  प्रौढ़  पुनर्वास  मंत्री  डी०  :  से  सुचना  एकत्र  की  जा  रहीं

 है  कौर  प्राप्त  होने  पर  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 टू  पटरों  का  उत्पादन  ale  वितरण

 4122.  श्री  maga  गनी  दार  a  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 देश  में
 प्रत्येक

 प्रकार  के  caret  का  कितना  उत्पादन  होता  हैं  ;

 प्रत्येक  राज्य  में  ऐसे  व्यक्तियों  की  व्यवहार  प्रतिशतता  कितनी  है  जिन्होंने  एक्टरों  के

 लिए  आवेदन  किया  लेकिन  उन्हें  ट्रक्टर  प्राप्त  नहीं  हो  सके  ate  कुल  श्रावेदनकर्ताश्रों  की  संख्या

 कितनी  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रत्वासाहेब

 :  इस  समय  देवा  मे St 5  wy  i  अन्य yay  गीत  एककों  ates  ट्रैक्टरों के  निर्माण में  लगी  हुईं  हैं
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 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  उनका  उत्पादन  निम्न  प्रकार  रहा  ह

 फर्म का  नाम  1965  1966  1967  1968  1969  1970

 ee

 135  122  328  306 1.  सर्वेक्षण  ईचर  ट्रैक्टर  इंडिया  113  346

 फरीदाबाद

 26.5  अव

 225  550  2669  4329  2325 2.
 सर्वश्री  इन्टरनेशनल  |... ि ट्क्ट्स ढी  3818
 कम्पनी  इंडिया

 बम्बई

 3.  स्वेदी  ट्रैक्टर  एण्ड  फार्म  2935  3400  3819  3336  3344  1090

 इक्वीपमेंट  मद्रास

 sea

 4.  सर्वश्री  एककों  फरीदाबाद

 3115  1316  3034  4806  3667 urate  37(34.5  aaa  1202

 27(28.0”  ”)  795  200  1474  255

 47
 डब्ल्यु  (45  gra  1033  1840  400

 5.  स्वेदी  हिन्दुस्तान  ट्रैक्टर्स

 हिन्दुस्तान  35  aaa  370  773  1194  832  110

 50
 मैप  ै

 1843  1043  1032  838  1139  679

 योग  6318  7613  10526  13799  18092  8832

 पकना  OT.

 देशी  ट्रैक्टरों  के  वितरण  पर  कोई  कानूनी  नियंत्रण  नहीं  इसलिए  इस  सम्बन्ध  में

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 1969-70  के  दौरान  बर्फ  गिरने  तथा  वर्षा  की  कमी  के  कालरा  राज्यों  में  फसल  की  क्षति

 4123,  श्री  अब्दुल नौ  दार  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 1969-70
 में  ag  गिरने  से  प्रत्येक  राज्य  में  फसल  को  कितनी  क्षति  पहुंची  ;

 1969-70 में  वर्षा  की  के  कारण  प्रत्येक  राज्य  में  फसल  को  कितनी  क्षति

 पहुँची ;
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 Ne

 उक्त  nate  में  प्रत्येक  राज्य  में  किसानों  को  कितनी  सहायता दी  गई  ?

 सन्नी
 मन्त्र सामुदायिक  विकास  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य

 साहेब  से  राज्य  सरकार  से  जानकारी  एकत्रित की  जा  रही  है  प्रो  प्राप्त

 होते  ही  सभापटल  पर  रख  दी  जायेगी
 |

 संसद  सदस्यों  के  लिये  टेलीविजन  सेट

 4124.  श्री  रा०  बिखरा  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  स्थानीय  व्यापारी  के  साथ  बातचीत  करके

 100  संसद  सदस्यों  को  टेलीविजन  सेट  प्लाट  किये  थे

 क्या  उस  व्यापारी  ने  कुछ  सदस्यी  को  wat  तक  टेलीविजन  सेट  सप्लाई  नहीं  किये

 जब  उनमें  से  बहुत  से  सदस्यों  ने  टेलीविजन  सेट  का  मुल्य  जमा  भी
 करवा  दिया  था  ;  कौर

 यदि  at  सम्बन्धित  व्यापारी  द्वारा  संसद  सदस्यों  को  टेलीविजन  सेट  सप्लाई

 किये  जाने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  कौर  उनको  शीघ्र  टेलीविजन  दिलवाने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही की  गई  है  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  कौर  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  ह  कु

 जी

 टेलीविजन सेट  wat
 59

 संसद  सदस्यों  को  सप्लाई  किये  जाने  हैं  ।  पता  लगा  है  कि

 इनमे ंसे
 13  सदस्यों ने  विक्रेता  के  पास  धन  जमा  कराया है  ।

 इन  की  मरम्मत  के  लिये  जिन  फालतू  पुर्जों  की  जरूरत  उनका  उपलब्ध  न

 होना  ।  यह  मन्त्रालय  इन  फालतू  पुर्जों  को  आयात  करने  में  विक्रेता  की  सहायता  कर  रहा  है  ।

 विक्रेता  ने  मन्त्रालय  को  यह  श्रद्वा सन  दिया  है  कि  फालतू  पुर्जों  को  प्राप्त  होने  पर  जैसे  ही

 की  मरम्मत  हो  वे  संसद  सदस्यों  को  सप्लाई  कर  दिये  जायेंगे  ।

 चावल  के  लिये  निर्बाध  दक्षिण  क्षेत्र

 4125.  श्री  लोबो  प्रभु  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 सरकार  का  विचार  चावल  के  लिये  तत्काल  एक  निर्बाध  दक्षिणा  क्षेत्र  बनाने  का  है
 ?

 विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहेब

 जी  नहीं  ।  चावंल  के  संचलन  पर  लगे  क्षेत्रीय  प्रतिबन्धों  के  seq  पर  1970

 के  अस्त  में  होने  वाले  मुख्य॑  मंत्रियों  के  आगामी  सम्मेलन  में  विचार  किया  जायेगा ।
 सरकार  चावल  के  क्षेत्रों  के  विंमान  ढांचे  की  समीक्षा  उसके  बाद  करेगी  |

 ig  के  लिये  निर्वाध  क्षेत्र

 6.  श्री  लोबो  प्रभु  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गेहूं

 के  निर्बाध  क्षेत्र  का  समस्त  देश  में  विस्तार
 न

 करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?
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 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रन्तासाहेब

 :
 सांविधिक  राशन  वाले  क्षेत्रों  को  छोड़कर  फिलहाल  देश  भर  में  गेहूं  श्र  गेहूँ  से  बने

 पदार्थों
 के  संचलन  फ्र  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।  जब  तक  इन  क्षेत्रो  में  सांविधिक  राशन  व्यवस्था

 चल  रही  है  तब  तक  उन  में  गेहूं  के  खुले  आयात  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  क्योंकि  सांविधिक

 राशन  व्यवस्था  से  fama  इन  क्षेत्रों  की  घेराबंदी  से  है  ।

 ग्र नाज़  का  रक्षित  भण्डार

 4127.
 श्री  लोबो  प्रभु  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 इस  समय  का  रक्षित  भण्डार  कितना है  ;

 इसको  जमा  रखने  में  प्रति  मास  कितना
 धन

 खं  होता  है
 ;  भर

 गैर-सरकारी  गोदामों  में  किराये  पर  रखे  गये  अनाज  को  न  बेचने  के  क्या  कारण

 हैं
 te

 ऐसा  करने  से  प्रति  मास  कितने  किराये  की  बचत  होगी
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  ध श्रन्नासाहब es

 1970  के  wea  में  सरकारों  तथा  के  पास  53  लाख

 मीटरी टन  खाद्यान्नों  का  प्रत्यक्ष  स्टाक  था  ।  इस  में  से  लगभग  30  लाख  मीटरी  टन  को  बंफेर

 स्टाक  सभा  जा  सकता  है  ।

 स्टाक  के  रखने  में  बफर  स्टाक  तथा  कार्यचालन  स्टाक  में  कोई  प्रत्यक्ष  सीमांकन

 नहीं  सकता  है  ।  स्वत  बफर  स्टाक  के  मासिक  भण्डारण  खर्चे  के  संबंध  में  कुछ  बताना

 सम्भव  नहीं  है  ।

 जब
 तक  सरकार पूरण  आवश्यकताओं की  पूर्ति  हेतु  पर्याप्त  गोदामों  का  निर्माण  नहीं

 कर  लेती  है  जब  तक  गैर  सरकारी  गोदामों  का  प्रयोग  करना  आवश्यक  है  ।  केवल  Te  सरकारी

 गोदामों  के  कुछ  किराये  को  बचाने  हेतु  खाद्यान्नों  के  स्टाक  को  बेचना  बुद्धिमता  नहीं  होगी  ।

 Post  Offices  and  Sub-Post  Offices  in  Uttar  Pradesh  and  Rents  Paid  for  their

 Buildings

 4128.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Information  and  Broad-
 casting  and  Communications  be  pleased  to,state :

 (a)  the  number  of  post  offices  and  sub-post  offices  functioning  in  urban  and  rural
 areas  of  Uttar  Pradesh  at  present  ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  most  of  the  said  pust  offices-and  sub  post  offices  are
 functioning  in  reated  buildings  on  account  of  shortage  of  Government  buildings  ;

 (c)  if  so,  the  total  number  of  post  offices,  which  are  functioning  in  the  rented  buil-
 dings  in  the  State  ;  and

 (d)  the  approximate  annual  amount  of  rent  which  Government  are  paying  on  this
 account  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and  Depart-
 ment  of  Communications  (Shri  Sher  Singh)  :  (a)  Number  of  Post  Offices,  category-rise,
 functioning  in  urban  and  rural  areas  of  Uttar  Pradesh  as  on  20-8-70.
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 Category  of  Post  Office  Number  of  Pos  ‘Offices  in

 Urban  areas  Rural  areas

 Head  Post  Office  52  —

 Departmental  Sub  Post

 Office  1064  884

 Extra  Department  Sub-
 Post  Office  107  44

 Departmental  branch

 Post  Office

 Extra  Departmental
 branch  Post  Office  87  10635

 _

 (b)  Only  departmental  post  offices  are  housed  in  departmental  buildings  or  in  buildings

 secured  on  rental  basis  by  the  P  and  T  Department.

 As  regards  the  extra  departmental  post  offices,  the  Postmasters  themselves  are  respon-
 sible  for  housing  the  post  office  either  in  their  own  buildings  or  in  other  buildings  secured

 by  them.  Only  in  very  exceptional  cases,  however,  an  allowance  is  sanctioned  towards  the

 rent  of  the  office  in  scuh  cases.

 (c)  There  are  2001  departmental  post  offices  in  Uttar  Pradesh,  of  which  202  are

 housed  in  departmental  buildings  and  the  rest  1799  are  housed  in  buildings  sec.red  by  the
 P  and  T  Department  on  rental  basis,

 (d)  About  Rs.  15  lakhs.

 कार  एस०  09  ट्रैक्टरों  में  खराबी

 4129.  भी  एम०  नारायण  रेड्डी :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने की  कपा

 करेंगे  कि  :

 आध्र  प्रदेश  कौर  राजस्थान  कृषि  उद्योग  निगम  ने  कितने  श्रार०

 एस०  09
 ट्रैक्टरों  के  खराब  होने

 की
 सुचना  दी  तथा  वह  खराबी  किस  प्रकार  की  थी  ;  कौर

 उक्त  खराबी  से  उत्पन्न  स्थिति  को  दूर  करने के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 करने  का  विचार है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहंब

 और  प्राप्त  होने  वाली  शिकायतें  आमतौर  पर  बिजली  पद्धति  से  सम्बन्धित

 थी  जिनमें  मास्टर  सफ़र  इलास्टिक  कंप  श्राफ  ग्लो  प्लग  टैस्टर  चालू  करने  का  इंजन

 तथा  ग्राम यन्त्र  शादी  सम्मिलित  हैं  ।  फिर  भी  इस  सम्बन्ध  में  निगमों  से  विस्तृत  जानकारी  एकत्रित

 की  जा  रही  है  ।  पहले  से  प्राप्त  रिपोर्टों  के  श्राघार  पर  पूर्वी  जर्मनी  के  सम्भरण  कर्त्ताओं  से  विचार

 विमर्श  garg ।  ट्रेक्टर  के
 कार्य संचालन

 के  सुधार  के  जमानत  safe  को  बढ़ाने  हेतु  खराब

 पुजो  को  मुफ्त  बदलने  के  लिए  किए  गए  निकायों  को  क्रियान्वित किया  जा  रहा  है
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 होटल  मैनेजमेंट  केटरिंग  एण्ड  न्यूट्रिशन  संस्था  नई  दिल्‍ली  ं  विद्याथियों  से  मध्याहन

 भोजन का  खर्चा  लेना

 4130.  श्री  दाह  भूषण :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की
 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  होटल  मैंनेजमेंट  केटरिंग  एण्ड  न्यूट्रिशन  संस्था  नई  दिल्ली  में

 विद्यार्थियों  को  अरपना  मध्याहन  भोजन  कालिज  में  ही  लेना  पड़ता  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इसके  लिए  विद्यार्थियों  से  ली  जाने  वाली  फीस में
 100

 रुपये  की  वृद्धि  कर  दी  गई  है  और  भोजन  स्तर  में  गिरावट  श्री  गई  है  ae  उसकी  मात्रा  में  कमी

 कर दी  गई  है  ;

 क्या  इस  बारे  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थी  कौर  यदि  तो  उनके  सम्बन्ध  में

 क्या  कार्यवाही  की  गई  ;  कौर

 सरकार  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  पर  विचार  कर

 रही

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रम्नासाहेब

 :  इसके  लिए  कोई  बाध्यता  नहीं  है  लेकिन  प्रशिक्षण  के  समय  विद्यार्थियों  द्वारा  तैयार

 किया  गया  खाना  उन्हें  मध्यान्ह  के  भोजन  के  समय  परोसा  जाता  है  |

 यह  वृद्धि  मध्यान्ह  के  भोजन  के  खर्चे  में  नहीं  हुई  है  वरन  खाद्य  पदार्थों  की  बढ़ी  हुई

 कीमतों  को  देखते  हुये  ate  प्रशिक्षण-स्तर  को  सुधारने  की  दृष्टि  से  भोजन  प्रशिक्षण  शुल्क  को

 50
 रुपये  प्रति  सत्र  बढ़ा  दिया  गया  है  |

 सरकार  को  कल्पित  नाम  से  भेजे  गये  पत्र में  यह  आरोप  लगाया गया  था

 विद्याथियों के  मध्यान्ह  के  भोजन  की  मात्रा  में  कमी  कर  दी  गई  है  कौर  उन्हें  अच्छे  किस्म  का

 खाना  भी  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।  जांच  करने  पर  यह  पता  चला  है  कि  उक्त  पत्र  निराधार  था  ।

 भोजन  प्रशिक्षण  शुल्क  की  बड़ी  धनराशि  प्रशिक्षण-स्तर  wie  भोजन  सुधारने  में

 सहायक  होगी  |

 होटल  मैनेजमेंट  के  डिप्लोमा  कोर्स  में
 कम्पार्टमेंट

 में  ara  विद्यार्थी

 4131.  श्री  शशि  दूसरा
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  होटल  मैनेजमेंट  केटरिंग  एण्ड  न्यूट्रिशन  संस्था  के  डिप्लोमा

 कोर्स  में  एक  या  एक  से  भ्रमित  पत्रों  में  कम्पार्ट मेंट  में  जाये  विद्याथियों  &  उन  सब  पर्चों  में  भी

 फिर  से  परीक्षा  देनी  पड़ती  है  जिनमें  उन्हें  50  प्रतिशत  से  कम  श्र क  प्राप्त  होते  हैं  ;

 क्या  उक्त  प्रथा  किसी  अन्य  संस्था  में  भी  प्रचलित  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  भर  इसके  क्या  कारण  हैं  ;
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 यदि  नहीं  तो  होटल  कैटरिंग  कौर  न्यूट्रिशन
 संस्था  के  साथ  उक्त  भेदभाव

 बरतने  के  क्या  कारण  हैं  ;  ौर

 सरकार  का  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रन्तासाहेब

 :  विद्यार्थियों  को  सभी  विषयों  में  उत्तीर्ण  होना  होता  है  लेकिन  तकनीकी

 शिक्षा-परिषद  के  नियमों  में  यह  व्यवस्था  है  कि  यदि  कोई  अनुमति  छात्र  किसी  विषय  में  50

 प्रतिशत ,  अथवा  क  अधिक  श्र क  प्राप्त  करता  है  तो  वह  बाद  में  होने  वाली  परीक्षा  में  उस

 विषय  में  बैठने  से  किये  जाने  के  योग्य है  ।

 दिल्‍ली  में  भ्र पने  किस्म  की  यह  एक  ही  संस्था  है  |

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 परीक्षा  संबंधी  नियम  तकनीकी  शिक्षा-परिषद  जिस  से  यह  संस्था  संबंधित  द्वारा

 बनाये  जाते  हैं  कौर  परीक्षा  संबंधी  नियमों  पर  पुनर्विचार  करने  का  set  फिलहाल  परिषद
 के

 विचाराधीन  है  ।

 होटल  प्रबन्ध  में  उच्च  अघ्ययन  के  लिए  व्यवस्था

 4132.  sit  afr  भूषण :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उनका  मंत्रालय  इन्डियन  इंस्टीट्यूट  फार  होटल

 रिंग  एण्ड  न्यूट्रिशन  संस्था  का  संचालन  करता  है  ale  विद्यार्थियों  को  डिप्लोमा  देता
 है

 ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उक्त  डिप्लोमा  कोर्स  के  बाद  होटल  प्रबन्ध  में  श्रागे  उच्च

 अध्ययन  करने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  कमी  के  कारण  उच्च  विषय  में  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  करने

 के  इच्छुक  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  करने  से  वंचित  रह  जाते  हैं  ;  कौर

 सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ताकि  विद्यार्थी  इस

 विषय  में  अपना  अध्ययन  जारी  रख  सकें  ?

 कृषि  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहेब

 यह  मन्त्रालय  होटल  खान-पान  तथा  पोषाहार  नई  दिल्‍ली  को

 जिसका  प्रबन्ध  एक  स्वायत्त  निकाय  द्वारा  किया  जाता  केवल  अनुदान  प्रदान  करता  _  hed  ks

 निजी  शिक्षा  दिल्‍ली  प्रशासन  डिप्लोमा  देता  है  ।

 विशेषित  होटल  प्रबन्ध  पाठ्यक्रम  के  श्रध्ययन  से  सम्बन्धित  प्रबन्ध  इस  संस्थान  में  ही
 विद्यमान  हैं  ।

 ate  इस  संस्थान  के  डिप्लोमा  विशेषित  प्रबंध  पाठ्यक्रम  खान-पान
 औद्योगिकी  तथा  होटल  प्रबंध  में  उच्च  पाठ्यक्रम  हैं  ate  भर्ती  शादी  के  लिए  इन्हें  देश  भर  में

 उच्चतम  योग्यता  के  रूप  में  मान्यता  प्राप्त  है  ।
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 बिदेशी  तेल  कम्पनियों  में  रेलों  को  नौकरों  कीं  सुरक्षा  सम्बंधी  गोखले

 आयोग  का  प्रतिवेदन

 4133,  श्री  क०  झ्निरुद्धन

 भी  योगेन्द्र  वर्मा

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि :

 विदेशी तेल  कम्पनियों  में  तमंचा  रियों  को  नौकरी  की  सुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  गोखले

 आयोग  द्वारा  दिये  गये  प्रतिवेदन  को  फ़ियान्वित  करने  के  बारे  में  सरकार  ने  क्या क ायंवाही  की  है  ;

 ग्रोवर

 गोखले  आयोग  की  किन-किन  सिफारिशों  को  फ़ियान्वित  किया  जायेगा ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  डी०  प्रौढ़  गोखले  आयोग  की

 सिफारिशों  पर  15  अक्तूबर  1969,  को  हुई  त्रिपक्षीय बैठक  में  विचार-विमर्श  किया  गया
 |

 विचार-विमर्श  मुख्यतः  एक  ही  प्रदान  पर  केन्द्रित  था  कि
 कया  1957  में  हुए  भारतीय  श्रम  सम्मेलन

 के  15  वें  अधिवेशन  में  garg  किये  गये  अभिनवीक्रण  सम्बन्धी  आदर्श  aaa  परिवर्ती

 प्रायोगिक  परिवर्तनों  के  अनुरूप  आवश्यक  संशोधनों  कानूनी  रूप  दिया  जाना  चाहिए

 त्रिपक्षीय  बैठक  में  गोखले  प्रयोग  की  oer  सिफारिशों  पर  कार्यवाही  के  लिए  विशेष  रूप  से  बल

 नहीं  दिया गया  |

 विचार-विनिमय  के  नियोजकों  तथा  श्रमिकों  के  सभी  मामलों  पर  एक

 माह  के  अन्दर  सौहा दं पूर्ण  समझौते  पर  पहुँचने  के  seer  से  अयोग  की  सिफारिशों  पर  द्विपक्षीय

 विचार-विमश  करने  के  लिए  सहमत  हो  गये  ।  सफलता  प्राप्त  न  होने  पर  वे
 आगामी  बैठक  के

 लिए  श्रम  मंत्रालय  को  अपने  मत-भेदों  के  सम्बन्ध  में  सूचित  करेंगे  ।  चूंकि  सम्बन्धित  पक्ष  किसी

 समझौते  पर  नहीं  पहुँच  wa  सरकार  गोखले  आयोग  की  सिफारिश  के  श्रतुसार  सम्बन्धित

 विभिन्‍न  पक्षों  का  परामर्श  लेकर  औद्योगिक  विवाद  शअ्रधिनियम  1947  में  समुचित  संशोधन के
 set  पर  विचार  कर  रही  ताकि  सभी  उद्योगों  में  समान  श्रमिकों  की  नौकरी  की  सुरक्षा  के

 कुछ  उपाय  सुनिश्चित हो  सकें  ।

 विदेशी  तेल  समवायों  में  गिरमटिज्या  प्रणाली  तथा  स्वचालित  प्रणाली  के  कारण

 व्यक्तियों  का  फालतू  होना

 4134,  श्री  भागवान  दास  :
 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  का  बिचार  विदेशी  तेल  सेवायों  में  गिरमिटिया  प्रणाली
 स्वचालित

 प्रणाली के  परिणाम  स्वरूप  फालतू  होने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  को  बढ़ने  से  रोकने  का  है  ;  श्र

 यदि  तो  सरकार  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  करेगी
 ?

 श्रम
 तथा  पुनर्वास  मंत्री  डी०  :  ठेका प्रणाली तथा

 स्वचालित  मशीनों  के  लगाने  के  संदर्भ  में  सभी  विशेषकर  तेल  कम्पनियों  के  श्रमिकों  की
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 नौकरी  की  सुरक्षा  की  समस्या  अनेक  प्रकार  A  हल  करने का  विचार  है  1  ठेका  श्रम

 तथा  1967
 संसद  द्वारा  पारित  हो  चुका  है  कौर

 उसके  अधिनियम  बनने  की

 प्रतीक्षा  है
 ।

 स्वचालन  के  सम्बन्ध  में  वेंकटरामन  समिति  पहले  ही  विचार  कर  रही  है  a  इस

 विषय  के  सम्बन्ध  में  कि  सभी  सम्बन्धित  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विशिष्ट  क्षेत्रों  में  स्वचालित

 मशीनें  लगाने  की  अनुमति  देने  gear  उनपर  पाबंदी  लगाने  का  क्या  आधार  होना  उनकी

 सिफारिशों  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  नौकरी  की  अधिकाधिक  सुरक्षा  की  दुष्टि  से  औद्योगिक

 विवाद  अधिनियम  में  प्रस्तावित  कुछ  संशोधनों  को  विभिन्न  सम्बन्धित  पक्षों  के  विचार  जानने  के

 लिए  उनके  ध्यान  में  ला  दिया  गया  है  ।

 मेसर्स  भारत  कारपेट्स  फरीदाबाद  द्वारा  कमंचारी  राज्य  बीमा  योजना

 का  प्रारम्भ  किया  जाना

 4135.  श्री  चंद्रशेखर  कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  मैसेज  भारत  कारपेट्स  लिमिटेड  का  पोस्ट  अमर  फरीदाबाद

 स्थित  कारखाना  कर्मचारी  राज्य  बीमा  1948  के  भ्रन्तगंत  जाता  है  ;

 यदि  तो  प्रशासन  व्यय  का  भुगतान  करने  के  उद्देश्य  से  उक्त  कारखाना  किस

 तारीख  से  उक्त  भ्र धि नियम  के  श्रन्तगंत  आता  है  ;

 क्या  कर्मचारी  राज्य  बीमा  अधिकारियों  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उक्त

 कारखाने  में  निर्माता  ars  कारखाना  प्रबन्धकों  द्वारा  दी  गई  तारीख  से  बहुत  पूर्व  किया  जाना

 चाहिए  था  ;  शहरों

 यदि  तो  सरकार  का  उक्त  फर्म  से  निर्माण  से  oa  की  तिथि  से  भूतलक्षी  तारीख

 से  प्रशासनिक  व्यय  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 श्रम  श्र  पुनर्वास  मंत्री  डी०  :  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  के

 प्रशासन  का  सम्बन्ध  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  से  है  जोकि  कर्मचारी  राज्य  बीमा

 1948  के  श्रन्तगंत  स्थापित  एक  स्वायत्त  निकाय  है  ix  के  पहा सीड  eos  er  ry
 AIM  gy  a भ  का  सीघा  सम्बन्ध

 नहीं है  ।

 निगम  ने  निम्न  सुचना  भेजी  है

 ही

 ag  कारखाना  17-10-66  से  कर्मचारी  राज्य  बीमा  अधिनियम  के  प्रश्नगत a

 गया  है  ।  इस
 अधिनियम  के  श्रन्तर्गंत  कोई  भी  प्रशासन-व्यय  देय  नहीं  है  ।

 शौर  इस  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।
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 फरीदाबाद  स्थित  aaa  भारत  कारपेट्स  लिमिटेड  में  कर्मचारी  भविष्य  निधि  की

 व्यवस्था  करना

 4136.  oft  चंद्रशेखर  fag:  क्या  श्रम  तथा  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  डाक-घर  फरीदाबाद  स्थित  मैसेज  कारपेट्स  लिमिटेड  के  कारखाने

 के  कर्मचारियों  पर  कर्मचारी  भविष्य  निधि  1952  लागू  किया  गया  यदि  तो

 किस  तारीख  से  लागू  किया  गया  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  भारत  कारपेट्स  लिमिटेड  ने  जब  इस

 साने
 को

 अपने  अधिकार  में  लिया
 था

 तो  वह  उस  समय  से  तीन
 ae

 पहले  चल  रहा  था  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  थी  कि  भविष्य  निधि
 योजना

 को  इस  कारखाने  के  तीन  वर्ष  पूरा  होने  की  पिछली  तारीख  से  लागु  करेंगे
 ?

 श्रम  कौर  पुनर्वास मंत्री  डी०
 :  कर्मचारी  भविष्य  निधि

 के
 प्रयास  का

 का  सम्बन्ध  केन्द्रीय  न्यासी  ats  से  जो  कि  कर्मचारी  भविष्य  निधि  1952  के

 गत  स्थापित  एक  स्वायत्त  संगठन  है  MIT  भारत  सरकार  से  इसका  मुख्य  रूप  से  सम्बन्ध  नहीं

 भविष्य  निधि  प्राधिकारियों ने  इस  प्रकार  सूचित  किया  है

 fad  भारत  कारपेट्स  लिमिटेड  फरीदाबाद
 10  1969

 से  अस्थाई  रूप
 से

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  श्रघधिनियम  के  भ्रन्तगंत  त्र  गया  है  |

 तर  इस  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 दिल्‍ली  ate  बादली  औद्योगिक  क्षेत्र  में  डायल  घुमाकर  सीध  टेलीफोन  करने  की  व्यवस्था

 4137.  श्री  देविंदर  fag  गार्चा
 :  कया  सुचना  तथा  प्रसारण  शरीर  संचार  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  और  बादली के  औद्योगिक  क्षेत्रों
 के  बीच  डायल  घुमाकर

 सीधे  टेलीफोन  करने  की  व्यवस्था  नहीं  है  ;

 क्या  सरकार  को  इस  बोत  की  जानकारी  है  कि  ग्राहकों  को  oat  काल  को  मिलाने

 के  लिए  बहुत  समय  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  है  ;

 क्या
 भी

 सच  है  कि  टेलीफोन  लाइनें  प्रशंसक  खराब  रहती  हैं  ;

 कया  सरकार  को  इनके  बारे  में  इस  बीच  कई  शिकायतें प्राप्त  हुई  हैं  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  डायल  घुमाकर  सीधे  टेलीफोन  व्यवस्था  करने  के  सम्बन्ध में  सरकार

 का  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  जिससे  ग्राहकों  की  भ्रसुविधाओओं  को  दूर  किया  जा  सक े?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  कौर  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दोर  :

 हां
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 हां

 at

 at

 दिल्‍ली  के  टेलीफोन जाल
 से

 सीधे  डायलिंग
 की  सुविधा  वाला  100

 लाइनों  का

 एक्सचेंज  बादली  में  लगाने  का  प्रस्ताव है  ।  इस  एक्सचेंज  के  1972  में  किसी  समय  arg  हो  जाने की

 संभावना है

 थी  निवासपुरी  नई  दिल्‍ली  में  दुकानों  के  खुलने  तथा  बन्द  होने  का  समय

 4138.  श्री  रामचंद्र  वीरप्पा  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क

 क्या  यह  सच  है  कि  श्री  नई  दिल्‍ली  के  अधिकांश  दुकानदार

 दुकानों  के  खोलने  कौर  बन्द  करने  के  निययों  का  प्रतिदिन  उल्लंघन  कर  रहे  हैं  ;  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  मामले  में  क्यां  कार्यवाही  की  है  ?

 श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्री  डी०  :  नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  |

 चावल के  उत्पादन  में  बद्धी

 भी  देवकी  नन्दन  पाटोदिया  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यहं  बताने  at  st

 कया  यह  सच  है  कि  राज्यों  के  खाद्य  मंत्रियों  के  एक  सम्मेलन  में  चावल  के  उत्पादन

 में  वृद्धि  करने  के  ver  पर  ब्यौरे-वार  विचार  किया  गया  था  ;

 यदि
 तो  इस  विषय  पर  हुई  चर्चा  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  ak

 (7)  क्या  उनकी  चर्चा  के  फलस्वरूप  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  सामने  भाये  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  जी  हां  ।

 सम्मुलन  ने  ate  जैसी  नई  किस्मों  को  जल  लगन  और  श'रोगंवाले

 >
 क्षेत्रों  के

 और  उन  क्षेत्रों
 के  लिए  जहां  बासमती  जैसी  अच्छी  किस्मों  को  अग्रता  दी  जार्ज  ि

 at  किस्मों  की  नियुक्ति  किये  जाने  की  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  की

 प्रगति  को  सन्तोषजनक बताया  है  |

 सम्मेलन  ने  ऐसी  किस्मों  के  विकास  पर  बल  दिया  जो  टंगरू  वाइरस  का  अवरोध  कर  सकें

 श्र  ga  किस्मों  की  जो  छिलका  उतरने  पर  अधिक  चावल  देंगी  ।  सम्मेलन की  सिफारिशों  के

 sare  पर  निम्न  उपाय  किये  गये  हैं

 (1)  पूर्वी  उत्तर  बिहार  कौर  परिचित  जहां  टंग रु  वाइरस  विद्यमान
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 के  क्षेत्रों  के लिए  नई  उच्च  उपज  देने  वाली  (argo  कार  20)  किस्म  जो

 टंगरू  वाइरस  का  अ्रव रोध  करती  नीतू क्त  की  गई  है  ।

 (fi)  भारत  सरकार  ने  चावल  के  कीड़ों  तथा  बीमारियों  के  फैलाने
 वाले  विशेषकर

 टंगरू  बाइरस  का  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  पांच  निरीक्षण  टूटियां  तैनात  की

 किस्मों  की  निर्मिति  की  केन्द्रीय  उप  समिति  ने  भ्रच्छे  दाने  ate  अर्धिक

 प्रतिशत  उपज  देने  सी०  कार  10-5437  तथा  सी०  कार  1-6

 नामक  दो  अधिक  उपज  देने  वाली  चावल  की  किस्में  निर्मित  करने  की

 fear की

 अच्छी  किस्म  के  बोजों के  मूल्य

 4140.  श्री  देवकी  नन्दन  पाटो दिया  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  इस  समय  अच्छी  किस्म  के  बीजों  के  मुल्य  शभ्रत्यन्त  अधिक  हैं  शौर

 इनमें  हरी  क्रान्ति  को  शीघ्र  क्रियान्वित  करने  में  सहायता  मिलने  की  कोई  संभावना  नहीं  है  ;

 यदि
 तो

 क्या  सरकार  ने  कृषकों
 को  उचित

 दर  पर  भ्रच्छी  किस्म  के  बीजों  की

 पर्याप्त  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  हेतु  कोई  कार्यवाही  की  है  ;  कौर

 बीजों  के  मूल्यों  का  उतार  चढ़ाव  रहा  है
 प्रौढ़  इस

 मूल्य  वृद्धि  के  क्या  कारण

 कृषि  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रन्मांसाहेब

 :  बीज  उत्पादन  में  काफी  श्रमिक  लागत  atk  अधिक  जोखिम  होने  के  कारण

 के  मूल्यों  की  तुलना  में  अच्छी
 किस्म  के  बीजों

 के  मूल्य  ada  श्रमिक  होते  हैं
 ।  परन्तु बीज़  एक

 छोटा  श्रमदान  है  wat  किस्म  के  बीजों  के  विषय  में  कृषक  उसके  geal  अधिकता  की

 परवाह  नहीं  करता  क्योंकि  भ्रच्छे  बीजों  के  प्रयोग  से  काफी  लाभदायक  उपज  प्राप्त  होती  है  ।

 इस  समय  बीजों  की  कोई  कमी  नहीं  है  ।  बीज  उत्पादन  और  वितरण  करना  राज्य

 सरकारों
 कां

 उत्तरदायित्व  है  ।  राष्ट्रीय  बीज  निगम  ने  भी  देश  भर  में  उचित  मूल्यों  पर  अच्छे  बीज

 उपलब्ध  करने  के  लिए  विक्रेताओं  का  जाल  बिछा  दिया  है  ।  हाल  ही  में  तराई  विकास  निगम  ने

 भी  बीज  वितरित  सम्बन्धी  व्यवस्था  का  विस्तार  कर  दिया  है  ।  इनके  बीजों  का

 कारी  उत्पादन  हो  रहा

 बीजों  का  पर्याप्त  उत्पादन  होने  ate  स्वस्थ  प्रतियोगिता  के  कारण  बीजों के  मूल्यों

 में  कमी  आ  रही  है  ।

 छोटे  ट्रैक्टरों  की  कमी  तथा  उनका  निर्माण

 4141.  श्री  देवकी  नन्दन  पाटोदिया
 :

 क्या  तथा  कृषि  dal  ag  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 कया  यह  संच  है  कि  छोटे  ट्रैक्टरों
 की  देश

 में  सप्लाई  कम  है  ;
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 Senta  el

 की  neater मांग  है  ; यदि
 तो

 देश  में  किस  किस्म  के  कितने

 देश  में  किस  किस्म  के  ट्रैक्टरों
 का

 निर्माण  हो  रहा  है
 ae

 प्रत्येक  किस्म
 के  ट्रक टरों

 की  कितनी कमी  है  ;  और

 मांग  कौर  सप्लाई  के  को  दर  करने  के  लिए  सरकार  का  विचार
 क्या

 कार्य

 वाही  करने  का  है
 ।

 सामुदायिक  विकास  कौर  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहेब

 :  जी

 (20  wea  तथा  डी०
 टी

 ०-14  ato  (14  wea  ट्रेक्टर

 देश  में  छोटे  ट्रैक्टरों  का  कोई  उत्पादन  नहीं  हो  रहा  है  ।

 छोटे  sea  शक्ति  के  ट्रैक्टरों  के  निर्माण  के  लिए  सिद्धान्त  रूप  से  निम्नलिखित

 नायें
 स्वीकृत  की  गई  हैं  :--

 निन  सडन काानाकचरगीि

 फेम  का  नाम  मेक  तथा  श्रद्वा
 ममद

 वार्षिक  क्षमता

 1.  स्वेदी  हिन्दुस्तान  मशीन  12,000

 gea  पिंजौर  (20  अरव

 2.  aaa  गाजियाबाद  डी०  ato  10,000

 हियरिंग  कम्पनी  प्राइवेट  (14  sea

 नई  दिल्‍ली ।

 3.  डा०  शरार  कयमल  2,000

 कयमल  ट्रैक्टर एण्ड  (15  sea

 निर्यारिंग

 4.  सवेरा  इंडियन  एग्रो  कार  10,000

 बम्बई  (20  अरव

 काक  ees न  2५  mena

 छोटे  ट्रैक्टरों  के  निर्माण  के  लिए  कुछ  अन्य  प्रस्ताव  भी  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।  इसके

 20,000  छोटे  ट्रैक्टरों  को  आयात  करने  का  निशुंभ  किया  गया  है  ।  सप्लाई  की  स्थिति

 नें  gare  करने  के  लिए  विदेश  में  रहने  वाले  भारतीय  सम्बन्धियों  से  उपहार  के  रूप  में  ट्रैक्टरों  के

 रायात  की  भी  भ्र नुम ति  दी  गई  है॥

 gat  पाकिस्तान  से  श्राये
 श्रेणी  जियों

 को  सहायता  देने  हेतु  धन  के  लिए  रामकृष्ण

 निदान  का  निवेदन

 4142.  श्री
 देवकी  नन्दन

 पाटो दिया
 :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  वि  :

 क्या  यह
 सच

 है  कि  केवल  पम कृष्ण  मिशन  की  एक  ऐसा  स्वयं  सेवा  संगठन है  जो
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 साट
 5

 ATs,
 1892

 an
 लिखित  उ

 सर

 बशीर हट  में  एकत्रित  हुए  शरणाधियों  को  स्थल  पर  ही  सहायता  देने  का  वास्तविक  कार्य  कर

 रहा  है  ;

 क्या  faa  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  लिखा  था  कि  घन  की  कमी  होने  के  कारण

 उनके  जाया  को  धक्का  लगा  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  मिशन  को  सहायता  देने  का  है  भर  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  है  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  Sto  :  नहीं  ।

 कौर  रामकृष्ण  मिशन  ने  बशीर हट  में  जब  सहायता  कायें  प्रारम्भ  किया

 तो  उसने  1970  में  केन्द्रीय  सरकार  को  शीघ्र  घन-राशि  देने  के  बारे  में  कहा  था  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  तात्कालिक  राहत  के  खर्च  के  जिसमें  रामकृष्ण  मिशन  जैसे

 लोकोपकारी  संगठनों  को  सहायक  अनुदान  देना  भी  शामिल  राज्य  सरकार  को

 wa  तक  89  लाख  रुपये  का  लेखे  परਂ  श्रीम  दिया  इस  राशि  में  4-8-70

 तक
 राज्य

 सरकार
 द्वारा

 रामकृष्ण  मिशन  के  2.10
 लाख  रुपये

 मंजूर  किए
 जा  चुके  हैं

 ।
 इस

 राशि  उस  चावल  के  मूल्य  का
 1

 लाख  रुपये  शामिल  है
 जो  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  ara  विस्थापित  व्यक्तियों  में  वितरण  के  लिए  रामकृष्ण  मिशन  को  दिया

 गया  था  ।

 भारतीय  ट्  पटरों  तथा  आयातित  टे  टरों  के  तुलनात्मक  मूल्य

 4143.  श्री  एम०  नारायण  रेड्डी :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 देश  में  deed  को  अनुमानित  मांग  कितनी  है
 ate

 मांग
 को

 किस  प्रकार  पूरा  किया

 जा  रहा  है  ;

 क्या  सरकार  की  कौर  से  राज्य
 व्यापार

 निगम  के  माध्यम  से  बिना  शुल्क  आयात

 किये  गये  ट्रक्टर  देश  में  निर्मित  ट्रैक्टरों  की  संख्या  कम  मूल्यों  पर  बेचे  जा  रहे  हैं  ;

 विदेशों  में  ट्रैक्टरों  को
 कम

 मूल्यों  पर  बेचते  के  कारण  भारत  में  निर्मित  ट्रैक्टरों  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  आयातित  तथा  भारतीय  ट्रैक्टरों  के  मूल्यों  में

 समता  सुनिश्चित  करेगी  ;  कौर

 क्या  आयातित  ट्रैक्टरों  की  बिक्री  से  ट्रैक्टरों  के  मुल्यो ंमें  समता  लाने  प्राप्त  होने
 वाली  भ्र ति रिक्त  राशि  से  किसानों  के  लिए  एक  विशेष  निधि  बनायी  जायेगी  जो  कि  छोटे  किसानों

 के  लिए  शक्ति  चालित  हलों  में  राजसहायता  देने  में  प्रयोग  में  लाया  जाये  ?

 सामुदायिक  विकास  ate  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 भ्रन्नासाहेब |

 :  ay  1969-70  की  अवधि  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  की  ट्रैक्टरों  की  सापेक्ष
 मांग

 1.14  लाख
 ट्रैक्टरों

 तक  थी  जबकि  इसी  वर्ष  ट्रैक्टरों  का  कुल  देशीय  उत्पादन  केवल  17,099
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 ट्रैक्टर  था
 ।  ट्रैक्टरों  की  बढ़ती  हुई  माग  की  पूरी  के  लिए  35,000  ट्रैक्टरों  के  का  निश्चय

 किया  ट्रैक्टरों  की  उपलब्धि  को  सुलभ  बनाने  के  देशीय  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  अतिरिक्त

 विदेशों  में  रहने  वाले  भारतीय  सम्बन्धियों  से  उपहार  स्वरूप  ट्रैक्टरों  के  आयात  की  भी  अनुमति
 दी

 गई  है
 ।  इसके  अतिरिक्त  विभिन्‍न  विश्व  बैंक  परियोजनाओं  के

 झन्तगंत  ट्रैक्टरों  के
 आयात  के

 प्रस्ताव  भी  विचाराधीन  हैं  ।

 देश  में  निर्मित  किये  जा  रहे  मेक  तथा  माडलों  का  आयात  अभी  तक  नहीं  किया

 गया  मत  मूल्यों  की  तुलना  नहीं  की  जा  सकती  ऐसे  ट्रैक्टरों  का  जब  कभी  रायात  किया

 उनके  विक्रय  मुल्य  को  एक  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  मामले  के  सभी  पक्षों  पर  विचार  करते  हुए

 निश्चित  किया  जायेगा  ।

 (7)  कौर  प्रदान  ही  नहीं  होते  ।

 राज्य  द्वारा  कुप्रबंधित  चाय  बागानों  को  अपने  अधिकार  में  लेना

 4144.  sit  नि०  भास्कर  :

 श्री  शिव  चन्द्र  भा  :

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  कुप्रबन्धित  चाय  बागानों  को  अपने  अघिकार  में

 लेने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है  ale  उसने  श्रमिक  नेताओं  नि को
 झा इवा सन दिया  है  कि  वह  इस

 बारे  में  उनकी  मांगों  पर  विचार  करेगी  ;

 यदि  तो  क्या  उक्त  मांग  10  1970
 को  हुए  चाय  बागान  सम्बन्धी

 समिति  के  सत्र  में  श्रमिक  प्रतिनिधि  की  थी  ;

 यदि  तो  उक्त  सम्मेलन  में  ale  कया  मांगें  की  गई  थी  ;  श्र

 सरकार  उनके  सुझावों  पर  कहां  तक  सहमत  हो  गई  है  ?

 श्रम  पौर  पुनर्वास  मंत्री  डी०  :  से  बागान  सम्बन्धी  औद्योगिक

 समिति  ने  10  1970  को  हुए  अपने  134  अधिवेशन  पिछले  अधिवेशन  के  एक  निष्कर्ष

 पर  की  गई  कार्यवाही  का  पुनरीक्षण  करते  कुप्रबन्धित  इकाइयों  को  अपने  अधिकार  में  लेने

 की  दृष्टि  से  निम्न  feat  लिया  :

 कुप्रबन्धित  चाय  बागानों  जिनके  बन्द  होने  की  आशंका  सरकार  द्वारा

 अपने  अधिकार  में  लेने  के  प्रइन  पर  श्रम  तथा  रोजगार  विभाग  द्वारा  चाय  झधघिनियम

 अथवा  उद्योग  तथा  अधिनियम  में  संशोधन  करके  आगे  कार्यवाही  की

 जा  सकती  है  ।'

 इस  प्रयोजन  के  लिए  चाय  afar  नियम  में  संद  का  oro vTH  a  दन  a चाहत  र  के  विचाराधीन  है  ।

 54



 Ss

 tem

 892
 ids

 र
 ea  eee  फालतू पुर्जे श्रावि का

 4145.  eft  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  संचार  मंत्री  यह बताने

 कृपा  करेंगे  कि  :

 sh
 क्या  देश  में  सी०  बी०  और  स्वचालित  केन्द्र  के  लिए  हेड-गियर  निशान

 यन्त्रों  तथा  कनेक्शनों  शादी  के  विस्तार  के  लिए  प्लान  geal  की  कमी  है

 क्या  यह  सच  है  कि  इन  उपकरणों  की  कमी  के  कारण  देश  में  दूर-संचार  व्यवस्था

 के  विकास  में  बाघा  पड़  रही  है  ;  लक

 ह
 क्या  मजदा  दिल्‍ली  जैसी  गर  सरकारी  फर्म  तथा  अन्य  फर्मे  डाक

 a4 था  तार  विभाग  द्वारा  भ्रनुमोदित  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग के  नमूने  पर  इन  उपकरणों को

 रहा  है  और  वे  डाक  तथा  तार  विभाग
 की

 पूर्ण  MIATA BT FT BLA H fre Tae g को  पूरा  करने  के  लिए  तैयार  है
 ॥

 कौर

 यदि at,  तो
 विभागीय

 उपक्रमों  द्वारा  उत  उप कररा तथा  सहायक  पुर्जों को  न  बना न्

 तथा  डाक  तथा  तार  विभाग
 की  श्रावव्यकताशं  को

 पूरा  करने  के  लिए  गैर  सरकारी  उपक्रमों  से

 इन  उपकरणों  को  क्रय  करके
 भी

 सप्लाई
 न

 किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 ध

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  भ्र  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  दोर

 शर  जी  हां  ।

 जहां  तक  डाक-तार विभाग  को  मालूम
 डाक-तार  के  विशेष  निर्देशों  के  अनुसार

 क

 कोई  देशी  फर्म  टेलीफोन  के  यंत्रों  का  निर्माण  नहीं  कर  रही  कुछ  देशो
 हैडगियर-सैटें

 मुहैया  करने  को  तैयार  लेकिन  उनकी  किस्म-डाक-तार
 के  मानकों  के  अनुकूल

 न
 थी  कौर

 इसीलिए  आयात  का  ही  सहारा  लेना  पड़ा  है  ।
 क

 क

 डाक-तार  विभाग  की  इन  मदों  से  संबंधित  मांगों  पूति  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  कर

 रहा  है  लेकिन  विदेशी मुद्दा  की  कमी
 ate  आयात  किये

 जाने  वाले  कच्चे  माल  और  पुज

 का  उत्पादन  सत्तरोत्तर  भ्रपने  देश  में  ही  करने  के  कारण  उनके  मुहैया  करने  में  थोड़ी
 कमी

 ग

 ध  इन  कठिनाइयों  पर  धीरे-धीरे  काबू  पाया  जा  रहा  है
 ।

 इन  मदों
 को

 तयार  करने  के  उद्द्‌श्य स से

 भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  के  अ्रधीन  नैनी  में  भी  एक  नया  कारखाना  लगाया  जा  रहा  है
 ।

 ऊपर

 में  बताये  गये  कारणों  से  निजी  फर्मों  से  इन  वस्तुओं  को  मुहैया  नहीं  किया  जा  सका
 ।

 Eradication  of  Social  Evils  through  Films

 4146  Shri  Om  Prakash  Tyagi:  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasti  a

 and  Communications  be  pleased  to  state  =

 an  क  untouchability,  child  marriage  etc.  through  the  exhibition  of  films  also
 (8)  whether  Government  have  made  efforts  to  remove  social  evils  like  casteis

 an

 Government  themselves  or  through  the  initiative  of  Government  during  the  last  thre
 (b)  if  so,  the  number  and  the  names  of  feature  or  documentary  films  produced

 years  ?
 a

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and

 meat  of  Communications  (Shri  I.  K.  Gajral)  af (a)  and  (b).  A

 number of ¢

 a  $3
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 mentary  films  regarding  removal  of  social  evils  have  been  produced  by  the  Films  Division
 so  far.  A  list  of  12  such  films  is  laid  on  the  Table  of  the  House,

 Since  the  feature  film  industry  is  in  the  private  sector,  no  such  feature  film  has  been

 produced  by  Government.

 STATEMENT

 The  following  films  have  been  produced  by  the  Films  Division  concerning  removal  of

 social  evils

 1  Children  of  God  (for  social  uplift  of  Harijans)

 न  Andhere  Se  Ujale  Me  (against  untouchability)

 3  Raidas  (against  Casteism  and  untouchability)

 4  Brahmin  (against  Casteism  and  untouchability)

 Bargad  Ki  Aap  Beeti  (against  Casteism)

 6.  Sankararukku  Oru  Sodhanai  (advocates  abolition  of  caste  and  creed  and  that
 all  men  are  equal)

 Manssa  Adi  Ho  Manus  (Obtained  from  Government  of  Maharashtra

 (Marathi  Version)  for  realease  by  Films  Division)

 An  Ancient  Curse
 (against  untouchability)

 9  Bekhari  (against  begging)

 10,  Kal  Udas  No  Hogi  (on  prohibition)

 Dry  Leaves  (against  Dowry  System)
 ii.
 12  And  Miles  To  Go  (against  corruption)

 त्रिपुरा  में  प्लाई  लकड़ी  के  एक  कारखाने  की  स्थापना

 4147.  श्री  किरित  विक्रम  देव  वर्सन  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  त्रिपुरा
 में  प्लाई

 लकड़ी के  एक  कारखाने  की  स्थापना के  बारे  में  10  1970  के  अतारांकित  seat  संख्या

 2377  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa:

 सरकार  ने  त्रिपुरा  में  प्लाई  लकड़ी  के  एक  कारखाने  की  स्थापना  के  लिए

 जयश्री  टी  एण्ड  इण्डस्ट्री  कम्पनी  के  प्रस्ताव  के  बारे  में  त्रिपुरा  में  वनों  से  इमारती  लकड़ी  को

 हटाने  के  अ्रघिकार  को  पट्टे  पर  लेने  के  लिए  उक्त  कम्पनी  के  करार  मसौदे  को  इस  बीच  स्वीकृति

 देदी

 यदि  तो  इस  कारखाने  को  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  और  आगे  क्या  कार्यवाही

 }  गई  है  अथवा  की  जा  रही  है  ;  कौर

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  उसमें  विलम्ब  के  कया  कारण  हैं

 तथा  उक्त  करार-मसौदा  कब  से  सरकार  के  विचाराधीन  है  ?

 सामुदायिक  विकास  ate  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रन्नासाहेब

 :  से  भ्रनुबन्ध  का  प्रारूप  कुछ  संशोधन  के  पश्चात्  विधि  मन्त्रालय  द्वारा  अनुमोदित

 कर  दिया  गया  है  प्र  wa  किलयरेंस  हेतु  वित्त  मन्त्रालय  के  विचाराधीन  नि  उसके  लिए  पड़ौसी
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 राज्यों  से  जानकारी  सकाय  की  जा  रही  है  ।  फिर  अनुबन्ध  के  संशोधित  प्रारूप  पर

 1969  से  भारत  सरकार  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 राष्ट्रीय  श्रम  प्रयोग  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करना

 4148.  श्री  एन०  शिवप्पा  :

 श्री  मसी ठा लाल  मीना  :

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 श्रमिकों  के  बारे  में  राष्ट्रीय  श्रम  झ्रायोग  की  सिफारिशों  जिन्हें  सरकार  ने  पहले

 ही  स्वीकार  कर  लिया  फ़ियान्वित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;  कौर

 उक्त  सिफारिशों  को  फ़ियान्वित  करने  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 श्रम  कौर  पुनर्वास  मन्त्री  डी०  :  और  एक  विवरण  सभा  की

 मेज  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 सिफारिशें  जो  मागं दर्शन  के  लिए  नोट  कर  लो  गई  अथवा  जिन  पर  किसी  विशिष्ट  काय

 की  ध्रावस्यक ता  नहीं  है  ।

 से  11,  12  12  22  41,  88,  90  से  92,94  से  100,  109,

 124  भर  133,  148  से  150,  157,  163,  164,  165,  167,

 168,  246,  26  ,  271  और  297  से  300

 वे  सिफारिशें  जिन  पर  कार्यवाही  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  तथा  केन्द्रीय

 मंत्रालयों  से  सिफारिश  की  गई  है  ।

 21,  25,  26,  39,  42,  55,  93,  103,  124
 (7)  125,  126,

 207,  208,  213  से  218,  248,  281  ate  290  |

 वे  सिफारिशें  जिन  पर  राष्ट्रीय  उत्पादिता  स्वचालन  सार्वजनिक  उद्यमों

 के  ब्युरो  इरादी  जेसे  ava  निकायों  से  कार्यवाही  करने  की  सिफारिश  की  गई  |

 25,  26,  110,  112  से  117,  141,  01  से  203,  205  are  206

 4  वे  सिफारिशें  जिन  पर  नियोजकों  तथा  श्रमिकों  के  संगठनों  से  कार्यवाही  करने  की

 सिफारि दा  at  गई  1

 22  23  से  26,  39,  42,  93,  128,  131,  134,  143  से  147,  शौर

 215  से  218।

 वे  सिफारिशें  जिन  पर  श्रम  कौर  रोजगार  विभाग  तथा  उसके  कार्यालयों  में
 कार्यवाही

 की

 जा  रही है

 13,  16,  18,  22  23,  24,  29,  31  33,  42,  52,  89,  124

 126,  127,  239,  281  से  293,  285,  291,  293  और  294  से  296  ।
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 राजस्थान  के  अकाल  राहत  कार्य  के  लिए  दी  गई  धनराशि  का  दुरुपयोग

 4149,  श्री  हिम्मतसिहका  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  में  अकाल  राहत  कार्य  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 दी  गई  धनराशि  के  बड़े  पैमाने  पर  दुरुपयोग  करने
 की

 हाल  ही  में
 की

 गई  जांच  से  पता  लगा
 है  ;

 यदि  तो  कुल  कितनी  धनराशि  का  दुरुपयोग  किया  गया  है  ;  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  शौर  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रम्तासाहेब

 :  जी  नहीं  ।

 ate  प्रदान  ही  नहीं  उठते  ।

 काजीरंगा  राष्ट्रीय  पाक

 4150.  श्री  वेदान्त  बरुआ  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बाढ़  तथा  भूमि  कटाव  से  गत  तीन  वर्षों  में  श्रासाम के

 काजीरंगा  राष्ट्रीय  पाक  को  भारी  क्षति  पहुंची  है  ;

 क्या  इससे  वन्य  cast  को  खतरा  उत्पन्न  हो  गया  है  तथा  उनकी  नस्ल  समाप्त

 होने  वाली  है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उक्त  राष्ट्रीय  पार्क  की  रक्षा  के  लिए  कोई

 कार्यवाही करने  का  है  ?

 सामुदायिक  विकास  कौर  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रत्नासाहेव

 से  असम  सरकार  से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर

 रख  दी  जायेगी ।

 चण्डीगढ़  का  सुपर  बाजार

 4151,  श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  चण्डीगढ़  सुपर  बाजार  घाटे  में  चल  रहा  है  ;

 यदि  तो  इसकें  क्या  कारण  तथा  इसकी  दशा  को  सुधारने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 क्या  कार्यवाही  की  गई
 है  ;

 कौर

 इसमें  सरकार  की  कितनी  पूंजी  लगी  हुई  है  ;  और

 इसके  निदेदाकों  की  नियुक्ति  संबंधी  क्या  मापदण्ड  निर्धारित  है  तथा  इन  निदेशकों  का

 शेषधारियों  से  चुनाव  न  कराने  के  क्या  कारा  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  श्र  सहकार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जगन्नाथ

 :  जी  हां  ।
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 कर्मचारियों  तथा  किराए  सम्बन्धी  afer  और  कमियों  की  श्रत्यधघिक  घटनाएं

 घाटे  के  मुख्य  कारण  हैं  ।  व्यय  में  मितव्ययता  कमियों  में  घटाव  करने  तथा  भण्डार  के

 कांकरा  में  सुघार  करने  के  लिए  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 7.95  लाख  जिसमें  4  लाख  रुपये  अ  श  पूंजी  के  रूप  3.50  लाख  रु०  ऋण

 के
 रूप  में  ak  0.45  लाख  रु०  उपदान  के  रूप  में  समाविष्ट  हैं  ।

 समिति  की  उप-विधियों  के  प्रबन्ध  समिति  केन्द्र  द्योतित  प्रशासन  द्वारा

 नामित  की  जाती  है  तथा  यह  फुटकर  व्यापार  में  लगे  हुए  व्यक्तियों  को  छोड़कर  विभिन्‍न  प्रकार  के

 निवासियों  का  प्रतिनिधित्व  करती  वर्तमान  नामित  समिति  की  अवधि  22  1970

 को  समाप्त  होती है
 तथा  उस  तिथि  से  आगे  प्रबन्ध  समिति  के  सदस्यों  के  चुनाव  के  लिए  व्यवस्था

 कर  दी  गई

 डाक-तार  विभाग  द्वारा  ि ् मसस  कोठारी  एण्ड  एसोसिएट्स  को  काम  देना

 4152.  श्री  क०  लक प्पा  :  कया  सुचना  तथा  प्रसारण  कौर  संवार  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सह  सच  है  कि  डाक  तथा  तार  विभाग  के  विभिन्‍न  कार्यों  का  आवंटन

 करने  में  ted  कोठारी  एन्ड  ऐसोसिएट्स  पर  अनुचित  कृपा
 की

 जा  रही  है  ;

 गत  तीन  वर्षों  में  डाक  तार  विभाग  ने  कोठारी  एण्ड  ऐसोसिएट्स  को  कितने

 कायें सौंपे  ;  कौर

 सरकार  का  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही करने  का  वि  चार 1  ठ  .

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  कौर  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  बोर  fag)  :

 जी  नहीं  ।

 कोई  नहीं  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  के  प्रदिक्षणाधियों  को  वजीफे

 4153.  श्री  tro  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्था श्री  के  प्रशिक्षणार्थियों  को  वजीफे  के

 रूप  में  बहुत  कम  बन  राशि  दी  जाती  है  ;

 यदि  तो  निर्वाह  फ़र्म  में  हुई  असाधारण  वृद्ध  को  ध्यान  में  रखते हुए  क्या
 सरकार

 का
 विचार  प्रशिक्षणार्थियों  को  दिये  जाने

 वाले  वजीफे
 की  राशि  में  वृद्धि  करने  का  है  ;

 झ्र

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं  ?

 or-at  (ort इन्न शम  तथा  पुनर्वास  \  श्री  डी०  :  दस्तकारी  प्रशिक्षण  योजना  के
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 अधीन  औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  के  प्रदिक्षणाियों  की  कुल  संख्या  के  33  1/3  प्रतिशत  भाग

 को  25  रुपये  प्रत्येक  प्रशिक्षणार्थी  प्रतिमास  की  व  योग्यता  के  आघार  छात्रवृति  दी

 जाती  है  ।  अनुसूचित  जाति  व  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जाति  के  सभी  प्रशिक्षणार्थियों  को  45  रुपये

 प्रतिमास  की  छात्रवृति  दी  जाती  है  ।

 और  प्रशिक्षणार्थियों  को
 मिलने  वाली  छात्रवृत्ति  की  दर  में  वृद्धि  के  ger  पर

 राज्य  सरकारों  की  परामर्श  से  विचार  किया  गया  कौर  यह  तय  किया  गया  कि  इस  प्रस्ताव  को

 पथिक  संकट  के  कारण  आस्थगित  रखा  जाये  ।

 बाद  1962  से  प्रशिक्षण  का  स्तर  सुधारने  के  लिये  योग्यता  के  आघार  पर

 छात्रवृत्ति  देने
 की  एक  योजना  चलाई  इस  योजना  के  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे

 प्रशिक्षणार्थियों  की  कुल  संख्या  के  4  प्रतिश्त  को  15  रुपये  प्रतिमास  की  छात्रवृति  दी  जाती है  ।

 दिनांक  1-4-1969  से  दस्तकार  प्रशिक्षण  योजना  का  वित्तीय  नियंत्रण  राज्य  सरकारों

 को  सौंप  दिया  गया  है  ।

 आदिवासी  कृषक

 4154.  श्री  भारत  fag  चौहान  :  aor  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  सरकार  ने  आदिवासियों  को  कृषि  शादी  व्यवसायी  बनने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 सामुदायिक  विकास  कौर  सहकार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 स०  चु०

 :  यद्यपि  श्रादिवासियों  को  कृषि  शादी  व्यवसायी  बनने  के  उद्देश्य  के  लिये  कोई  विशिष्ट

 कार्यक्रम  नहीं  जनजाति  विकास  खण्डों  में  भ्रादिवासियों  तर  अनुसूचित  श्रादिमजाति  के  दूसरे

 सदस्यों  के  आधिक  सुधार  के  लिए  महत्वपूर्ण  कार्यक्रम  जारी  रखा  जा  रहा  है  ।  ये  खण्ड  जिनकी

 संख्या  489  थी  द्वितीय  योजना  में  जाति  जाति  की  भ्रधघिक  घनी  श्राबादी वाले  क्षेत्रों  के  गहन

 विकास  के  लिए  आरम्भ  किये  गए  थे  ।  चतुर्थ  योजना  जनजाति  विकास  खण्डों  की  कुल  अवधि

 एक  नये  तीसरे  चरण  की  व्यवस्था  द्वारा  10  लाख  रुपये  प्रति  खण्ड  ara  के  सहित  अगले

 पांच  ag  की  भ्र वधि  के  लिए  10  से  15  वर्ष  तक  बढ़ाई जा  रही  इन  खण्डों में  परम

 कृषि  उत्पादन  तथा  wea  सम्बद्ध  विषयों  को  बढ़ाने  के  लिए  दी  जा  रही  है  ।

 बेरोजगारी  बोसा

 4155.  श्री  हिम्मत सिह दय :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि

 ब्रिटेन  में  लागू  बेरोजगारी  बीमा  योजना  के  आधार  पर  देश  में  बेरोजगारी  बीमा

 प्रारम्भ  करने  सम्बन्धी
 प्रस्ताव  पर  निराले  किया  गया  है  ;  कौर

 क्या  किसी  राज्य  सरकार  अथवा  संघ  राज्य  क्षेत्र  के
 प्रशासकों  द्वारा  ऐसी  कोई

 पो जनाए  प्रारम्भ  की  गई  है  ;  शौर  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 धम  ite  पुनर्वास  मंत्री  डी०

 ः  wt  भारत  की  स्थिति  ब्रिटेन
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 जैसे  विकसित  देशों  से  मिलन  जिनका  लक्ष्य
 सामान्यतः

 समस्त  श्रमिक  जनसंख्या  के  लिए
 गारी  बीमा  की  व्यवस्था  करना  है  ।  जो  कर्मचारी  भविष्य  निधि  श्र  कोयला  खान  भविष्य

 निधि  के  सदस्य  हैं  उनके  लिए  बेरोजगारी  बीमा  की  सीमित  योजना  आरम्भ  करने  के  ke  प्रस्ताव

 विचाराधीन हैं  ।  इस  संबंध  में  ब्याँ-ों  को  कभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 एक्टरों  का  राज्यों  में  सामयिक  वितरण

 4156,  श्री  श्रद्धाकर  सुपकार :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  ag  सच  है  कि  कुछ  राज्यों  के  कृषकों  को  अपने  खेतों  के  लिये
 ट्रैक्टर  प्राप्त

 करने  में  भ्रमण  राज्यों  के  कृषकों  की  तुलना  में  अपेक्षा कृत
 अधिक  समय  तक  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  है  ;

 विभिन्‍न  राज्यों  को  विभिन्‍न  मेक  के  कुल  कितने  ट्रैक्टरों  का  arden  किया  गया  ;

 कौर

 राज्यों  में  ट्रैक्टरों  का  अपेक्षाकृत  अधिक  सामयिक  वितरण  करने के  लिये  बया

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सामुदायिक  विकास  कौर  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहेव

 से  देश
 में

 निर्माण  किये  गये  तथा  विदेश  से  आयात  किये  गये  ट्रैक्टरों की

 तुलना  में  ट्रैक्टरों
 की

 कुल
 मांग  देश  में  बहुत  श्रमिक  है  ।  इस  प्रकार  राज्यों  में  किसानों  को  aay

 बारी  तक  टैक्टर  के  लिए  रुकना  पड़ता  है  ।

 विभिन्‍न  राज्यों  की  कृषि  उद्योग  निगमों  द्वारा  सूचित  की  गई  मांगों  के

 राज्यों  शादी  को  आयात  किये  गये  ट्रैक्टरों  का  आवंटन  करते  समय  निम्नलिखित  बातों  को
 ध्यान

 में  रखा  जाता है  :

 (1)  राजकीय  कृषि  उद्योग  राज्य  संघ  राज्य
 शादी  द्वारा

 कृत  की  गई  सापेक्ष मांग  ।

 2)  संबन्धित  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  अधिक  उत्पादन शील
 किस्मों/बहु-फसली

 खेती का  क्षेत्र  ।

 (3)  राज्यों  तथा  संध  राज्य  क्षेत्रों  में  ट्रैक्टरों
 की

 व्तंमान  संख्या  |

 ह  खंडों
 के

 आधार  रर  1968-69
 तथा

 1969-70  की  मांग  में  से  विभिन्‍न

 राज्यों  आदि
 को

 आयात  किये  गये  ट्रैक्टरों
 के

 वास्तविक
 आवंटन  को  प्रदर्शित  करने  वाले  दो

 विवरण  संलग्न हैं  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०
 4074/70]  ।  राज्यों

 द्वारा  वास्तविक  सप्लाई  जो
 पहले  पहले  ले  जायेਂ  के  श्राघार  पर  की  जाती  हैं  ।

 जिन  राज्यों  में  अनिर्णीत  मामले  कम  हैं  ऐसे  राज्यों  के  किसानों  की gar  उन  राज्यों

 के
 किसानों  को

 जहां  अनिर्णीत
 मामले  अधिक

 हैं  स्वाभाविक  रूप से  अपनी  बारी के  लिये
 देर  तक

 रुकना  पड़ता  है
 ।
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 विनिर्माताओओं  द्वारा  भ्र पने  विक्रेतांदों  के  माध्यम  से  देशी  ट्रैक्टरों  का  वितरण  किया  जाता

 है  कौर  उनके
 वितरण  पर  कोई  कानूनी  नियंत्रित  नहीं  है  ।

 भ्रत्यघिक  संभव  सीमा  तक  ट्रैक्टरों  की  समस्त  मांग  को  पुरा  करने की  दृष्टि  से  सरकार

 देशी  उत्पादन  तथा  श्रायात  को  बढ़ाने  के  लिये  सभी  संभव  प्रयत्न  कर  रही  है  ।  इससे  देश

 किसानों  में  ट्रैक्टरों  के  समान  वितरण  के  कार्य  में  काफी  सहायता  मिलेगी  ।

 mist  देश  सरकार  द्वारा  राज्य  विधान  सभा  में  श्रौद्दोरिकि  सम्बन्ध  विधेयक  का

 स्थापित  करने  की  अनुमति

 4157,  श्री  श्रीहीन  :  कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 ब्या  आंध  प्रदेश  सरकार  ने  औद्योगिक  सम्बन्धी  विधेयक  को  विधान  सभा  में  पुरः

 स्थापित  करने  से  पूर्वे  केन्द्रीय  सरकार  की  अनुमति  ले
 ली

 थी
 ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकार  की  उक्त  विधेयक  को  पुरःस्थापित
 न  करने

 की  कभी  सलाह-दीं  थी  ;

 क्या  भारत  सरकार  का  ध्यान  ग्राहक  प्रदेश  सरकार  के  श्रम  मंत्री  द्वारा  14,  15

 1970  को  जारी  किये  गये  वक्तव्य  की  are  दिलाया  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्री  डी०  :  हां  ।

 राज्य  सरकार  से  प्रार्थना  की  गई  oft  कि  वह  इस  विषय  पर  केन्द्रीय  कानून  की

 प्रतीक्षा  करे  अथवा  विकल्प  में  विधेयक  में  संशोधन  करे  ताकि  इसे  राष्ट्रीय  श्रम  अयोग  की  रिपोर्ट

 कें  सम्बन्ध  में  लिये  गये  निर्णयों  के  प्रकाश  में  किये  गये  आवश्यक  परिचितों  के  सम्बन्ध  में

 बिना  पक्षपात  के  वर्तमान  नीति  कौर  प्रा चरण  के  अनुरूप  बनाया  जा  सके  |

 at

 राज्य  श्रम  मंत्री  के  विचारों  को  नोट  कर  लिया  गया  है  |

 चोरी  मिलों  के  स्तर  का  पुनरीक्षण  करने  के  लिये  तकनीकी  समिति

 4158.  श्री
 मंगलाथ  मा डोम

 द

 श्री  राम  चरण
 '

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  नें  चीनी  मिलों  के  स्तर  का  पुनरीक्षण  करने के  लिये  एक  तकनीकी

 समिति  स्थापित  की  है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  चीनी  निर्माताश्रों  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  कौर

 at  Xl  क्षित  स्तरों  के  अन्तर्गत  चीनी  मिलों  उत्पादन  क्षमता  में  कितनी

 वृद्धि  होगी ?
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 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (ait  श्रम्नासाहेब

 :  जी  हां  ।  कुछ  उपकरणों  के  तकनीक  तथा  डिजायन  खातों  में  श्री  तक  हुए  विकास

 को  दृष्टि  में  रखते  हुए
 1964

 के  प्रारम्भ में  चीनी  संयंत्रों  के  लिए  तयार
 की

 गई  मानक

 टियों  कीं  समीक्षा  हेतु  1970  में  एक  17  सदस्यीय  तकनीकी  समिति  नियुक्त  की  गई

 थी  जिसमें  चीनी  उद्योग  तथा  चीनी  मिल  मशीनरी  निर्माताओं  के  प्रतिनिधि  शामिल  हैं  ।

 चीनी  उद्योग  ने  यह  मान  लिया  है  कि  चीनी  कारखानों  के  लिए  संयंत्र  तथा

 नरी  मौजुदा  निर्दिष्टियों  की  समीक्षा  करने  की  झ्रावश्यकता  है  ।

 मौजुदा  निर्दिष्टियों  के  संशोधन  का  वर्तमान  चीनी  मिलों  की  उत्पादन  क्षमता  पर

 कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।

 केरल  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  मछलियों  को  डिब्बे  में  भरने  सम्बन्धी  रोज

 4159,  श्री  ई०  के०  नयनार  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 केरल  सरकार
 ने

 चौथी  योजना  और  1970-71
 के  दौरान  समुद्री-खाद्य-पदार्थ

 परिरक्षण  कौर  डिब्बा  बन्दी  उद्योग  के  विकास  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  प्रस्तुत

 किसी

 तो  उन प्रस्तुत  प्रस्तावों
 का  ब्यौरा क्या  है  कौर उन  पर  कितनी  लागत

 maa ;  प्रौर

 इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 श्रन्नासाहेब

 :  केरल  सरकार  द्वारा  समुद्र  से  प्राप्त  होने  वाले  खाद्य  के  परिरक्षण  के  लिए  एक  बन

 संयंत्र  तथा  शीतागार  स्थापना  की  योजना  चतुर्थ  योजना  तथा  वर्ष  1970-71  की  वार्षिक  योजना

 में
 सम्मिलित  कर  ली  गई  इस  समय

 योजना  में
 डिब्बा

 बंदी  एककों  की  स्थापना  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 चतुर  योजना
 के  लिए 40  लाख  रुपये  तथा  1970-71  के  लिए  15  लाख  रुपये

 की  व्यवस्था  करने
 का  प्रस्ताव  प्रस्तावित  व्यवस्था

 जारी
 तथा  निम्न ह  संयंत्रों  ate

 शीतागारों  के  अवशिष्ट  कार्यों  को  पूरा  जायेगा--विलिंगडन  द्वीप  में  100  मीटरी  टन  का

 ah
 संयंत्र

 तथा  300  मीटरी  टन  का  बलियापट्टम  में  100  मीटरी टन  का  as  संयंत्र

 बतौर में
 25  मीटरी

 टन  का  बड़े  संयंत्र  त्रिवेन्द्रम  के  निकट  श्रतिप्रों में  10  टन  का

 संयंत्र ।

 faraci नगा यह  योजना  राज्य  के  age  योजना  प्रस्तावों  में  मत्स्य  स  के
 लिए  सम्मिलित

 अन्य  योजनाओं  के  साथ  स्वीकार  कर  ली  गई  है  ।
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 कार्ल  में  q  is  | cy

 4.60.  श्री  ई०  कू ०  नयनार  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  A  a

 करेंगे  कि  :

 क्या  चतुर्थ  योजना  कौर  ae  1970-71  में  केरल  में  काज़  उद्योग  का  विकास  करो
 |

 के  लिए  केरल  सरकार  ने  कोई  योजना  प्रस्तुत  की  थी

 यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  की  सहायता  मांगी  गई  थी  ?  कार

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  कौर  राज्य  सरकार  की  मांग  पर  सरकार  की

 कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  कौर  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहेब

 दीने  :  से  केरल  सरकार  से  कोई  विशिष्ट  योजना  नहीं  सिली  फिर  भी  भारत

 सरकार  ने  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  राज्य  में  निम्नलिखित  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनायें

 स्वीकृत  की  हैं  :--

 omen ene  PP  SP  ptt

 योजना  भौतिक  लक्ष्य  वित्तीय  परिव्यय

 a

 काज़ू  एयर  लेयसं  की  उत्पादन  1,25,000  1.57  लाख  रु०

 2  पौद  संरक्षण  उपाय  17,223  9.51  लाख  रु०

 4,32  लाख  रु० प्रदर्शन  प्लाट  490

 विपरीत  सर्वेक्षण
 काटा  1.28  लाख  रु०

 re  ES  ES  नागी

 16.68  लाख रु०
 यक  ४ SD निकाला

 भारत  कौर  उत्तरी  कोरिया  के  मध्य  टेलीफोन  तथा  तार  सेवा

 4161.
 श्री  यज्ञदत्त  wat  :  क्या  सुचना  तथा  प्रत् तार रण  संचार

 मन्त्री  यह  बताने  की

 कपा
 करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है
 कि  भारत  ate  उत्तरी  कोरिया  के  मध्य  टेलीफोन  सेवा

 और  रेडियो  तार  सेवा हाल  ही  में  आरम्भ  की  गई  है  ;

 यदि  तो
 ये

 सेवायें  किस  तिथि  से  चालू  हुई  हैं  ;  कौर

 उस  सेवा
 की

 तरंग
 लम्बाई

 समय
 क्या  है  ;  कौर  उसका  शुल्क  कितना  है

 जो
 इन

 सुविधाओं
 का  उपयोग  करने  के  लिए  भारतीयों  को  देना  पड़ेगा  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दोर  :  से  (77)
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 सला

 बहुत  समय  से  भारत  कौर  उत्तरी  कोरिया  के  बीच
 नियमित  चौबीसों

 घंटे  की  स्वीटी  रेडियो-तार

 सेवा  उपलब्ध रही  है  |

 एक  स्विच्ड  टेलीफोन  सेवा  1-7-1970  से  भारत  उत्तर  कोरिया  के  बीच

 उद्घाटित  हुई  है  जो  रविवार  को  छोड़कर  रोज  भारतीय  मानक  समय  के
 1500

 से  2100 बजे

 तक  कार्य  करती  है  ;

 क्योंकि  ये  सेवायें  सीधी  सेवायें  नहीं  है  अतः  तरंग-दैत्य  लेंग्थ  का  wea  नहीं

 उठता  ।

 इन  सेवाओं के  प्रभार  इस  प्रकार हैं  —

 रेडियो  तार  सेवा

 1,  साधारण  तारों  की  1.30  रु०  प्रति  शब्द

 0.65  रु०  प्रति  शब्द 2.  पत्र-तारों  की  दर

 रेडियो  टेलीफोन  सेवा

 1.  तीन  मिनट  की  अवधि  की  साधारण  काल  की  Fo

 2.  प्रति  भ्रतिरिक्त  मिनट  भ्रमणा  उसके  भाग  के  1.00  रु०

 सामुदा धिक  विकास  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  के  वरिष्ठ

 प्राधिकारियों
 द्वारा  हिन्दी  के  प्रयोग  में  को  गई  प्रगति

 4162.
 श्री  राम  चरण :  क्या  खाद्य  तथा  कमी  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  के  वरिष्ठ  अघिकारियों  द्वारा  हिन्दी  के  प्रयोग  में

 तक  कोई  उल्लेखनीय प्रगति  नहीं  हुई  है  ;

 यदि
 तो  उनके  मंत्रालय  में  ऐसे  कुल  कितने  ओवर  सचिव  तथा  इससे  ऊपर  के

 पदों  के  अधिकारी हैं  जो  1967,  1968  कौर  1969
 के  a  सरकारी  कार्य

 हिन्दी  के  कर  रहे  थे  ;  प्रौर

 वरिष्ठ  अधिकारियों  द्वारा  हिन्दी  में  प्रयोग  में  वृद्धि  लाने  के  लिए  सरकार क्या

 कार्यवाही  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 सामुदायिक  विकास  कौर  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  aerate

 :
 जी

 नहीं
 ।  हिन्दी भाषी

 राज्यों
 से  पत्र  व्यवहार  हिन्दी  में  ही  किया  जाता  है

 हिन्दी  में  प्राप्त  होने  वाले  अन्य  पत्रों  के  उत्तर
 भी

 हिन्दी  में  ही  दिये  जाते  हैं  ।

 सुविधा के  अनुसार  कुछ  अघिकारी  अपना
 कायें  हिन्दी  में  करते  हैं  ।  इस  बारे  में

 कोई  झांकने  नहीं  रखे  गये  हैं
 ।

 गृह-मंत्रालय द्वारा  हिन्दी  के  प्रयोग  पर  बल  देने  =  सताਂ ह  ITTY,  सभ
 पर  जो
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 जारी  fat  जाते  ह  उनकी  जानकारी  वरिष्ठ  अधिकारियों  सहित  समस्त  सम्बन्धियों  को  कराई  चाले

 इस  विभाग  में  विभिन्‍न  अधिकारियों  को  हिन्दी  के  प्रयोग  में  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए

 उन्हें  समेकित  प्रशासन  केन्द्रीय  हिन्दी  निदेशालय  से  प्राप्त  शब्द  कोष  श्र  केन्द्रीय

 सचिवालय  हिन्दी  परिषद  से  प्राप्त  सहायक  उन्हें  वितरित  कर  दिया  गया  ।  राजभाषा

 अघिनियम  1967  के  अधीन  इस  मंत्रालय  के  प्रत्येक  विभाग  में  age
 सचिव

 सचिवों  की  अध्यक्षता  में  राजभाषा  कार्यान्वयन  समितियां  बनाई  गई  हैं  ।  ये  समितियां  समय-समय

 पर  अपनी  बैठकों  में  हिन्दी  के  प्रयोग  की  प्रगति  के  बारे  में  पुनर्विलोकन  करतीं  है  कौर  सरकारी

 कार्यों  में  हिन्दी  के  अ्रघिकाधिक  प्रयोग  पर  जोर  देती  रहती  है  ।

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  के  वरिष्ठ  भ्र धि कारियों  द्वारा  हिन्दी

 के  प्रयोग  में  प्रगति

 4163.  श्री  राम  ata  कया  श्रम  तथा  पनव स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  में  वरिष्ठ  अधिकारियों द्वारा  हिन्दी  में  प्रयोग के

 मामले  में  कोई  उल्लेखनीय  प्रगति  नहीं  हुई  है

 यदि  तो  उनके  मंत्रालय  में  कंवर  सचिव  तथा  इसके  ऊपर  के  पदों  के  ऐसे  कुल

 कितने  चीकारी हैं  जो  1967,  1968  ate  1969  के  ara  झ्लगं-पलंग  सरकारी  are  हिन्दी

 में  कर  रहे  थे  ;  कौर

 वरिष्ठ  भ्र धि कारियों  द्वारा  हिन्दी  का  प्रयोग  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही

 करने
 का  विचार  है  ?

 श्रम  शौर
 पुनर्वास  मंत्री  डी०  :  कुछ  प्रगति  हुई  है  तथा  कुछ  वरिष्ठ

 प्रतिकारी  प्रपने  कार्यालय  के  कुछ  काम  में  हिन्दी  प्रयोग  कर  रहे  हैं  ।

 wat  सचिव  उससे  ऊपर  के  पढों  में  ऐसे  अधिकारियों  की  जो  अपने

 कार्यालय  का  कुछ  काम  हिन्दी  में  कर  रहे  1967,  1968  तथा  1969  के  ग्रस्त
 में  क्रमशः

 4,5  प्रौढ़  13

 समय  समय  पर  श्रतुदेश  जारी  किये  गये  जिनमें  कार्यालय  के  काम  में  हिन्दी  के

 क्रमिक  प्रयोग  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  गया  है  सहायक  साहित्य  सामग्री  की  भी  व्यवस्था

 की  गई  है  ।  हिन्दी  न  जानने  वाले  अधिकारियों  के  लिए  हिन्दी  में  प्रशिक्षण  देने  की  सुविधाओं  की

 भी  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 संचार  विभाग  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  द्वारा  हिन्दी  के  प्रयोग  में  प्रगति

 4164.  श्री  राम  चरण  :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  att  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किਂ

 क्या  यह  सच  है  कि  संचार  विभाग  में  वरिष्ठ  अधिकारियों  द्वारा  हिन्दी  के  प्रयोग  में

 तक  उल्लेख खनींय  प्रगति नहीं  हई oN
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 यदि  wag  196  1968  तथा  1969  के  तरन्त  तक  अवर  तथा

 उससे  ऊपर  के  पदों  के  ऐसे  अधिकारी  की
 कुल  संख्या  क्या है  जो  अपना  सरकारी कार्य  हिन्दी

 में करते रहे  थे  ;  और

 वरिष्ठ  अधिकारियों  -  द्वारा  हिन्दी  के  श्रेया  को  बढ़ान ेके  लिए  सरकार का  क्या

 कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  कौर  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  दोर  रि
 :

 (*)
 भर  वरिष्ठ  अधिकारियों  द्वारा  हिन्दी  का  प्रगामी  योग  किया  जा  रहा है  1969

 के  अन्त
 तक

 33  वरिष्ठ  अधिकारियो ंने  at  सरकारी  काम  आंशिक  रूप  से  हिन्दी  का  प्रयोग

 रम्भ कर  दिया  था  ।  1967  wie  1968  के  झांकने  रखे  नहीं  गये  थे  ।

 सभी  अधिकारियों को  समय  समझ  पर  हिन्दी का  प्रयास  करने  की  सलाह
 दी

 गई  है

 उन्हें  प्रशिक्षा  दिला  कर  तथा  उनके  लिए  श्राम  प्रयोग  में  खाने  वाले  मानक  हिन्दी  वाक्यांशों

 mie की  सूचियां  उपलब्ध कस  कर  उन्हें  इस  विषय
 में  हर  प्रकार  की  सुविधा सुलभ  कराई

 जाती है  ।

 ay  1969-70  के  दौरान  ATTo  एस०  09  ट्रैक्टरों का

 तथा  उनका  विचारा

 4165,  श्री  राम  चरण  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने की  कृष्णा  करेंगे  कि  वर्ष

 1969-70  के  दौरान  विदेशों  के  कितने  ट्रैक्टरों  का  आयात  किया  गया  तथा  उन्हें

 कृषकों  को  किस  मानदण्ड  के  अ्रनुसार  वितरित  किया  गया  ?

 सामुदायिक  विकास  कौर  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रस्नासाहेब

 1969-70
 के  दौरान  गत  वर्ष  के  आयात  कार्यक्रम में  10,478  ट्रैक्टर प्राप्त  हुए  थे

 1969-70
 की  मांग में  से  35,000  ट्रैक्टर  आयात  करने  का  निराले  भी  किया  गयी  शाँत

 इनमें  से  25,000 deed  आयात  के  लिए  राजकीय  निगम और  बिदेशी

 कर्त्ताओं  में  निम्न  करार  तय  हुए  हैं
 वि

 a
 So  ननणणएतएतएफियएबड एक

 देश  मैक  आयात  किये  जाने  वाले

 सेक्टरों  की  संख्या

 प  ह  काल ee  अ माग

 रोक  दिया

 पूर्वी  जमाने  गिरकर  एप  -09  7,000

 चेकोस्लोवाकिया  2,500

 चावल  विशेष  1,000

 चावल  विशेष  से  2,500

 रूप  से  1,000
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 2  250
 रूमानिया

 750
 q-651

 बाइलेरस  1,500 q  ब्र  र्स

 पोलैण्ड  यु०भ्रार०एस  ०यू०एस
 ०-32  8  (mI  ०के  ०डी

 ०  )  3,000
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 यूनान  ०एस  ०यू०एस
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 आई  ०एम०
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 wo  केन
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 850

 a ना
 25,000

 शेष  10,000  ट्रैक्टरों  के  लिए  करार  तय  किया  जा  रहा  है
 ।  ट्रैक्टरों के  आयात  राज्यवार

 arene  पर  बल्कि  समस्त  देश  के  आधार  पर
 प्रभाव  पड़ता

 फिर  भी
 विभिन्‍न  राज्यों

 आदि को  30,000  ट्रैक्टरों  का  arden  किया  गया  है
 ।

 इन  आवंटनों
 को

 प्रदर्शित  करने  वाला  एक

 विवरण  संलग्न  है  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०
 ।  आयातित

 ट्रैक्टरों  को  विभिन्‍न  राजकीय  कृषि  उद्योग  निगमों
 इरादी

 के
 माध्यम  से  वितरित  किया  जाता

 भ्रामतौर  पर  ट्रैक्टरों  का  वितरण  निगमों  द्वारा  पहले  पहले ले
 जायेਂ

 के  आघार
 पर

 किया  जाता  परन्तु  पंजाब  श्र  हरियाणा  आदि  कुछ  राज्यों  में  इनका  वितरण  लाटरी  द्वारा

 किया  जाता  है
 |

 समाचार पत्रों  में  साम्प्रदायिक  लेखन  को  रोकने के  लिए  प्रेस

 परिषद्‌  के  मागंदर्शी  सिद्धांत

 4166.
 श्री

 रवि
 राय

 :
 क्या  सुचना तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मन्त्री  यह  अताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  समाचार  पत्रों  में  साम्प्रदायिक लेखन  को  रोकने  के  लिए

 प्रेस  परिषद  ने  कुछ  मार्ग  दर्शी  सिद्धांत  अपनाये  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  ate  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  go  Fo

 :  और  हां  ।  प्रेस  परिषद  के  कुछ  मागं दर्शी  बाते  निर्धारित  की  हैं  जिनमें

 मुख्य  रूप  से  यह  बताया  गया  है  कि  परिषद  किन  बातों  को  पत्रकारिता  की  नैतिकता  के  विरुद्ध

 समिति  है  ग्रोवर  समाचार  पत्रों  को  साम्प्रदायिक  या  प्रादेशिक  मुद्दों  से  सम्बन्धित  मामलों पर

 समाचार  देने  या  टिप्पणी  करने  में  किन  बातों  से  दूर  रहना  चाहिए  ।  वे  इस  प्रकार  हैं  :--

 1.  साम्प्रदायिक मामलों  से  संबंधित  तथ्यों  या  घटनाओं  को  विकृत रूप  से  या  बढ़ा-चढ़ा

 कर  पेश  करना  AT  सन् देहों  भ्र नुमा नों को  इस  प्रकार  बताना  मानो  कि  वे  सही

 हों  पौर उन  पर  अपनी  टिप्पणियां  आघारित  करना  |
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 2.  साहित्यिक लेख  के  रूप  में  या
 रिक  रूप  में  या  जोर  देने  के  लिए  भी  समाचार

 या  विचार  प्रस्तुत  करने  में  प्र संयत  भाषा  का  प्रयोग  करना
 |

 3.  चाहे  वे  उचित  हों  या  न  को  दूर  करने  के  लिए  साधन  के  रूप  भड़काने

 पर  हिसा  को  प्रोत्साहित  करना  या  क्षम्य बताना  |

 4.  किसी भी  जाति  की  उचित  न्याय  संगत  शिकायतों की  आर  ध्यान  दिलाना

 समाचार  पत्रों  का  न्यायोचित  कार्य  है  ताकि  वे  शिकायतें  सभी  शान्तिपूर्ण  ,  कानूनी तथा  da  उपायों

 से  दूर  की  जा  सकें  ;  परन्तु  शिकायतों को  आविष्कृत  करना
 या

 वास्तविक  कठिनाइयों को  इस

 प्रकार  बढ़ाकर  बताना  जिससे  कि  उनसे  साम्प्रदायिक  दुर्भावना बढ़े
 या

 घृणा  उत्पन्न

 है  तथा  पत्रकारिता  की  नैतिकता  के  विपरीत  है
 ।

 5.  जातियों  या  व्यक्तियों  पर  निकृष्ट  या  असत्य  आक्षेप  विशेषकर  जब  इसके  साथ  उन

 पर  उनके  किसी  विशिष्ट  समुदाय  या  जाति  के  सदस्य  होने  के  कारण  दुराचरण  के  हों  ।

 6.  ऐसी  घटनाओं  जिनमें  विभिन्‍न  जातियों  के  लोग  शामिल

 दायिकता का  रंग  देना  ।

 ऐसे  मामलों  पर  जोर  देना  जो  विभिन्‍न  जातियों के  बीच  साम्प्रदायिक घणा  या

 दुर्भावना  या  श्रीवास  की  भावना  पदा  करें
 ।

 8.  ऐसे  खतरनाक  समाचार  छापना  जो  मूल  रूप  से  गलत  हों  या  इस  प्रकार  के  समाचारों

 पर  ऐसी  टिप्पणियां  करना  जिससे  विभिन्‍न  जातियों  या  प्रादेशिक  या  भाषाई  समूहों  के  मध्य

 तीखे हों  ।

 9.  सनसनी पैदा  करने  के  उद्देश्य  से  वास्तविक  घटनाओं को  बढ़ाकर  बताना  तथा  ऐसे

 समाचारों  को  मुख्य  east  या  मोटे  अक्षरों  में
 छापना

 जो  साम्प्रदायिक  सहयोग  पर  प्रतिकूल

 प्रभाव  डालते  हों  ।

 10.  विभिन्‍न  धर्मों  या  विश्वासों  या  उनके  के  बारे  में

 जनक  या  श्रप्रतिष्ठात्मक  टिप्स  मियां  करना  |

 पत्रकारिता  में  aaa

 4161.  श्री  रवि  राय  :  कया  सुचना  तथा  प्रसारण  प्रौढ़  संचार  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रेस  परिषद्‌  ने  देश  में  पत्रकारिता  में  प्रशिक्षण  देने  हेतु  योगदान

 देने  के  बारे  में  goa  विचार  बनाये  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  कौर  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  इ०  Fo  गुज

 :  और  नहीं  ।  प्रेस  परिषद्‌  अभी  मामले  जिसकी  बारीकी  से  श्रध्ययनृ

 करने  की  आवश्यकता विभिन्‍न  पहलुओं  की  जांच  कर  रहा  है  ।
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 Answers  August 27 at 2 ine ह  -.  िकियनयकााननणा

 प्रेस  की  स्वतंत्रता  के  बारे  में  प्रेस  परिषद  को  पेश  की  गई  1.0
 ला

 4168.  श्री  रवि  राय :  कया  सुचना तथा  प्रसारण  धौर  संचार  मन्त्री  ag  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रैस  परिषद्‌  को  वर्ष  1969
 के

 दौरान  प्रैस  की  स्वतन्त्रता  के

 बारे  में  प्रेस  परिषद्‌  अ्रघिनियम  की  धारा  12  के  अधीन  विभिनन  राज्य  सरकारों  तथा  केन्द्र

 कार  के  विरुद्ध  पांच  शिकायतें  प्राप्त हुई  हैं

 यदि  तो  ऐसी  शिकायतों  के  स्वरूप  के  बारे  में  ब्यौरा  है  ;

 इस  सम्बध  में  प्रेस  परिषद  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  ate  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इ०  कु०

 :  हां  ।  प्रैस  परिषद को  1969  के  दौरान  प्रैस  की  स्वतन्त्र के  बारे  में  प्रेस

 ug  अधिनियम  की  धारा  12  के  अधीन  5  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  ;  इनमे ंसे
 तीन  केन्द्रीय  झ्र

 राज्य  सरकारों  के  विरुद्ध  थीं  और  दोष  दो  समाचार  एजेंसियों  के  विरुद्ध  थीं  ।

 a  केन्द्रीय  श्र  राज्य  सरकारों  के  विरुद्ध  तीन  शिकायतों  में  से  एक

 यात्रा  स्माल  न्यूज पेपर्स  एडींटस  एसोसियेशन  के  सेक्रटरी  जनरल  की  हरियाणा  सरकार  के  विरुद्ध

 थी  जिसमें  उच्च  पुलिस  अधिकारियों  की  आलोचना  करने  के  कारण  संपादकों  को  गिरफ्तार  करने

 भ्र  तंग  करने  का  आ्रारोप  था  ।  जब  शिकायतकर्त्ता  से  श्रावक  ब्यौरा  भेजने  के  लिए  कहा  गया

 ती  उसने  शिकायत  वापस  ले  ली  |

 दूसरी  शिकायत  पंजाब  सरकार  के  विरुद्ध  एक  हिन्दी  समाचार  कौर  एक  समाचार

 पत्र  द्वारा  राज्य  सरकार  की  नीतियों  की  प्रबल  आलोचना  करने  के  कारण  सरकारी  विज्ञापन

 आदि  के  मामले  में  उनकी  कथित  सूचीਂ  में  रखने  के  बारे  में  थी  ।  जब  इस  बारे  में  पंजाब

 सरकार  से  टिप्पणी  मांगी  गई  तो  उसने  परिषद्‌  को  सुचित  किया  था  कि  इन  पत्रों  को  सरकारी

 विज्ञापन  दिया  जाना  फिर  से  शुरू  कर  fear  गया  है  ।  शिकायत  कर्ता  को  इस  बारे  में  सुचित  कर

 दिया  गया  भ्र  तत्पश्चात  उससे  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  ।

 तीसरी  शिकायत  केन्द्रीय  सरकार  सूचना  के  विरुद्ध  एक  फिल्म

 few  के  विशेष  संवाददाता की  थी  जिसमें  प्रैस  सुविधाओं  से  वंचित  करने  ate  इस  प्रकार

 चार  एकत्र  करने  के  एक  पत्रकार  के  श्री  कार  में  हस्तक्षेप  करने  का  ay  था  ae  शिकायत

 oat  नि्णंयाधीन  है  कौर  आरम्भिक  बातें  पुरी  हो  जाने  के  पश्चात  इस  पर  सुनवाई  शुरू  होगी  ।

 समाचार  एजेन्सियों  के  विरुद्ध  शिकायतों  के  बारे  में  ब्यौरा  प्रेस  प्रसिद्द  की  चौथी  विधिक
 =  /q

 पोट  (1  969),  जिसकीं  प्रतियां  सदन  की  मेज  पर  पहले  ही  रखी  जा  चुकी  के  अध्याय  3  में

 दिया  हुआ  है  ।
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 1892  लिखित  उत्तर

 समाचार  पत्रों  तथा  पत्रकारों  के  विरुद्ध  प्रेस  परिषद्‌  को  प्राप्त  शिकायतें

 4269.  श्री  रवि  राय  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रेस  परिषद  को  ष  1969  में  प्रैस  परिषद  अ्रघिनियम  की  धारा

 13
 के  भ्रन्तगंत  समाचार  पत्रों  तथा  पत्रिकाओं  के  विरुद्ध

 72
 शिकायतें  प्राप्त  हुई  थी

 यदि  तो  ऐसी  शिकायतें  किस  प्रकार  की  हैं  ;  ak

 उन  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  ale  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  go Fo

 )  हां  ।  परन्तु  sit  से  कुछ  पर  आवश्यक  विवरणों  के  शिकायत  कतारों

 को
 मामले  को  सिद्ध  करने  में  अ्रसफलता  तथा  क्षेत्राधिकार  की  dara  जैसे  विभिन्‍न  कारणों  से

 परिषद  द्वारा  विचार  नहीं  किया  जा  सका

 ay  1969
 के  दौरान  परिषद्‌  द्वारा  जिन  34  शिकायतों  पर  विचार  किया  गया

 उनमें  से  28  2  भ्र दली ता  |  बुरे  भाव  शेष  तीन  पत्रकारिता  अनौचित्य  के  बारे  में

 थीं  ।  परिषद  ने  तीन  सम्पादकों  की  निन्दा  16  को  चेसावनी  4  की  क्षमा  याचना  स्वीकार

 की
 ate  तीन  समाचार  पत्रों  को  अ्रपनी  प्रसन्नता  सूचित  की

 ।

 इन  मामलों  में  प्रेस  परिषद्‌  के  निर्णय  afer  हैं
 कौर  उनको  किसी  भी  न्यायालय

 में  चुनौती  नहीं  दी  जा  सकती  ।  सरकार  द्वारा
 आगे  कोई  कार्यवाई  प्रेस  परिषद्‌  के  अधिकार  को

 कम  करने  के  समान  होगी  |

 सुचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  में  हिन्दी  का  प्रयोग  करने  में  प्रगति

 बताने 4170.  श्री  बलराज  मधोक  :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  कौर  संकार  मंत्री  @

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उनके  मन्त्रालय  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  ने  हिन्दी  के  प्रयोग  में

 तक  कोई  उल्लेखनीय  प्रगति  नहीं  की  है  जिससे  कि  निम्न  पदों  के  कमंचारियों  में  भी  इस

 भाषा  का  उत्तरोत्तर  प्रयोग  बढ़े  ;

 यदि  तो  वर्ष  1967,  1968  तथा  1969  के  ग्रस्त  में  ओवर  सचिव  तथा  इससे

 ऊपर  के  पदों के  ऐसे  अघिकारियों की  कुल  संख्या  क्या है  जो  अपना  सरकारी  काय  हिन्दी  में  कर

 रहे  थे  ;  शौर

 वरिष्ठ  अधिकारियों  द्वारा  हिन्दी  के  प्रयोग  को  बढ़ाने  हेतु  सरकार  का  क्या  कार्यवाही

 करने  का  विचार है  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  कौर  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इ०  कु०

 )
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 इन  वषों  के  दौरान  सुचना  रखी  नहीं  गई
 थी

 wa  से  आगे  सूचना  रखी  जा  रही

 नौकरी  के  दौरान  अधिकारियों  को  हिन्दी  में  लगातार  प्रशिक्षण  दिया जा  रहा  है  प्रौढ़

 उनके  मागं  दर्शन  के  लिए  उनको  वैज्ञानिक  तथा  तकनी की  शब्दावली  स्थाई  भ्रायोग  द्वारा  निकाला

 गया  सहायक  सानिया  तथा  यह  मन्त्रालय  द्वारा  निकाले  गये  छोटे  श्राम  वाक्यांशों  के  चार्ट बटे

 गए  हैं
 ।

 केन्द्रीय  उनके  gat  waar  उनकी  पत्नियों  site  पत्नियों  के  नाम  में  20

 एकड़ से  ates के  न  तवा  उनका  स्थान

 4171.  श्री  ारदानंद  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि

 उन  केन्द्रीय  मन्त्रियों  के  क्या  नाम  हैं  जिनके  gat  नाम  में  उनकी  पत्नियों
 और

 बच्चों  के  नाम  में  20  एकड़  से  भ्रमित  के  फा  azar  भूमि हैं

 उन  फर्मों  के  स्थानों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  प्रयोग  मन्त्री  तथा  उसके  आश्रितों  के

 नाम  में  कितना  क्षेत्र  है  ;  कौर

 उन  केन्द्रीय  मंत्रियों  के  क्या  नाम  हैं  तथा  उन  फर्मों  का  ब्यौरा  क्या  है  जो
 उन्हें  सर

 कार
 की

 कौर
 से  पट्टे  पर  अथवा  किसी  seq  रूप  से  प्राप्त  हुए  हैं

 ?

 सामुदायिक  विकास  कौर  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  झन ना साहेब

 :
 से  अपेक्षित  जानकारी  एकत्रित  की

 जा
 रही

 है
 रोक  सभा  पटल पर  रख  दी

 जायेगी  ।

 बेरोजगारी  की  स्थिति  पर  पुर्निवचार

 4172.
 थ्री  वासुदेवन  नायर

 :
 श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करी

 कि

 क्या  सरकार  ने  देश  में  बेरोजगारी
 की

 स्थिति  पर  पुनर्विचार  किया  है  ;

 j
 )  यदि  तो  पुनर्विचार  के  समय  किन-किन  मुख्य  बातों  पर  प्रकाश  डाला

 क्या  बेरोजगारी  की  समस्या  के  समाघान  के  लिए  कोई  विशेष  योजना  बनाई
 गई

 पर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  डी०  :  ate  देश  में  बेरोजगारी
 की

 स्थिति  का  निरन्तर  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  है  ।  वर्ष  1968-69  की  नियोजन  के

 अर्थ  व्यवस्था
 के

 संगठित  क्षेत्र
 में

 नियोजन  श्रबसरों  की  वृद्धि  1.9  प्रतिशत  झांकी
 गई  ।

 वि

 विवरण  1968-69  के  सेवा  नियोजन  समीक्षा
 में

 देखा  जा  सकता  जिसकी  प्रतियां  सभी  संत

 सदस्यों
 को

 पहले  ही  बेची  जा  चुकी  है  ।

 ate  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  की  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  क़ी

 हुआ  कुल  पूंजीगत  विनियोग  24,882  करोड़  रुपये  में  सम्मिलित  सिंचाई  व
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 लिखित  उत्तर 1892

 परिवहन  व  ate  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  जैसी  सामाजिक  सेवाओं  तथा

 समाज  sean  के  विभिन्‍न  कायंफ्रम  द्वारा  बेरोजगार  व्यक्तियों  के  लिए  अधिकाधिक  नियोजन

 भ्र वसर  उपलब्ध  होने  की  सम्भावना  है  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  अधिक  नियोजन  बसर  उपलब्ध  कराने

 के  लिए  विशेष  परियोजनाश्रों  को  area  कराने  का  सुभाव  जिनमें  छोटे  किसानों  के  लिए

 कार्यक्रम  जल
 डेरी  क्षेत्रीय  विकास  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  निर्माण  कार्य  लघु

 उद्योगों  इत्यादि  सम्मिलित हैं  ।

 वच  1970
 में  पुर्जों  पाकिस्तान  से  art  वाले  दारणाधयिवों  की  अनुमति  संख्या

 त  रा

 उनके  लिए  राहत  तथा  पुनर्वास  को  व्यवस्था

 4173,  ot
 घी चन्द  गोयल

 :  कया  wa  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 वर्ष  1970
 के  अन्त  तक  पूर्वी  पाकिस्तान  के  भारत  में  कितने  शरणार्थियों  के  आगमन

 की  संभावना है  ;  ak

 क्या  भारत  ने  उनके  लिए  राहत  तथा  पुनर्वास  की  व्यवस्था करने  हेतु  योजना  तैयार

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  डी०  :  अगस्त  1970,  के  प्रथम  सातवीं

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  पश्चिमी  बंगाल  में  वाले  लोगों  की  श्रौसत  प्रतिदिन  संख्या  760  थी  ।

 यदि  यह  प्रवृत्ति  चलती  रही  तो  1970 के  wea  तक  पश्चिमी  बंगाल  में  लगभग  1,14,000

 व्यक्तियों  की  खाने  की  संभावना  है  ।

 जी  भारत  oa  ऐसे  विस्थापित  व्यक्तियों  जिन्हें  राज्य  सरकारें  दारा

 राहत  शिविरों  में  प्रवेश  के  लिए  भेजा  जाता  परिचय  प्रासाद  are  त्रिपुरा  से  बाहर

 विभिन्‍न  राज्यों  के  राहत  शिविरों  में  विनियमित  राहत  प्रदान  की  जाती  है  ।  उनको  शीघ्र  पूर्वीय

 विस्थापन  प्रदान  करने  के  लिए  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।

 जम्मू  तथा  हिमाचल  पंजाब  हरियाणा  कौर  चंडीगढ़  में  टेलीफोन

 कनेक्शन  के  लिए  निशाती  धोबन-पत्र

 4174.
 श्री  श्रीचन्द  गोयल

 :
 क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  ale  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की

 कँपा  करेंगे  कि  :

 जम्मू  तथा  हिमाचल  हरियाणा  राज्यों  ate  चंडीगढ़  संघ

 राज्य  क्षेत्र  में  टेलीफोन  कनैक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  में  कितने  आवेदकों  के  नाम  हैं  ;  कौर

 उनकी  मांगों  को  पूरा  करने  में  कितना  समय  लगेगा
 ?

 सुचना  तथा
 प्रसारण  मंत्रालय  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शेर  fag)  :

 30-6-1970  को
 प्रतीक्षा-सूची  में  स्थिति  इस  प्रकार  थी  ;

 १3
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 पजाब  12012

 3819
 हरियाणा

 चंडीगढ़  संघ  राज्य  क्षेत्र  1619

 एक्सचेंज  उपस्कर  कौर  विशेषकर  भूमिगत  केवल  की  आमतौर  पर  कमी
 है

 ।
 इस

 लिए  प्रतीक्षा  सूची  के  सभी  व्यक्तियों  को  कब  तक
 कनेक्शन  दे  दिया  जायेगा  इसकी कोई  निश्चित

 तारीख  बता  सकना  कठिन  है  ।

 wry  व  हिमाचल  पंजाब  हरियाणा  तथा  चण्डीगढ़

 टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  क्षमता  विस्तार

 4175.  श्री  श्रीचन्द  गोयल
 :  कया  सुचना तथा  प्रसारण  कौर

 संचार  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  जम्मू व  हिमाचल  पंजाब  तथा  हरियाणा  राज्यों में  तथा

 चण्डीगढ़ संघ  राज्य  क्षेत्र  में  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  क्षमता  का  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 :

 थौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  ate  संवार  विभाग  में  राज्य  मंत्री
 बोर  :

 ate  जी
 हां

 ।
 टेलीफोन  की  बढ़ती  हुई  मांगों  को  पुरा  करने  के  लिए  सारे  भारत  में

 एक्सचेंजों की  क्षमता  में  लगातार  वृद्धि  की  जा  रही है  ।  नीचे  दी  गई  सारणी  में  यह  बताया  गया

 है  कि  हिमाचल  प्रदेश  के  चण्डीगढ़  के  संघीय  ate  जम्मू  ग्रोवर

 काश्मीर  राज्य  में  कितने  एक्सचेंज  खोले  गये  हैं  या  उनका  विस्तार  किया  गया  है  कौर  1969-70

 में  क्षमता  बढ़ाई  गई  है  कौर  1970-71  में  क्षमता  बढ़ाये  जाने  की  संभावना

 राज्यों  के  नाम  खोले  गए  या  विस्तार  किए  गए  एक्सचेंज  क्षमता  लाइनों

 एस
 me

 ों  की  की  संख्या

 1969-70  में  चालू  1970-71  में  1969-70  में  1970-71

 किए  गए  चालू  किये  जाने  जोड़ी  में  जोड़े  जाने

 को  प्रस्ताव
 नी

 का  प्रस्ताव

 पजाब  27  41  35 35  3535  vd

 23  21  1440  3930

 चंडीगढ़  1  2000
 कोई  नहीं

 हिमाचल  प्रदेश  14  a  615  460

 जम्मू  और  काश्मीर राज्य  7  7  5  275



 1892  लिखित  उत्तर

 ati  साधनों  के
 कारण

 कई  वर्षों  तक  यह  सम्भव  नहीं  हो  सकेगा  कि  टेलीफोन  की

 भी  मांगें  प्राप्त  हो  उन्हें हैं  समूचे  तौर  पर  पूरा  किया  जा  सके
 ।

 समूचे  भारत  में  नया  टेलीफोन

 लगाने  में  औसतन
 4

 से  5  वर्ष  तक  के  लिए  प्रतीक्षा  करनी  rust  है  ।  इन  राज्यों में  टेलीफोन  देने

 की  स्थिति  सारे  भारत  की  ated  स्थिति  से  कुछ  weal  है
 ।  अहमदाबाद

 ate  बड़े  नगरों  में  टेलोफोन  देने  में  काफी  ज्यादा  समय  लगता  है  ।

 पत्रकारों  की  न्यूनतम  मजूरी  का  पुनरीक्षण

 4176.
 st  fao  नरसिम्हा राव  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि

 क्या  भारती  श्रमजीवी  पत्रकार  फेडेरेशन  की  राष्टीय  परिषद  ने  उड़ीसा  में  अपनी

 हाल  की  बठक  में  सरकार  से  ऐसे  कदम  उठाने  को  कहा  है  जिससे  न्यूनतम  मजूरी  145  रुपये  से

 बढ़कर  जसा  कि  मजूरी  ate  हिसाब  लगाया  है  न्यूनतम  350  रुपये हो  जाये  ;

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 श्री  झ्र  पुनर्वास  मंत्री  डो
 ०  संजी  भारत  सरकार के  पास  कोई  सूचना

 है

 प्रदान  नहीं  उठता ।

 पुत्र-वाणी  कार्यक्रम के  उद्घोषक

 4177.
 श्री  यशपाल सिह  :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मन्त्री यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  युव-वाणी  कार्यक्रम के  विद्यार्थी  उद्घोषकों  के

 स्थान  पर  दिल्‍ली  बी०  के  नियमित  उद्घोषकों  को  रख  दिया  गया  है  ;

 (=) ts a _

 तो  विद्यार्थी  उद्घोषकों  की  सेवाओं  का  उपयोग  नहीं  करने
 का  क्या

 कारण  है  ;

 प  इस  व्यवस्था  से  सरकार  द्वारा  कितनी  धनराशि  बचत  करने  का  अनुमान  है
 ?

 सुचना तथा  प्रसारण  मंत्रालय  कौर  संचार  विभाग
 में

 राज्य  मंत्री  ge  Fe

 श्र  नहीं  ।  दिल्ली
 कार्यक्रम

 में
 विद्यार्थियों

 तथाਂ
 दिल्‍ली

 केन्द्र  के  उद्घोष॑कों  दोनों  का  ही  उपयोग  किया  जाता  है
 ।

 प्रश्न नहीं  उठता  |

 Radio  Stations  for  Rajasthan

 4178  Shri  Ookar  Lal  Berwa  Will  the  Minister  of  Information  and  Broad
 casting  and  Communications  be  pleased  to  state :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  propose  to  set  up  2%  additional  Radio
 Stations  during  the  Fourth  Plan ;
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 (b)  if  so,  whether  it  is  proposed  to  set  up  a  Radio  Station  in  Rajasthan  also  ;  and

 (८)  if  so,  the  location  thereof  ?

 The  Migister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and  io
 the  Department  of  Communications  (Shri  I.  K.  Gujral)  :  (a)  Proposals  for  setting  up  new

 Radio  Stations  at  38  places  have  been  included  in  the  Fourth  Five  Year  Pian

 (b)  Yes,  Sir

 (c)  Suratgarh

 अनाज  सुखाने  का  यन्त्र

 4179,  श्री  हरिभाई जे०  पटेल  :  क्या  खाद्य तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने की

 करेंगे कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  कि  बम्बई
 की

 एक

 फर्म  ने
 एक

 नवीनतम  अमरीकी  नमुने  के  श्राघार  पर  अनाज  सुखाने  के  एक  यन्त्र
 का

 विकास

 किया  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  यंत्र  की  करे-प्रणाली  तथा  उपयोगिता  का  अध्ययन

 किया  है  ;  शर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी व्यौरा  है  ?

 सामुदायिक  विकास  att  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  ध्न्नासाहूब

 जी

 att  इस  मशीन  की  क्य  प्रणाली  तथा  उपयोगिता  का  कभी  मूल्यांकन  किया

 जाना है  ।  प्राथमिक  निरीक्षण  के  झा घर  पर  इस  अनाज  को  सुखाने  के  यंत्र  का  एक  विशेष  लाभ

 यह  हैं  कि  इसे  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  ले  जाया  सकता  है  ।  भ्रमण  सुखाने  वाले  यन्त्रों

 की तुलना में
 इसके  कार्य

 निष्पादन  का  इसके  पूर्ण  परीक्षण  के  बाद  ही
 लगाया  जा

 सकता है  ।

 भारतीय  कृषि  भ्रनुसेघान संस्थान  के  घंज्ञानिकों में  व्याप्त  निराशा

 4180.
 श्री  मिठाई जे०  पटेल  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ate  आक्षित  किया  गया  है  कि  भारतीय

 कृषि  अनुसंधान  संस्थान  के  वैज्ञानिकों  में  उस  संस्थान  में  विद्यमान  कार्य  की  स्थिति  के  कारण  भारी

 निराशा हुई  है

 यदि
 तो

 क्या  सरकार  ने  कहां  की  समस्या  का  अध्ययन  किया  है  अ्रथवा  करने  का

 विचार है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है  ?

 सामुदायिक  विकास  ate  सहकर  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रब्तासाहेब

 :  भारत  के  बेमानी  कार्यकर्त्ता ों  की  संस्था  के  तत्वावधान  भारतीय  कृषि  arg

 संतान  संस्था
 में

 कार्य
 कर

 रहे  कुछ  वैज्ञानिकों
 की  एक  बैठक  हाल  ही  में  संस्थान  के  ऑडिटोरियम
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 में  हुई  थी  और  इस  बैठक  में  परिषद  आर  संस्थान  के  कार्य  से  सम्बन्धित  कुछ  शिकायतों  की  चर्चा

 की  गई  |  परन्तु  उनके  बारे  में  परिषद  या  सरकार  को  सरकारी तौर  पर  सूचित  नहीं  किया  गया
 ।

 इस  विषय  में  केवल  प्रेस  को  सूचित  नहीं  किया  गया  था  तौर  परिषद्‌  ने  उस  fens  की  एक  प्रति

 भारतीय  कृषि  झ्रुसंघान  संस्थान  से  प्राप्त  की  है  ।  इससे  इस  तथ्य  की  पुष्टि  होती  है  कि

 ऐसी  बैठक  हुई  थी  ।

 शौर  इस  तथ्य  के  बाये  में  कि  कृषि  dara  में  कुछ  निराशा फैली  हुई

 इसकी  सरकार  को  काफी  समय  से  जानकारी  है  ।  देश  में  कृषि  वैज्ञानिकों  के  साहस  को  बयान  वी

 दृष्टि  से  सरकार  द्वारा  विभिन्‍न
 कदम

 पहले  ही  उठाए  जा  चुके  हैं
 ।

 इस  सम्बन्ध में  उठाए गए  कुछ

 कदम  संलग्न  भ्रनुबन्ध  में  दिए  गए  हैं  ।  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  cto  eto—

 4076/70]

 पंजाब  तथा  हरयाना  में  वर्षा  से  क्षतिग्रस्त  गेहूँ  का  aa

 4181.  श्री  हरिभाई जे०  पटेल  :  क्या  खाद्य  तहत  कृषि  मन्त्री  यह  बताने at  कृपा

 कै करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  हाल  ही  में  पंजाब  कौर  हरियाना  में  वर्षा  के  कारण

 सराब  हुई  गेहूं  खरीदा  है  ;

 यदि  तो  उन  दोनों  राज्यों  में  जब
 तक

 कितनी  मात्रा  में  ऐसी  गेहूँ  खरीदी कई  है

 सरकार  का  उक्त  गेहूं  का  किस  प्रकार  प्रयोग  करने  का  विचार  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्रन्नासाहेब

 18-8-70 तक  1,12,507  मीटरी  टन  पंजाब  में  कौर  48,301  मीटरी टन

 हरियाणा में  ।

 इस  गेहूं  को  भ्रच्छे  गेहूं  के  साथ  थाना  मिलों  को  दिया  जा  रहा  है  ।

 गुजरात  मंडल  के  डाक  तथा  तार  विभाग  के  कर्मचारियों  को  सैनिक

 1  1969  को  काय  करने  के  कारण  प्रतिकर  देना

 4182.  श्री
 द०  रा०  परमार :  क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  प्रौढ़  संचार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  महात्मा  गांधी  शताब्दी  की  पूर्व  संध्या  के  अवसर  पर  डाक  तथा

 तार  विभाग  के  carats  कार्यालयों  में  1  1969  को  सैनिक  भ्रत्रकास  घोषित  किया

 ग्या

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  अहमदाबाद  के  पोस्ट  मास्टर  जनरल  ने  इन

 भ्रादेशों  की  उपेक्षा  की  थी  कौर  गुजरात  मंडल  के  सभी  प्रशासनिक  कार्यालयों  को  खोले  रखा  था  ;
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 यदि  तो  उन  देशों  की  उपे  क्षा  का  के  क्या  कारा हैं  ;

 क्या  डाक  निरीक्षक  एसोसिएशन  ने  भ्र पने  सदस्यों  द्वारा  1  1969  को  कायें

 किये  जाने  के  कारण  उन्हें  प्रतिकर  देने  के  बारे  में  अभ्यावेदन दिया  है  ;  प्रौर

 यदि  तो  क्या  1  1969  को  कार्य  पर  कौर  कर्मचारियों  को  प्रतिकर

 दिया  गया  या  झर  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  ale  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शेर  जी

 हां  ।  26  1969  का  दिन  रविवार  का  दिन  इसलिए  डाक-तार  विभाग  के  प्रशासनिक

 कार्यालयों  में  इस  दिन  के  बदले  में  यह  दिवस  राष्ट्रीय  छुट्टी  का  दिवस  घोषित  किया  गया  था
 |

 कौर  गुजरात  सकंल  में  डाक-तार  प्रशासनिक  कार्यालय  इस  दिन  खुले  हुए  थे  ।

 ऐसा इस  कारण  gar  था  क्योंकि  कार्यालय  बन्द  रखने  के  आदेशों  को  समय  जारी  नहीं  कियां

 जा  सका  कि  पोस्टमास्टर  जनरल  अहमदाबाद  के  पास  ये  ada  29-9-1969  को
 मिले

 थे

 और  1969  के  अन्तिम  दिनों में  साम्प्रदायिक  भेड़ों  के  कारण  किया लगे  होने के

 परिणामस्वरूप  कार्यालय  या  तो  थोड़े  समय  के  लिए  ही  खुले  थे  या  बन्द  रहे  थे  ।

 जी

 कार्यालय  में  उपस्थित  कर्मचारियों  को  बदले में  छुट्टी  नहीं
 दी

 गई  थी  क्योंकि 1

 1969  को  किया  लगे  होने  ate  सामान्य  परिस्थितियों  में  गलतफहमी  के  कारण

 उपस्थिति  बहुत  कम  थी  ।  फिर  उन  कर्मचारियों
 को

 छुट्टी  का  मुआवजा  देने  के  बारे  में  विचार

 किया जा  रहा  है  ।

 भ्रहमदाबाद  के  हैड  मास्टर  द्वारा  अनुसूचित  जातियों  के  कर्मचारियों  को  सानना

 4183.  श्री  दर  रा०  परमार :  क्या  सुचना  तता  प्रसारण  कौर  संचार  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 नया  यह  सच  है  कि  अहमदाबाद  के  हैड  पोस्टमास्टर  ने  श्रनुसुचित..जाति  के  अघिकांश

 कर्मचारियों  को  भेदभावपूर्ण  ढंग  से  माना  हालांकि  उन  कर्मचारियों  ने  अपने

 काश  के  सेन  में  चिकित्सा  प्रमाण-पत्र  प्रस्तुत  किये  थे  ;

 क्या  यह  भी  सर्ज है  कि  कार्यभार  हैड  पोस्टमास्टर  द्वारा  इस  श्रवण  को  देय

 अवकाश  की  अवधि  स्वीकार  करने  की  कार्यवाही  को  स्थायी  हैड  पोस्ट  मास्टर  ने  चुनौती
 दी

 थी  ;  र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 सुचना  तता  प्रसारण  मन्त्रालय  कौर  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  शेर  fag)
 नक  य 11.0  Daal —  rf क्यों

 ~~
 के  चिकित्सा  प्रमाणपत्र  विलम्ब  से जी  नहीं  ।  अनुपस्थिति  की  भ्र वधि  के  दौर

 प्रस्तुत  करने  के  कारण  या  उनके  एकदम  अनुपस्थित  होने  के  कारण  उन्हें  माना

 गया
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 जी  नहीं
 ।

 set  ही  नहीं  उठता  |

 पूर्वी  पाकिस्तान  विस्थापित  व्यक्ति  सहकारी  गृह  निर्माण  समिति  नई

 को  प्लाटों  का  आवंटन

 4184.
 श्री

 देवेन
 सेन  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने

 की
 करेंगे  कि

 :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  नई  दिल्‍ली  के  पूर्वी
 पाकिस्तान  के  विस्थापित

 व्यक्तियों  की  कालोनी  में  55  बड़े  प्राकार  के  आवासीय  प्लाट  एक  पंजीकृत  संगठन  को  श्री
 ति

 पूर्वी  पाकिस्तान  विस्थापित  व्यक्ति  सहकारी  गह  निर्माण  समिति  को  आवंटित  करने

 तथा  उक्त  कालोनी  में  दिल्‍ली  में  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  जिनको  ait  तक

 मकान  नहीं  मिले  को  फ्लैटों  का  आवंटन  करने
 के  लिये  बहु-मंजिले  भवनों  के  निर्माण  हेतु

 पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  देने  की  वांछनीयता  पर  विचार  करेगी  ;

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  योजना  को  किस  प्रकार  से  कार्यान्वित करने

 का  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं  ?

 शरम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  डी०  :  नई  दिल्‍ली  में  कालका  जी  के

 निकट  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  की  कालौनी  में  पूर्वी  पाकिस्तान  विस्थापित  व्यक्ति

 सहकारी  ग्रह-निर्माण  समिति  द्वारा  सामूहिक  श्रीवास  के  लिये  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 कौर  प्रदान  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  में  पशिचम  पाकिस्तान  से  श्राये  विस्थापितों  को  भराव  टीम  भूमि  के  किराये  में  कमी

 करने  का  पिछली  प्रयास  का  प्रस्ताव

 4185.  देवेन सेन  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  प्रयास  ने  पिछली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  परिचित  प्राकिस्तान से  आये

 विस्थापितों  को  उनके  पुनर्वास  के  लिए  आवंटित  भूमि  के  किराये में  कमी
 करने

 के  लिये
 केन्द्र

 सरकार से  अनुरोध  किया है

 क्या  दिल्‍ली  प्रशासन  प्रस्ताव  किया  है  कि  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षत्र  में  पश्चिम

 पाकिस्तान  के  विस्थापितों  को  पट्टे  पर  दी  गई  भूमि  को  भूमि  माना  जाये  ;  और

 यदि  तो  वे  प्रस्ताव  क्या  हैं  तथा  उनके  बारे  में  सरकार  ने  क्या-क्या निर्णय

 किया

 श्रम  तथा
 पुनर्वास

 मन्त्री  डी०  :  कौर  जी  हां  ।
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 उन्होंने  सुभाव  दिया  है  कि  प्रथम  पाँच  वर्षों  के  लिये  प्रति
 सौ

 ae  गज  पट्टे  की

 arya  दर  कम  करके एक  रुपया की  जानी  चाहिए  उसके  प्लाटों को  होल्ड

 माना  जाना  चाहिए  ।  विभाग  ने  विंमान  पट्टे  की  शर्तों  में  कोई  तब्दीली  स्वीकार  नहीं  की  है  ।

 पुर्जों  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  की  कालोनी  नई  दिल्‍ली  में  सूची

 का  प्रीमियम  किस्तों  में  भुगतान  करने  पर  ब्याज  की  वसूली  को  स्थगित  करना

 4186,
 श्री  देवेन  सेन  :  क्या  श्रम  त  ा  पुनर्वास मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  कालकाजी  नई  दिल्ली  के  निकट  पूर्वी  पाकिस्तान के  विस्थापित

 व्यक्तियों  की  कालोनी  के  अलॉटियों  से  भूमि  का  प्रीमियम  किस्तों  में  भूगतान
 करने  ब्याज

 की  वसूली  को  विशेष  मामलों  के  रूप  में  तब  तक  स्थगित  करने  की  वांछनीयता पर  विचार  कर

 रही  है
 जब

 तक  कि  वे  सारी  किस्तों  का  भुगतान  नहीं  कर  देते  ;
 श्र

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  डी०  और  नई  दिल्‍ली में कालका में  कालका

 जी  के  निकट  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  की  कालोनी  में  प्लाटों  के  अलॉटियों  को

 प्रीमियम  ote  उस  पर  लगे  ब्याज  के  भुगतान  के  लिये  वही
 सामान्य शर्ते  दी  गई  हैं  जो  कि

 सभी  विस्थापित  व्यक्तियों  पर  लागू  हैं  ।  ऐसी  कोई  विशेष  परिस्थतियां नहीं  हैं  जिन  कें  फलस्वरूप

 सामान्य शर्तों  में  wear  किया  जाये  ।

 नई  दिल्‍ली  में  स्थित  पुर्जों  पाकिस्तान  विस्थापितों  की  बस्ती  के  श्रावंटियों  से

 भूमि  के  किराये  को  वसूली  स्थित  करना

 4187.
 श्री  देवेन सेन  :  क्या  श्रम  तथा  रनवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  केन्द्र  सरकार  नई  दिल्ली  में  कालकाजी  के  समीप  स्थित  पूर्वी  पाकिस्तानी  विस्टा

 frat  की  बस्ती  के  भ्रांतियों  मल-व्यवस्था  बड़ी  मात्रा  में  जल  पूर्ति  तथा  अन्य  सम्बन्धित

 कथाओं  सहित  समस्त  विकास  कार्य  की  gta  करने  तक  भूमि  के  किराये  की  वसूली  स्थगित  करने  की

 वांछनीयता  पर  विचार  कर  रही  है  क्यों  कि  उनको  आवंटित  भूमि  को  कभी  पुरी  तरह  विकसित

 किया  जाना  है  तथा  उसे  मकानों  के  निर्माण  तथा  श्रीवास  के  योग्य  बनाया  जाना  है  ;
 और

 यदि  तो  इसकें  क्या  कारण  हैं
 ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  डी०  और  कॉलोनी  में  विकीर्ण

 कार्यों  प्रायः  पहले ही  gat हो  चुका  है  ।  दिल्‍ली  नगर  निगम  उन  अलॉटियों  की  योजनायें  को  पास

 कर  रहा  है  जो  कि  अपने  मकानों  का  निर्माण  काय  प्रारम्भ  करना  चाहते  हैं  ।  वास्तव  में  100

 मकान  पहले  ही  निर्माणाधीन  हैं  ।  पर्याप्त  पानी  की  सप्लाई  और  मल-निकासी  की  नालियों  को

 मुख्य  नालियों  के  साथ  जोड़ने  की  व्यवस्थापकों  के  शीघ्र  ही  gal  होने  की  संभावना  है  ।  घरेलू

 प्रयोजनों  के  लिये  बिजली  पहले  ही  उपलब्ध  है  ्र  सड़कों  पर  रोशनी  की  व्यवस्थ

 सफ़िया  विचाराधीन  है  ।
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 उपरोक्त  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  ग्र ला टियों  से  भूमि  के  किराये  की  वसूली  को

 स्थगित  करने  का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 सिविल  श्रासनंसोल में  एक  डाक-घर  खोला  जाना

 4188.
 श्री  देवेन सेन  :

 क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  ate
 संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  यद्यपि  महिसिल  गवर्नमेंट  आसनसोल  पश्चिम  बंगाल

 एक  उपडाकघर  खोलने  का  प्रस्ताव
 7  ag  पूरे  किया  गया  था  इस  समय  उस  क्षेत्र की

 जनसंख्या  20,000
 से  श्रमिक है  फिर  भी  उक्त  प्रस्ताव  को

 अभी  तक
 फ़िंयास्वित

 नहीं  किया
 गया

 wk

 यदि  हां ह  तो  स्थानीय  जनता  द्वारा  एक  पूर्ण  डाके-घर  खोले  जाने  की  मांग  के  बारे

 में  आसनसोल  डिवीजन  के  डाकघरों  के  वरिष्ठ  meter  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 सूचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  ध्रौर  संवार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  दोर  fag)

 गौर  आसनसोल  की  मही सिल  गवर्नमेंट  कालोनी  में  डाकघर  खोलने  की  मांग  पहली

 बार  वर्ष
 1963  में  प्राप्त  हुई थी  ।  गत  वर्षों  में  समय-समय  पर  इस  seta

 की
 जांच  की  गई

 परन्तु  ऐसा  पाया  गया  कि  डाकघर  खोलना  मौ  सदा  नियमों  के  भ्रनुसार  उचित  नहीं  ठहरता

 क्योंकि  इसके  कारण  होने  वाला  घाटे  की  स्वीकृत  सीमा  से  अधिक  होता  था  i  फिर

 मास्टर  कलकत्ता  इस  प्रस्ताव की  SA  जांच कर  रहे  हैं  ।  प्रस्तावित  डाकघर का  खोला

 जाना  इस  बात  पर  निर्भर  करेगा  कि  विभाग  द्वारा  निर्घारित  मानक  पूरे  उतरते  हैं  था  नहीं  ।

 amt  यह  भी  सूचित  किया  जाता
 है

 कि  महिला में  एक  श्रंतिरिक्त  विंभार्गीय  लाख

 डाकघर  पहले  से  ही  काम  कर  रहा  है  ।  यह  डाकघर  महीं सिल  गवर्नमेंट  कालोनी  से  लगभग एक

 मील
 की

 दूरी  पर  हैं । श्रंव  इंस  कालोनी  में  दैनिक  रूप  से  महिला  श्रतिंश्क्ति  विभागीय  शाखी

 डाकघर  से  डाक  सेवा  प्रदान  की  जा  रही  है  ।

 fae  भारतीय  मजदूर  संव  कांग्रेस  हारा  स्थायी  समिति  की  सिफारिशों

 का  शअ्रस्वीकार  fear  जामा

 4189.
 श्री

 बेकंटस्वामी
 :  कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भ्रमित  भारतीय  मजदूर  संघ  कांग्रस  जिसने  स्थाई  श्रम  समिति  की  हॉल  की

 बैठक  का  बहिष्कार किंया  औद्योगिक  fears  के  न्याय  निर्वाचन  तथा  प्रतिनिधि  संघों  को
 '

 मान्यता  देने  के  लिए  औद्योगिक  सम्बन्ध  आयोग  स्थापित  करने  की  समिति  द्वारा  सर्वसम्मति  से

 ि  गई  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  दिया  है  ;  कौर

 ea  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 शम  site  पुनर्वास मंत्री  डी
 ०

 संजी  वेधा  इस  सम्बन्ध  में  कोई भी

 औपचारिक पत्र  प्राप्त  नहीं  हुमा  है  ।
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 सोयाबीन के  तेल  तथा  ते
 Theat  का  आयात पर्व  नका  गााचात

 4190.  श्री  नारायणन  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है  कि  सरकार ने  1970 में  20,000  मीट्रिक  टन  सोयाबीन  के  तेल

 का  आयात  करने  का  निश्चय  किया है

 यदि  तो  क्या  सरकार  तरल  तेल
 की  आवश्यकता को  पूरा

 करने
 के  लिए  इसके

 ध्रतिरिक्त  कनाडा  से  25,000  मीट्रिक  टन  तौलिये  का  आयात  कर  रही  है

 यदि  तो  सोयाबीन  के  तेल
 के

 आयात
 की

 जरूरत
 खाद्य  के  मूल्यों  में

 हो  रही  वृद्धि  के  कारण  उत्पन्न  हो  गई  है  ;
 कौर

 यदि  तो  सोयाबीन के  तेल  के  आयात  से  देश  में  खाद्य  तेलों  के  मूल्यों
 को

 किस

 सीमा  तक  स्थिर  किया  जां  सका  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  site  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्तासाहब

 :  संयुक्त  राज्य  प्राधिकारियों  ने  हाल  ही  में  पी०  एल०  480  के  अधीन  20,000

 मी०  टन  सोयाबीन  तेल  के  श्रायात  के  लिए  फ्री-प्राधिकरण  जारी  किया  था  जो
 कि

 1971  में  135,000 मी०  टन  सप्लाई करने  हेतु  पहले  किये  गये  हमारे  भ्रनुरोध के

 प्रति  भ्रमरी रूप  में  है  ।

 देशी  सप्लाई की  कमी  को
 पूरा  करने  और  वनस्पति  के  मूल्यों  में  स्थिरता  लाने  के

 लिए  आयात  की  व्यवस्था की  गई  थी  ।

 जबकि  यह  ठीक-ठीक बताना  सम्भव  नहीं  है  कि  ऐसे  आयातों  से  किस  हृद  तक  मूल्य

 में  स्थिरता  प्राप्त  हुई  खाद्य  तेलों  की  बढ़ी  उपलब्धि  कौर  श्रायातित  तेलों  के  कम  मूल्य  का  बढ़ते

 हुए  मूल्यों  पर  नियंत्रक प्रभाव  पड़ता है

 पंचायत राज  के  बारे  में  शैक्षिक  विशेषज्ञों  का  मसूर में  सम्मेलन

 4191,  श्री  नारायणन  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  पंचायत  राज  के  बारे  में  शैक्षिक  विशेषज्ञों का  एक एक  सम्मेलन

 1970  में  मंसूर  में  न  था
 ;
 ौर

 यदि  तो  उक्त  सम्मेलन  में  किन-किन  विषयों  पर  चर्चा  की  गई  ?

 सामुदायिक  विकास  ate  सहकार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  स०  चु०

 ak  अखिल  भारतीय  पंचायत  परिषद  की  विषय  समिति  तथा

 समाज  विज्ञान  भ्रनुसंघान  की  भारतीय  परिषद  ने  विश्वविद्यालयों  की  सहायता  से  पंचायती  राज

 सम्बन्धी  अ्रनुसंघान का  एक  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  तैयार  करने के  लिए  5  से  7  1970  तक  एक

 *मेसन  आयोजित  किया  था  ।  कार्य-सूची  निम्न  प्रकार  थी

 छिद्
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 (1)  विविध  विश्वविद्यालयों  तथा  संस्थानों  के  माध्यम
 से

 पंचायती
 राज  के

 विभिन्‍न

 पह लुत् मों  से
 सम्बन्धित  एक  समन्वित  अल्प-कालीन  तथा  दिये-कालीन  अनुसंधान

 कार्यक्रम की  रूपरेखा  बनाना  ।

 (2)  अनुसंधान  परियोजनाओं  के  मोशन  तथा  चालन  के  लिए  एक  समन्वय

 समिति  गठित  वह  समय
 पर

 उनके  प्रभावी  समापन
 में  योग

 दे  सक े।

 (3)  समन्वय  समिति  की  संरचना  |

 (4)
 की  सामान्य  सहमति  से  कोई  दूसरे  सम्बद्ध  विषय

 |

 कार्य-सूची  की  मद  संख्या
 4

 के  मैसूर  सम्मेलन  ने  ग्रामीण  कार्य  में  विश्वविद्यालयों

 को  सम्मिलित  करने  के  प्रदान  पर  चर्चा  की  थी  ।  श्राम  राय  यह  थी  कि  हमारे  विश्वविद्यालय  अधिक्

 ग्रामीण  श्रनुस्थापित  होने  चाहिए  तथा  ग्रामीण  जीवन  में  श्रमिक  सन्निहित  होने  चाहिए  ।  श्री

 We  के०  अखिल  भारतीय  पंचायत  परिषद  को  सम्मेलन  में  हुई  को  ध्यान में

 रखते  हुए  इस
 मामले  को

 शिक्षा  मंत्री  तथा  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के
 भ्रध्यक्ष

 के  साथ

 अनुशीलन  करने  के  लिए  प्राधिकृत  किया  गया  थी  ।

 बारानी  खेती  के  लिए  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता

 4192,  श्री  नारायणन  :  क्या  खाद्य  तथा  कुकी  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  ने  राज्यों  में  बारानी  खेती  के  लिए  जोर  दिया है  ;

 हरियाणा  सरकार  ने  बारानी  खेती  की  एक  योजना  तैयार कर  ली  है  ;

 यदि  तो  क्या  अन्य  राज्यों  ने  भी  ऐसी  ही  कोई  योजना  तैयार  कर  ली  है  ;  कौर

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  विचार  इन  राज्यों  को  किस  प्रकार  की  सहायता  देने

 सामुदायिक विकास
 शोर  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहेब
 :  जी  हां  ।

 जी

 आध्र  मध्य  तमिलनाडु  और

 उत्तर  प्रदेश  ने  अपनी  योजनाएं  1970-71  में  बनाई  हैं  ।

 (=)  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  तकनीकी  मागदशन  के  योजना

 की  सारी  जो  दीघंकालीन ऋण  कौर .  अनुदान  के  रूप  में  है  अल्प  कालीन
 के

 जिसे  सं स्थानीय  संसाधनों  से  पूरा  किया  भारत  सरकार  वहन  करेगी  ।
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 खोज  प्रबन्ध के  बारे में  खिल  भारतीय  सम्मेलन

 4193.  श्री  नारायरान  :
 क्या  खाद्य  तथा  कुकी  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  अगस्त  1970  में  नई  दिल्‍ली  में  बीज  प्रबन्ध  के  बारे में  एक

 तख़ील  भारतीय  सम्मेलन  आयोजित  किया  गया  था  ;

 (a)  यदि  तो  इस  सम्मेलन  में  किन  विषयों पर  विचार  किया  गया  था  तथा  क्या

 निर्णय  किये  गये  ;

 क्या  उक्त  सम्मेलन में  देश  में  एक  गेर  सरकारी  क्षिप्र  के  उद्योग  की  स्थापना का

 सुभाव
 दिया  गया  था  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 समुदायिक  विकास  धौर  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीवास हेव

 :  राष्ट्रय  बीज  निगम  ने  सामुदायिक  विकास  vie  सहकारिता  मंत्रालय

 यूनिसेफ  att  अन्य  संस्थाओं के  सहयोग  से
 27  31  1970.  तक  की  प्रविधि  में

 एक-बीज  प्रबन्ध  विचार  गोष्ठी  का  श्रायोजबा  किया  था  |

 चर्चित  विषय
 ott  मुख्य  सिफ़ारिशों

 हैं  ।
 प्रन्थालय

 में  रखी  गई  ।  देखिये

 संख्या  एल०

 ste  देश  के  गैर-सरकारी  क्षेत्र में  वीज  उद्योग  पहले  ही  मौजुद  है  ।  परन्तु

 विचार  गोष्ठी  में  सिफ़ारिश कीगई  है  कि  ag  बीजों की  उन्नत  किस्सों की  बढ़ती  हुई
 मांग

 को

 पूरा  करने  के  लिए  सरकारी  तथा  गैर  सरकारी  क्षेत्रों  का  पूर्ण  रूप  से  विकास  किया  जाना  चाहिए
 ।

 भारत  सरकार  इस  सिफारिश  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 फिल्म  परिषद  को  स्थापना

 4194,  डा०  सुशीला  शेयर :  श्री  ह०

 थी-सोता  राम  केसरी  :

 ब्या  सुचना  तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  इस  बीच  देय  मेंएक  फिल्म  परिषद  स्थापना  करने  के  सम्बन्ध

 में  कोई  fata  किया  @ i

 यदि  होता  यह  परिषद  कब  तक  स्थापित  हो  जायेगी ;

 Ga)  यदि  तो  इस  परिषद  कौन-कौन  ;

 इस  परिषद  पर  प्रति  ag  कितना  व्यय  किये  जाने  संभावना  है  ?

 सुचना तथा  प्रसारण  ake  संचार
 विभाग

 में
 राज्य  मंत्री  go  कु०  :

 (sr \ern]  फिल्म  परिषद
 की  सम्बन्धी  प्रस्ताव  सरकार  के  afer  रूप  से  विचाराधीन  है  ।

 ब्यौरा  तैयार  किया जा  रहा  है  ।
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 बिहार  सकील  में  टेलीग्राफ  इंजीनियरिंग  कर्मचारियों  की  संख्या  कौर  उनके  लिए

 कौन  को  व्यवस्था

 4195.
 श्री  रामावतार  शास्त्री

 :
 क्या  सुखना  तथा  प्रसारण  प्रौढ़  संचार  मन्त्री  यह  बताने

 की  करेंगे कि

 धारा  तथा  बोकारों  स्टील  सिटी  में  कुल

 feat  टेलीग्राफ  इंजीनियरिंग कर्मचारी  काम  कर  रहे  हैं  ;

 इन  स्थानों  पर  टेलीग्राफ  इंजीनियरिंग  कर्मचारियों  की  सुविधा  के  लिए  डाक  तथा

 तार  विभाग
 ने  कुल  कितने  विभागीय  केन्टीन/खान-पान  कक्ष  खोल  रखे  हैं  |

 क्यां  मुजफ्फरपुर  और  गया  में  विभागीय  केन्टीन/खान-

 पान  कक्ष  के  लिए  स्थान  उपलब्ध  है  ;  और

 सरकार  का  उपर्युक्त  स्थानों  पर  इन  कर्मचारियों  के  लिए  उनके  दिन-रात  चलने

 वाले  कठिन  काम  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  wit  संचार  विभाग
 ल्

 तार
 इञ्जीनियरी

 कर्मचारियों  की
 कुल  संख्या  इस  प्रकार  है  —

 209 ह
 पु

 धनबाद  184

 497

 218

 44

 मुजफ्फरपुर
 268

 55

 103

 31 मोतीहारी

 22

 14

 85

 ee
 101

 37

 लास  34

 बोकारो  स्टील  सिटी  23
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 (1)  मुजफ्फरपुर  और  बेटिया  में  खान-पान  कक्ष  खोले  गये  |

 (2)  घन वाद  में  कर्मचारियों  के  प्रबन्ध  में  कैन्टीन  खोली  गई  ।

 रांची
 ate  मुजफ्फरपुर  में  कंटीन/खान-पान  कक्ष  के

 लिए  स्थान  उपलब्ध

 इञ्जीनियरी  यूनिटों  ar  अन्य  शाखाओं  के  कर्मचारियों  के  साथ  सम्मिलित  ऐसे

 खान-पान  कक्ष  खोलने  के  प्रस्ताव  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 कोयला  खान  संगठन  के  चिकित्सा  अस्पताल  भूमि  तलैया  के  डाक-तार

 कर्मचारियों  के  लिए  चि  कित्सा  सुविधायें

 4196.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  सूचना  तथा  प्रसारण  श्नौःरर  संचार  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  झूमरी  तलैया  स्थित  सरकारी  अस्पताल में
 रोगी

 को
 अस्पताल

 में  रखकर  इलाज  करने  की  सुविधा  न  होने  के  कारण  gad  तलैया  स्थित  डाक-तार  कर्मचारियों

 को  झपने  तथा  अपने  परिवार  के  सदस्यों  का  इलाज  कराने  में  कठिनाई  का  सामना  करना  पढ़ें

 रहा है  ;

 क्यों  कोयला  खान  संगठन  द्वारा  संचालित  चिकित्सा  भ्रस्पताल  के  लिए  प्राधिकारी ं

 डाकतार  कर्मचारियों  तथा  उनके  परिवार  के  सदस्यों  का  इलाज  करने  से  इन्कार  करते  हैं  :

 क्या  डाक-तार  कर्मचारी  सरकार  के  प्राधिकृत  चिकित्सा  उपचार  नियमों  के  प्रीत

 इलाज  कराने  तथा  चिकित्सा  व्यय  वापिस  पाने  के  पात्र  हैं  ;  और

 सरकार  का  बिचार  न्याय  तथा  मानवता  के  नाम पर  कोयला  खान  संगठन  के

 चिकित्सा  अस्पताल  में  डाक-तार  कर्मचारियों  तथा  उनके  परिवार  के  सदस्यों  का  इलाज  कराने

 हेतु  कार्यवाही करने  का

 सूचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  घौर  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  (sit  बेर
 :

 हां  ।

 करमा  केन्द्रीय  अस्पताल  के  संबंध  में  यह॒  सुचना  मिली  है  कि  श्रम  और  नियोजन

 मंत्रालय  के  नियंत्रण  में  शारीरक  खान-मजदूरों  के  लिए  एक  दूसरा  संगठन  उसका  संचालन  करता

 है  ।  डाक-तार  कर्मचारियों  को  चिकित्सा  से  इन्कार  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |  अस्पताल  के

 अधिकारी  भुगतान  करने
 पर

 दूसरों
 को

 भी  ये  सुविधायें  प्रदान
 कर

 सकते  हैं
 ।

 हां  ।

 अस्पताल
 के

 भ्रमणकारी
 जिन

 शर्तों
 के

 अधीन
 ये  चिकित्सा  सुविध यें  डाक-तार  कर्म

 चारियों  को
 भी

 देने  को  तैयार  उनके  ब्यौरों  का  पता  लगाया  जा  रहा  है  ।

 बरसों  के  डाक  तथा  तार  विभाग  के  कर्मचारियों  को  फुसरो  मेडिकल

 अस्पताल  में  चिकित्सा

 4197.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  सूचना  तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मंत्री  30

 1970
 के

 अतारांकित  set  संख्या  8094
 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा
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 उत्तर

 रेंगे  कि  बैरोन  स्थित  डाक  तथा  तार  विभाग  के  कर्मचारियों  प्रौढ़  उनके  परिवार  के  सदस्यों  की

 चिकित्सा के  लिए  कोयला  खान  संघ  के  दूसरो  मेडिकल  अस्पताल को  मान्यता  देने  के  बारे में

 विभाग  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  att  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  घेर

 बिहार के  स्वास्थ्य  सेवा  निदेशक  के  साथ  इस  अस्पताल  को  मान्यता  देने  का  प्रश्न  उठाया  गया

 लेकिन at  इस  मामले में  उनके  उत्तर  की  प्रतीक्षा  मामले  की  परवा की  जा

 रही

 दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  द्वारा  ag  1969  तथा  1970
 में  दूध  को

 सप्लाई  में  किये  गये  विलम्ब  के  मामले

 4198.  श्री  चेरणी  शंकर  फार्मा  क्या  खाद्य  तथा  कर  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  राजधानी  में  को  समय  पर

 दूध  सप्लाई  करने  में  कई  बार  असफल  रही  है

 यदि
 तो

 चालू  वर्ष  में  ऐसा  कितनी  बार  gat

 हैं  प्रौढ़ गत  वर्ष गत  वर्ष  इसी  अवधि  में  हुए  ऐसे  मामलों के  तुलनात्मक  भ्राँकड़े  कया हैं

 ऐसे  कुल  कितने  मामले  हुए  ;  और

 ऐसी  त्रुटियों को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कायंवाही  की  गई  है  अथवा  किये  जाने  का

 विचार है  ?

 सामुदायिक  विकास  att  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 श्ननासाहेब

 :  कभी-कभी  दूध  की  गाड़ियों  के  खराब  होने  के  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  द्वारा

 "
 कमी  समय पर  दूघ  पहुंचाया जाता  है  ।

 wie
 हाल  ही  में  aia  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं

 ।
 स्थिति  में  gare  के  लिए  यथा

 शीघ्र  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ।

 इनमें से  अघिकांश  मामलों
 में  दूध

 की  गाड़ियो ंके  खराब  होने  के  कारण  देरी  हुई

 दिल्ली  दुग्ध  योजना  द्वारा  दूध
 की  35

 नई  गाड़ियो ंके  लिए  आदेश  दिये  गये  इन  गाड़ियों

 के  प्राप्त  होने  पर  स्थिति  में  gare  हो  जायेगा  उनमें  से
 6

 गाड़ियां  प्राप्त  हो  चुकी  हैं
 ।

 फसलों  पर  कोषाणु  नाशक  दवाइयां  छिड़कने  के  लिए  हैलीकाप्टर  रखने  वाले  राज्य

 4199,
 श्री  वेणी शंकर र्म  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  पास  फसलों  पर
 कीटाणुनाशक  दवाइयां

 छिड़कने  के  लिए  हैलीकाप्टर हैं  ;

 उनके  पास  कितने  हैलीकाप्टर  हैं  ;  और
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 इस  प्रयोजन  के  लिए  शेष  राज्यों  को  हैलीकाप्टर  देने  लिए  क्या  कार्यवाही की

 गई  है  की  जानें  का  विचार  है  तथा  wa  तक  यह  कितना  उपयोगी  सिद्ध  gar  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नांतहिंव

 ate  कभी  तक  ऐसा  कोई  भी  राज्य  नहीं  है  जिसके  पास  फसलों पर  कीटाणु

 नापाक  दवाइयां  छिड़कने  के  लिए  हैलिकाप्टर  हों  ।

 सातवें  ऐविसम  बैंक  eu  के  घिन  पंजाब  स्टेट  कोश्नापरेटिंव सप्लाई  ऐण्ड  मार्केटिंग

 फेडरेशन  कौर  ऐग्रो-इन्डस्ट्रीज  कारपोरेशन  तमिलनाड़ु  को  दो-दो  हेलीकॉप्टरों  का  नियतन  किंवा

 गया  है  ;  यहां  तक  अन्य  राज्यों  का  सम्बन्ध  उन्हें  फसलों  पर  कीटाणुनाशक  दवाइयों  को  छिड़

 कने के  लिए  हैलिकाप्टर  खरीदने  के  हेतु  विदेशी  मुद्रा  दिये  जाने  का  अभी  तक  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 क्योंकि  पंजाब
 व

 तमिलनाडु  दोनों  राज्यों  की  सरकारों  को  ret  हैलिकाप्टर  प्राप्त करने

 एव  उनकी  उपयुक्तता बताने  का  प्रभी  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  फिर  दवाइयों  छिड़कने
 का

 चाहे  वे  हैलीक/प्टरों द्वारा  किया  गया  हो  अथवा  वायुयानों द्वारा  किया  गया
 उपयोगी

 सिद्ध  gor  क्योंकि  इनसे  फसलों
 की

 उपज  बहुत  बढ़  गई  है  ।

 ढोरों  की  नस्त  तथा  चारे  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  स्विटजरलैंड  के  साथ  करीर

 4200.
 श्री  बेरीडांकर  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केरल  में  ढोरों  की  नस्ल  तथा  चारे  का  उत्पादन  बढ़ाने  में  निरन्तर  तकनीकी

 सहयोग  के  लिए  भारत  कौर  स्विटजरलैंड  के  किसी  करार  पर  इस  बीच  हस्ताक्षर  हुए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या  है  ;  और

 लिए  es  सुनिश्चित
 wert  हेतु  fer  भर  में  होस

 की  नस्ल  सुधारने  के
 लिए

 कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  सामुदायिक  विकास  ale  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भग्मासाहध

 हाँ ।

 इस  परियोजना  में  ये  सम्मिलित  हैं  (i)  62.5  प्रतिशत  विदेशी वंश  से  एक  मई

 जाति  के  पशतूनों  का  (ii)  चारा  उत्पादन  में  सुधार  तथा  व्र द्धि  विशेषतया  ऊंचे  स्थानों  के

 वारा गाहों  में  ate  (ui)  विस्तार  योजनाकारों  के  माध्यम  से  बड़े  क्षेत्र  में  परियोजना  में  विकसित

 हुए  भ्र तु भवों  तथा  पद्धतियों  प्रयोग  |

 इस  परियोजना  का  कार्य-संचालन  एक  संयुक्त  संस्थान  के  रूप  में  भारत  सरकार  तथा

 स्विटजरलैंड  की  सरकार  द्वारा  किया  जायेगा  ।  स्विटजरलैंड  की  सरकार  ने  इंस  परियोजना  में

 में  काय  करने  वाले  अधिकारियों  के  विशेष  परिशिक्षण  के  लिए  स्विस  विशेषज्ञों  तथा  छात्रवृत्तियों

 के  साथ-साथ  40  ate  स्विस  फ्रांक  देना  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ।

 यह  करार
 31  1970

 तक  लागु  रहेगा  |

 केन्द्रीय  राज्य  सरकारें  दुग्ध  उत्पादन  के  लिए  गायों  तथा  भैसों  के
 सुधार

 के  लिए

 ज  द  द
 बहुत  ध्यान  दे  qq  की  किस्म  में  तेजी से धप  ७२  है  है  लाने  उनके  दुध  देंने ने  की  क्षमता
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 को  सुघारने  के  लिए  देश  में  पशु  प्रजनन  नीति  में  संशोधन  किया  गया  है  ।  बड़ी  संख्या  में  सालों

 तथा  विदेशी  नस्लों  के  पशुओं  के  जमे  हुए
 विजय

 विशेषतः  सघन  पशु  विकास  परियोजना  तथा

 डेरी  परियोजनाओं  से  सम्बद्ध  प्रमुख  ग्रा मीरा  क्षेत्रों  के  बड़े  पैमाने  पर  संकर  प्रजनन  कार्य  के

 लिए  sara  किया  जा  रहा  है
 ।

 दुग्ध  उत्पादन  की  वृद्धि  के  उद्देश्य  को  लेकर  तैयार  की  गई  कुछ

 महत्वपूर्ण  पशु  विकास  योजनायें  निम्नलिखित  है
 :

 प्रमुख  ग्रामीण  योजना
 |

 सघन  TY  विकास  योजना
 |

 बाहरी  तथा  उप  नगरीय  क्षेत्रों  में  कृतिम  वीर्याधान  केन्द्रों  की  स्थापना  |

 पशु  प्रजनन  तथा  ais  पालन  फार्मों  की  स्थापना |

 बछड़ा पालन  योजना  |

 प्रजनन  परीक्षण योजना  ।

 विदेशी  जीवाश  प्लाज्मा  से  संकर  प्रजनन  योजना  |

 8  चारा  दाना  योजना |

 9
 राज्य  पशुधन  फर्मों  को  सुदृढ़  करना  विस्तार  करना  ।

 10
 पशु  खल  तथा  दुग्ध  उत्पादन  प्रतियोगिताओ ं।

 11  गोशाला  विकास  योजना  ।

 12
 रोग  नियंत्रण  कार्यक्रम  ।

 कामिक  संघ  के  प्रतिनिधि  ढाँचे  के  बारे  में  स्थाई  श्रम  समिति का  सुभाव

 4201.
 श्री  इन्द्रजीत  गुप्ता  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  स्थाई  श्रम  समिति  जिसकी  कि  हाल  ही  में  नई  दिल्ली  में  बैठक  हुई  ने  यह

 सुभाव  दिया  है
 कि

 कार्मिक  संघ  के  प्रतिनिधि  ढांचे  का  निर्णय  गुप्त  मतदान  के  माध्यम  से  सदस्यता

 के  सत्यापन  द्वारा  किया  जाना  चाहिए  ;  शहरों

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  सुभाव  को  स्वीकार  कर  लिया है  ?

 श्रम  कौर  पुनर्वास  मन्त्री
 डी  :  कौर  स्थायी  श्रम  समिति  के

 23-24  1970  के  हुए  29  वें  श्रघिवेशन  के  निष्कर्षों  के  रिकार्ड  का  मसौदा  उन

 जिन्होंने  बैठक  में  भाग  भेज  दिया  गया  है  ate  हमेशा  की  तरह  उनकी  टिप्पणियां  प्राप्त  होने
 पर

 ही  उसे  अग्रिम  रूप  दिया  जायेगा  ।  बैठक  में  मतैक्य  मान्यता  का  दावा  करने

 वाली  यूनियनों  के  प्रतिनिधित्व-स्वरूप  निर्धारित  करने  के  लिए  चन्दा  वाले  सदस्यों  के

 पन  के  पक्ष  में
 था  ।

 सरकार  नें  इस  मामले  में  कभी  निर्णय  लेना

 89



 Written  Answers
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 दिल्‍ली  में  दिल्ली  दुग्ध  योजना  का  एक  दुग्ध  डिपो  खोला  जाना

 4202.
 श्री

 क०  लकप्पा
 :  कया  खाद्य

 तथा
 कुकी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  ate  इसके  खास-पास
 की

 कॉलोनियों

 में  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  का  कोई  दुग्ध  डिपो  नहीं  है  ;

 क्या  उस  क्षेत्र  में  निवासी  दूघ-विक्रतादओों को  दूघ  की  अपनी  आवश्यकता
 के  लिए

 श्रमिक मुल्य  दे  रहे  हैं

 यदि  तो  उस क्षेत्र में
 जिसकी  आबादी  5,000  दिल्‍ली  ga  योजना  का

 दुग्ध  डिपो  न  खोले  जाने  के  कया  कारण  हैं  ;  कौर

 दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  का  दुग्ध-डिपो वहां  कब  तक  खोला  जायेगा ?

 सामुदायिक  विकास  कौर  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  शस्त्र  श्रन्नतासाहेब

 रामपुरा  में  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  का  कोई  दुग्ध  डिपो  नहीं  परन्तु  रामपुरा  के  पास

 श्रोंकारनगर में  डिपो  संख्या
 809  स्थित है  ।

 दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  की  तुलना  में  गेर-सरकारी  बिक्र  ता  शरिक  दर  लेते  हैं
 ।

 दूध  डिपो  सं०
 809

 क्षेत्र  में  संतोषजनक  रूप  में  कार्य  कर  रहा  इंस  डिपो  से

 लगभग  560  बोतलें  सप्लाई  होती  हैं  जिससे  इस  समय  एक  नया  डिपो  खोलना

 नहीं  है
 !

 इस  क्षेत्र  में  एक  नया  डिपो  खोलने  के  बारे  में
 उस  समय  fare  लिपा  जब

 डिपो  सं०  809 से  बिक्री  700
 बोतलों  से  बढ़  जायेगी

 ।

 पुर्व  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  की  कालोनी  नई  दिह  में

 प्लाटों  के  प्राणियों  से  जमीन  किराये  कौर  प्रीमियम  के  रूप  में  वसूली
 की

 .
 गई

 धनराशि

 4203.  श्री  बे०  mo  दासंचोधरो  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 ्  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  की  कॉलोनी  नई  दिल्ली  में  प्लाटों

 के  प्राणियों  से  प्रीमियम  ate  जमीन  किराये  के  रूप  अलग-पलट  कितनी  धन-राशि  वसूल  की

 गई  ;

 क्या  घन  के  जमाकर्ताओं  को  ब्याज  दिया  जायेगा  क्योंकि  मल  fren  और

 प्रदाय  शादी  की  व्यवस्था  न  होने  के  कारण  यह  कालोनी  अविकसित  और  पूर्ण  है  ax  इसी

 area  वे  ब्यक्ति  इन  प्लाठों  का  उपयोग  नहीं  कर  सकते  ;  और

 क्यां  ऐसे  मामले  प्रकाश  में  कराये  हैं  जहां  इन  प्लाटों  का  कभी  तक  कागजी

 tr  नहीं  किया  गया  ;  प्रौढ़
 यदि

 at,  तो  इसके  कया  कारों हैं  ?

 oy
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 शम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  डी०  :  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही

 और  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 यह  सत्य  नहीं  है  कि  भ्रमपूर्ण-बिकास  के  कालरा  प्लाटों  का  प्रयोग  नहीं  किया  जा

 सकता
 |

 जो  श्रलाटी  मकानों  का  निर्माण  कार्य  शुरू  करना  चाहते  हैं  उनकी  योजनायें  नगर  निगम

 द्वारा  पास  की  जा  रही  है  areca  100  पहले  ही  निर्माणाधीन  हैं  ।  पर्याप्त  जल-प्रदाय

 शौर  मल
 निकासी

 की  नालियों  को  मुख्य  नालियों  के  साथ  मिलाने  की  व्यवस्था यें  शीघ्र  ही  पूर्ण

 होने
 की

 संभावना  है  ।  घरेलू  प्रयोजनों  के  लिए  बिजली  भी  उपलब्ध  है  ।  अलॉटियों  को  कालोनी
 में

 ०.  मकानों  का  निर्माण  शुरू  करने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  है
 ।

 उपरोक्त  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते

 at  ब्याज  देने  का  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 दूसरी  किस्त  का
 भुगतान  करने  वाले  304  अ्रलाटियों  में  से  58  मामलों  में  कागजी

 हस्तान्तरण
 कर

 दिया  गया  है  ।  शेष  मामलों  में  कागजी  हस्तानान्तरण  प्रावस्था भाजित  रीति  से

 किया जा  है  |

 कालकाजी  नई  दिल्ली  में  नागरिक  सुविधाओं  की  व्यवस्था

 4204.  श्री  दें  कण  दास चो धरी  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  नई  नगर  पालिका दिल्ली  नगर  निगम  कौर  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय

 क्रम  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  की  कालोनी  कालकाजी  नई  को  पानी

 तथा  बिजली
 की

 सप्लाई  करने  तथा  परिणामी  व्यय-वहन  करने  के  लिए  सहमत  नहीं  हुई  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री
 डो०  :  कौर  कालोनी  में  घरेलू

 प्रयोजनों के  लिए  बिजली  की  सप्लाई  पहले  ही  उपलब्ध  है  ।  कालोनी  में  पर्याप्त  जल  सप्लाई  की

 व्यवस्था  ः  पहले  ही  दिल्ली  नगर  निगम  ने  हाथ  में  लिया  ger  है  ।  तथापि  किसी  भी  विशेष

 क्षेत्र  सड़कों  पर  रोशनी  की  व्यवस्था  निगम  द्वारा  तभी  की  जाती है  जबकि  वहां  50  प्रतिशत

 मकानों का  निर्माण  हो  जाय  ।  अलॉटियों के  साथ  हुए  करारों  के  मई  1971  के  gag

 तक  50  प्रतिशत  मकानों  का  निर्माण  कार्य  get  हो  जाना  चाहिए  ।  इस  बीच  यह  प्रश्न  afer

 विचाराधीन है  कि  बस्ती  में  सड़कों
 पर

 रोशनी  की  उत्तम  व्यवस्था
 किस  प्रकार  की

 सकती

 कालकाजी  कालोनी  नई  दिल्‍ली  में  नागरिक  सुविधाओं  को  व्यवस्था

 4205.  श्री  ह०  क्र  दास चौधरी :  नया  aw
 तथा  पुनर्वास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  पुनर्वास  विभाग  का  पुर्व  प:-किस्तान  से  आये  विस्थापित  व्यक्तियों  की  कालोनी  कालकाजी

 नई  में  नालियां  पीने  का  पानी  सप्लाई  सड़क  पर  रोशनी की  व्यवस्था  करने

 सम्बन्धी  नागरिक  सुविधायें  प्रदान  करने  के  लिए  aaa  तारीख  नियत  करने  और  इस  सब  af

 al  पर  भराने  वाले  खर्चे  का  तब  तक  सहन  करने  का  है  जब  तक  ये  सुविधायें  पूरी  नहीं  हो

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  डी०  :  दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  पर्याप्त  पानी
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 की  सप्लाई  की  व्यवस्था  तथा  मल  नालियों  के  जोड़ने  के  विषय  में  सभी  संभव  प्रयत्न किये  जा  रहे

 इस  प्रयोजन  के  लिए  निगम  को  घन-राशि  पहले  दी
 जा  चुकी  है

 ।
 किसी

 भी
 विशेष

 क्षेत्र  सड़कों  पर  रोशनी  की  व्यवस्था  निगम  gra  तभी  की  जाती  है  जबकि  वहां  50  प्रतिशत

 मकानों  का  निर्माण  हो  जाय
 ।
 श्रलाटियों

 के  साथ  हुए  करारों के
 1971

 के
 wet

 तक  50  प्रतिशत  मकानों  का  निर्माण  कार्य  पूरण  हो  जाना  चाहिए  ।  इस  बीच  यह
 प्रश्न  सफ़िया

 विचाराधीन  है  कि  बस्ती  में  सड़कों  पर  रोशनी  की  उत्तम  व्यवस्था  किस  प्रकार  की  जा  सकती  है

 उपरोक्त  परिस्थितियों  विभाग  के  लिए  कोई  ऐसी  अन्तिम  तारीख  निश्चित  करना  संभव  नहीं

 है  जिससे  पूर्व  ये  बैरिमन  सेवायें  प्रदान  की  जा  सके

 अपनी  किश्तें  जमा  करने  के  बारे  में  gat  पाकिस्तान के  विस्थापितों  की  कालोनी

 के  झाड़ियों  को  art  किये  गये  नोटिस

 4206.
 शी  बे०  go  दास चौधरी :  क्या श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री

 यह  बताने  की
 कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापितों  की  कालोनी  नई
 में

 भ्र ला टियों को  कुछ  मामलों  में  एक  सप्ताह  के
 भीतर

 अपनी  किश्तें  जमा  करने  के  बारे  में  नोटिस

 जारी  किये  जा  रहे  हैं  ;

 क्या  इतनी  थोड़ी  अवधि  के  कारण  अलॉटियों  को  परेशानी  हो  रही  है  |

 कया  ऐसा  पुनर्वास  विभाग  में  कागजों
 पर

 ठीक  कार्यवाही
 न

 करने  कौर  अलॉटियों  को

 afer  भेजने  में  विलम्ब  करने  के  कारण  होता  है  ;  ak

 क्या  सरकार  का  विचार  सही  मामलों  में  बिना  कोई  अतिरिक्त  शुल्क  लिये  किश्त

 जमा  करने  की  अवधि  को  बढ़ाने  का  है  ?

 भ्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  डी०  :  भ्र  जिन  अलॉटियों ने  प्लाटों

 की  अलाटमेंट के  उपरान्त  बार-बार  स्मरण-पत्र  भेजने  कौर  समय  में  वृद्धि  करने  पर  भी  प्रथम

 कीमत  जमा  नहीं  की  है  उन्हें  alee  अवसर  feat  गया  है  कि  वें  दो  सप्ताह  के  भ्रन्त्गत

 किश्तों  का  भुगतान  कर  दें  अन्यथा  प्लाटों
 की

 अलाटमेंट  रद  कर  दी  जायेगी
 ।

 (a)  नही ं।

 करारों के  रंगत  ara  वाले  मामलों  के  समय  में  वृद्धि  करने  के  लिए

 लाचारी
 के  वास्तविक  मामलों  पर  पुनर्वास  विभाग  द्वारा  azar  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  किया

 जाता है  ।

 पुर्जों  पाकिस्तान  के  विस्थापितों  की  कालोनी  नई  दिल्‍ली  में  प्लाटों  के

 टन  में

 4207.
 श्री  बे०  कृ०  दास चौधरी

 :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्‍ली  में  कालकाजी  स्थित  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापितों  की
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 लिका

 कालोनी  में  भ्रावंटन  तथा  अलॉटियों  द्वारा  किस्तों  की  अदायगी  किये  जाने  के  पश्चात्  भी  विभाग

 द्वारा  प्लाटों  के  आकार  तथा  स्थान/स्थिति में  एक  तरफा  परामर्श  परिवर्तन किया  जा

 रहा है  ;

 पुनर्वास  विभाग  द्वारा  प्रस्तुत  कागजातों  के  आधार  पर  अलॉटियों  द्वारा

 दिल्‍ली
 नगर  निगम  अपना प्लान  मंज़ूर  करा  लिये  जाने  के  पश्चात्  तथा  पुनर्वास  विभाग  से

 अनापत्ति  प्रमारापत्र  प्राप्त  करने  भर  रजिस्ट्रार  के  कार्यालय  में  पंजीकरण करा  लिये  जाने  के

 भी  प्लाटों  की  वास्तविक  संख्या  तथा  उनकी  स्थिति  कौर  आकारों  में  परिवर्तन  होता  रहता

 यदि
 तो

 पुनर्वास  विभाग  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 भ्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री
 डी०

 :  सड़कों की  सीध  में  तब्दीली  होने

 तथा  अन्य  तकनीकी  कारणों  के  फलस्वरूप  कालोनी  में  लगभग  35  प्लाटों  के  क्षेत्र/क्षेत्रफल  में

 हुई

 शौर  नहीं  ।  एक  मामले  को  अलॉटियों द्वारा  नगर  निगम  से

 मंज़ूरी  प्राप्त  करने  के  उपरांत  इस  प्रकार  के  कोई  परिवर्तन  नहीं  किए  गए  उस  एक  मामले में

 भी  जो  क्षेत्र
 कम

 किया  गया  था  उसे  फिर  से  दे  दिय  गया  है  ।

 बाजरे
 के  प्रति  हैक्टर  उपज  में  करने  के  लिए  उपाय

 4208.  श्री  कारखाने  राय  :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बाजरे
 की  प्रति  हैक्टर  उपज  1964-65 में  380  किलोग्राम

 थी  जो  1968-69 में  कम  होकर
 315  किलोग्राम रह  गई  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  प्रौढ़

 कया  बाजरे  की  प्रति  हैक्टर  उपज  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कोई  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  ate  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहेब

 :  जी  हाँ

 वर्षा  सम्बन्धी  प्रतिकूल  परिस्थितियों  कौर
 भ्र पर्याप्त

 सिंचाई  सुविधाओं  के  अलावा

 निम्न  भ्रमण  घटक  उत्तरदायी हैं  :

 (1)  अर्णोद  रोग  की  ग्रहण श्लील ता  (2)  संकर  बीज  का  तुलनात्मक रूप  से  श्रमिक  मूल्य

 (3)  मूंगफली  जिसके  अधिक  मुल्य  मिलते  प्रतियोगिता  तथा  (4)  पैकेज

 पद्धतियों  को  और  विशेषकर  उर्वरकों  शादी  का  संतुलित  पूरी  तरह  से  न

 अपनाया  जाना  ।

 अधिक  उपज  से  वाजरे  को  विकसित  करने  के  लिए  अ्रनुसंघान  को

 frat  शर  कृषक  प्रशिक्षण  के  अलावा  प्राय  उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं
 :

 भ्रमित  उत्पादन  किस्मों  के  अंतगर्त  और  अधिक  क्षेत्र  विशेषकर

 नी
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 Taal  क
 द

 भ  स्वेद  कीटों  mic < रोगों  से
 ते  रोकथाम

 तथा

 लगन  काय  तथ
 कलि क

 स्थानिक  ऋणों  की  व्यवस्था को  बढ़ान
 ।

 ्

 दिल्‍ली  में  विस्थापित  तथा  दशरराधियों  को  कालो  नियां
 द

 ही
 09.

 श्री  To  ब ०  नायक :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास मंत्री  यह  बताने की
 कृपा  करेंगे

 किः
 ट

 (=)
 fers

 इल्ली/नई  दिल्ली  में  पुनर्वास  विभाग  द्वारा

 वधित

 विस्थापित  व्यक्ति

 हैं  और  उ ge
 पों  कुल  क्षेत्रफल  re जियों

 Fe

 की

 निलम

 अ  गत  तीन  वित्तीय  वर्षों  में  प्रत्येक  कालोनी  से  जमीन  किराये  के  रूप  में  कुल

 घन  एकम  किया  गया
 ल्

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  डी
 :  एक  जिसमें  दरबारी

 बस्तियों  के  क्षेत्रफल  सहित  उनके  नाम  दिये  गये  संलग्न
 है  ।  में  रखी  क्यो

 ।
 देखिये

 एल०  टी  ०--4078]

 क  पुनर्वास  बस्तियों  में
 जब

 तक  पट्टेदार  को  cet  के  कागजात  जारी  नहीं  किये

 ged  की  राशि
 की

 वसूली  के  लिए  प्रादेशिक
 बन्दोबस्त

 उत्तरदायी  है
 ।

 पट्टे

 कात

 जारी  करने  के  पट्टे  की  राशि  की  वसूली  परिवार

 झावास  धौर  नगरीय  विकास  मन्त्रालय  में  भूमि  तथा  विकास  अघिकारी द्वारा  की  ज'ती  है

 1-4-1967 से  31-3-1970  तक  की  अ्रवधि के  इन  सभी  बस्तियों भें  प्रादेशिक  बंदोबस्त
 द

 ई
 क

 देहली  द्वारा  5.55  लाख  रुपये  पट्टे  की
 राशि  के  age  किये  गये  हैं  ।  बस्ती-बाद

 बूटियों  का  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है
 |

 उन  सम्पत्तियों के
 बारे  जिनके  पट्टे  की  राशि  2

 बसूली  भूमि ता  विकास  अधिकारी  द्वारा  की  जा  रही  है  ।
 जानकारी  एकत्र

 की
 जा  रही  है  और

 संभव  समय  में  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी
 |

 ी  ब

 दिनांक  12-8-1967 के  प्रेस  नोट  के  अनुसार  कालकाजी  नई

 हलो लि
 =

 पुर्जों  पाकिस्तान  के  विस्थापितों
 को

 प्लाटों  का  झावंटन  क =)

 4210.  श्री
 रा०  qo

 नायक  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास मन्त्री  यह  बताने
 ने

 कि

 ee पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापितों  की  कालोनी  नई

 णाधियों  को
 प्लाटों  के  आवंटन  के  लिए

 13  1967
 के  fe  ate  &

 ot
 प्राप्त  हुए  ;

 ब  प्रेस  नोट  के  अनुसार भूमि
 प्रीमियम

 के  रूप  में  तक
 कितनी  राशि  एकत्र  की  गई

 ft  |

 Fe

 पों जाग

 (7)  aa  से  सादर  प  विले  ah  nae  ततार  पितर  i  और
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 मकानों  के  निर्माण  की  लाटरी  के  भ्र ला टियों  को  वास्तव  में  कितने  प्लाट

 दिये  गये
 ?

 धम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  (sit  डी०
 1521

 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  प्रौढ़  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 21  1969
 को  जो  लाटरी  निकाली गई  थी  उसमें  विभिन्‍न  श्रेणियों  के

 जो  प्लाट  निकाले गये  वे  निम्न  लिखित  थे

 (i)  320  च्  गज  57

 (ii)  233  वर्ग  गज  o

 (iii)  160  वर्ग  गज  F—  337

 304  अलॉटियों में  जिन्होंने द्वितीय  fret  का
 न

 कर  दिया  58  मामलों

 में  प्लाट  हस्तान्तरित कर  दिये  गये  हैं  ।  शेष  मामलों  में  हस्तान्तरण  प्रावस्था  भाजित  रीति  से

 किये जां  रहां  है  ।

 नई  में  कालकाजी  स्थित  पुर्जों  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों

 कालोनी में  जल  की  सप्लाई

 4211.
 श्री  tro  do  नायक॑  :  क्या  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  नई  दिल्‍ली  स्थित  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  की

 कालोनी  में  साफ  किये  हुए  तथा  साफ  न  किये  हुए  जल  की  नियमित  सप्लाई  की  व्यवस्था  की

 गई

 क्या  उक्त  कालोनी
 में

 सड़क
 की  रोशनी

 तथा
 सीवर  डालने  संम्बन्धी  व्यवस्था  की

 गई  है  ;  a

 (*t)  यदि
 तो  अलॉटियों  की

 उक्त  सेवाएं  कब  तक  उपलब्ध की  जायेंगी  कौर  क्या

 जैसा  कि  प्रैस  नोट  में  कहा  विभाग  तथ  तक  केवल  भूमि  का
 किराया  कुल  कला  जब  ae तक

 विकास  कीं  श्रावक  की  व्यवस्था  न  की  जाय  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास मन्त्री  डी०  :  कालोनी  में  13”  व्यास
 की  स्वच्छ

 पीने  के  पानी  की  नाली  उपलब्ध  एक  नल-कूप  खोदा  जा  धुका  है  कौर  gar  की  निकट  भविष्य
 में  खोदे  जाने  की  सम्भावना  है  ।  कालोनी  में  सभी  अलॉटियों  को  मकान  बनाने  के  प्रयोजनों  के

 लिए  बिना  साफ  किया  पानी  दिया  जा  रहा  कालोनी  विशेष  प्रबन्ध  कर  पीने  के  प्रयोजनों

 के  लिए  शुद्ध  पानी  दिया  जा  रहा  है  ।

 कालोनी में  सड़कों  पर
 सभी  लाइनों  में  बिजली  चालू  कर  दी  गई  तथापि

 नगर  लिंगम  सड़कों  पर  रोशनी  तभी
 दी  जायेगी  जबकि  कालोनी में  50%  मकानों
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 का  हो  जायगा  |  कालोनी  में  मलनिकासी  की  व्यवस्था  भी  पुर्णा  कर  दी  गई  है
 ।

 उसे

 निगम  द्वारा  मुख्य  मल-नाली  से  मिलाना  wat  बाकी  है  ।  इसके  लिए  काय  चालू  है  ।

 कालोनी
 में

 विकास  कायें  प्रायः  पहले  ही  gat हो  चुका  नगर  निगम
 उन

 अलॉटियों  के  नक्शों  को  पास  कर  रहा  है  जो  कि  निर्माण  कार्य  चालू  करना  चाहते  वास्तव  में

 100  मकान  पहले  ही  निर्माणाधीन हैं  ।  इसलिए  अलॉटियों  से  रूमी  के  किराये  की  वसूली  को

 स्थगित  करने  का  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 भ्रांत  भारतीय  को  प्रामाणिक  पोषक-ताहार  को  आवश्यकता

 4212.
 श्री  दे०  जमात :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एक  औसत  भारतीय  वयस्क  ate  बालक  के  लिए  कैलोरीज  शादी

 प्रभारी  पौष्टिक  भ्राह्मार  की  कितनी  श्रावस्यकता  है  कौर  कितनी  प्रतिशत  जनसंख्या को  इससे

 अथवा  कम  पौष्टिक  श्रीमान  उपलब्ध  है  ;

 वर्तमान  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ;  कौर

 क्या  चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  में  तत्सम्बन्धी  भ्रावव्यकताओओं  को  पुरा  करने  के  लिए

 कुछ  कार्य  होने  की  सम्भावना  है  और  यह  कार्य  किस  सीमा  तक  होने
 की

 संभावना  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  alt  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  स्त्री  श्रन्नासाहेब

 :  भारतीय  चिकित्सा  श्रनुसंघान  परिषद्‌  ने  प्रोटीन  और  खाद्य  पदार्थ  की

 मात्रा  के  हिसाब  से  भारतीय  स्त्रियों  तथा  विभिन्‍न  ग्रुप  के  बच्चों  के  लिए  संतुलित

 झा हार  हेतु  ग्रावइ्यक  पौष्टिक  तत्वों  की  दैनिक  मात्रा  का  हिसाव  लगाया  है  में  दिया  गया

 व्यौरा  संलग्न  ।  सें  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  zto—  4079/70]  भारतीय

 चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा  निर्धारित  आहार  के  मानक  से  ऊपर  दौर  नीचे  जो  जनसंख्या

 जाती  है  उसकी  प्रतिशतता के  संबंध  में  कोई  ठीक-ठीक  सुचना  उपलब्ध  नहीं है  ।  देश के

 विभिन्न  क्षेत्रों  में  किये  गये  आकस्मिक  आ्राहमर  सर्वेक्षण  के  आघार  पर  यह  कहा  जा  सकता  है  कि

 मोटे  तौर  पर  लगभग  70  प्रतिश्त  जनसंख्या  निर्धारित  शरीर  की  व्यवस्था नहीं  कर  सकती  |

 ate  चौथी  योजना  में  समन्वित  पोषाहार  कार्यक्रम  रखा  गया  है  जिसमें

 सामान्य  कार्यक्रम  में  सभी  प्रयत्नों  के  ग्रा धार  के  रूप  में  पशुपालन  तथा  मछली  पालन  के  साथ-साथ

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  कृषि  के  विस्तार  करने  तथा  जनसंख्या  के  कमजोर  वर्गों  जिनमें  स्कूल  में  न  जाने

 वाले  स्कूल  में  जाने  वाले  बच्चे  तथा  गर्भवती  तथा  दूघ  पिलाने  वाली  महिलाएं  गिराती  हैं  की

 कुपोषण  सम्बन्धी  सदस्यों
 को  हल

 करने  के  लिए  एक  विशिष्ट  परियोजना  की  परिकल्पना  की

 गई  है  ।  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रस्तावित  कार्यक्रम  के  grat  पर  यह  आश्या  की  जाती  है  कि

 चौथी  योजना  के  अन्त  तक  कलारी  तथा  प्रोटीन  की  उपलब्धि  में  मौज़ूदा  स्तर  से  वृद्धि  हो  जायेगी  ।

 सहकारी
 क्षेत्र  में  मिलें  खोलने  के  लिए  लाइसेंस  देना  तथा  गन्ना  पेरने  के  लिए

 धन्य  कार्यवाहियां  करना

 4213.  श्री  दे०  जमात  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 गन्ने  के  उत्पादन  में  वृद्धि  होने  के  कारण  चीनी  मिल

 wea का  कप  करते
 में  समय  है  तथा  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  गन्ने  की  फसलें  खेतों  में  खड़ी  रहती  हैं  ;

 9
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 क्या  यह  सच  है
 कि

 कई  राज्य  सरकारों  ने  सहकारी  क्षेत्र  में  चीनी  मिलें  लगाने  हेतु

 लाइसेंस  के  लिए  saan  पत्र  दिये  हैं  ;  ate

 तक  ऐसे  श्रीचंदन-पत्रों पर  क्या  कायंवाही  की  गई  है  कौर  क्या  सरकार  का

 विचार  खेतों  में  शोष  गन्ने  की  फसल  की  समस्या  सुधारने  के  लिए  कुछ  अन्य  उपाय  करने  का

 सामुदायिक  विकास  ale  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री प्रन्नासाहेब

 दिन्दे) : (क)  गुड़  कौर  खण्ड सारी  के  कम  मूल्य  के  कारण  गन्ने  के  गुड़  तथा  खंडसारी के  बनाने

 में  प्रयुक्त
 न

 होकर  चीनी  बनाने  में  प्रयुक्त  होने  के  कारण  इस  वर्ष  कुछ  क्षेत्रों  में  चीनी  कारखानों

 के  लिए
 ने

 at  उपलब्धि  बहुत  अधिक  रही  है  ।  लगभग  सभी  राज्य  सरकारों  ने  यह  सुनिश्चित

 करने  के  उपाय  किए  थे  कि  चीनी  कारखाने  श्रपने-श्रपने  क्षेत्रों  में  सारा  उपलब्ध  गना  पेर  दें  ।

 इसके  परिणामस्वरूप  उत्तर  प्रदेश  के  बहुत  से  चीनी  कारखानों
 को  न  केवल  जुलाई  में  बल्कि

 भ्रमित  में
 भी

 काय  करना  पड़ा  था  |  तब  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  क्षेत्रों में  गन्ने  की  कुछ  फसल

 खेतों  में  खड़ी  थी  ।

 she  जी  हां  ।  पिछले  दो  वर्षों  में  सहकारी  क्षेत्र  में
 36

 चीनी  कारखाने

 स्थापित  करने  हेतु  आशय  पत्र/(लाइसेंस  जारी  किए  गए  हैं  ।

 ,

 wet
 की

 पिराई
 की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कार्यवाही  की

 (1)
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उत्पादन

 कर
 पर  छूट  प्रदान  की  गई  है

 ।

 (2)  उत्तर  प्रदेश  तथा  महाराष्ट्र  की  राज्य  सरकारों  ने  भी  गन्ना  खरीद
 कर

 में  छूट

 प्रदान की  है  ।

 (3)  राज्य  सरकारों  ने  afer  से  अधिक  गुड़  तथा  खंड सारी  के  उत्पादन  के  लिए

 प्रोत्साहन दिया  है

 (4)  केन्द्रीय
 सरकार  ने  गुड़  के  वायदा  व्यापार  पर  से  प्रतिबन्ध  समाप्त  कर  दिये

 थे  ।

 तमिलनाडु  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  टेलीफोन  लगाया  योजना  के

 ara  लम्बित  शभ्रावेदन-पत्र

 4214,  श्री  दे०  कया  सुचना  तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 तमिलनाडु में  अपना  टेलीफोन  aa  योजना  के  अन्तरगत  कितने  आवेदन पत्र

 लम्बित पढ़े  हैं  ;

 थे  श्रावेदन-पत्र कितनी  wafer  से  लम्बित  पड़े  हैं  ;  और

 इन
 झावेदन-पत्रीं

 पर  कब  तक  टेलीफोन  कनेक्शन
 दिये  जाने  की  सम्भावना है

 भोर  ard  को  शीघ्र  करने  के  लिए  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 शप
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 सूचना तथा  प्रसारण  मंत्रालय  ake  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दोर
 :

 1-8-1970  को  569

 सबसे  पुराना  श्रावेदन-पत्र  1969  से  लम्बित  पड़ा  है
 ।

 जिन  एक्सचेंजों  के  लिए  मांग  लिखित  पड़ी  उनमें  अतिरिक्त  क्षमता
 की  व्यवस्था

 की
 जा

 रही  केवल  तिरुपति  के
 22

 कनेक्शनों  को  जो  भूमिगत  केबल
 उपलब्ध

 न
 होे

 के  कारण  तकनीकी  दृष्टि  से  व्यवहार्य  नहीं  इस  समय  प्रतीक्षा  सूची  में  श्रव्य  सभी
 आवेदकों

 को

 1971
 तक  mates  दे  दिए  जाने  की  सम्भावना  है

 |

 27-7-70  को  are  कर  दिये  गये  कटक  ste  सम्बलयुर  के
 श्राकाशबाणी

 केन

 4215.
 श्री  श्रद्धा कर  सूप कार

 :
 कया  सूचना

 तथा  प्रसारण संचार  मन्त्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  मैजिस्ट्रेट  ate  पुलिस  ते  कटक  तथा  सम्बलपुर  स्थित  प्रसार
 केन्द्रों  के

 कारियों को  27  1970  को  इन  केन्द्रो ंको  बाद  करने  की  सलाह  दी  थी  ;

 क्या  उस  दिन  प्रसार  केन्द्रों  को  कुछ  क्षति  हुई  थी  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है  ?

 सूखना  लथा  सार  मंत्रालय  झोर  संचार  विभाग  में  करती  Fo  Fo  गुज

 :  कटक  केन्द्र  के  प्रसारण 27  1970  को  मजिस्ट्रेट  के  आदेशों  के  श्रेयस

 स्थगित  करना  पड़ा  था
 ।

 सम्बलपुर  से  प्रसारण  उत्तेजित  भीड़
 की  हिसा  के  कारण  स्थगित

 किया गया  था

 हां  ।  श्राकाशवारणी  के  सम्बलपुर  केन्द्र  को  कुछ  क्षति  हुई  थी
 ।

 पूरी  जाँच की  जा  रही  है  ।

 चोरी  का  उत्पादन  बढ़ाने  को  मांग

 4216.  श्री स०  नाच  सामन्त :  कयाਂ  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  चीनी  कारखाना  मालिकों  में  अपनी  उत्पादन  क्षमता  1964  में

 एक  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा
 निर्धारित  मानक  fate  विवरणों से  बढ़ाने

 के  बारे  में  भारी

 मांग की  है

 (=)  यदि  क्त  भाग  का  gavel  में  है  तो  द्वारा  नियुक्त  तकनीकी  समिति

 चीनी  कारखानों  के  लिये  मानक  विशेष  विवरणों  का  पुनरीक्षण  कब  तक  करेगी ;  कौर

 इस  समिति  के
 freer

 पद  क्या  हैं  ?

 सा सुदा बिष्ट  विकास  तथा  सहकार  सय्न्रासय  में  cre  स्वी  श्रन्सासाहेब

 :
 जो  हां  ।  कुछ  कार रसा दो ंदे  1964  में  निर्धारित  की  गई  निर्दिष्दियों के  arene  पर



 3  ome,  1892  (arm  लिखित
 उत्तर  —

 )

 स्थापित  किये  गए  नये  यूनिटों  हारा  प्राप्त  किये  जा  सकने  art  स्तर  से  भी  अ्रधिक  क्षमता  को

 बढ़ाने की  इच्छा  व्यक्त की  है

 कुछ  उपकरणों  के  तकनीक  तथ्य  डिजाइन  खाकों में  wa  तक  gu  बिकास

 को  दृष्टि  में  रखते  हुए
 1964  के  प्रारम्भ  में  चीनी  संयंत्रों  के  लिए  तैयार  की  गई  मानक  निर्दिष्टियों

 की  समीक्षा हेतु  1970  में  शक
 17  सदस्यीय  तकनीकी

 समिति  नियुक्त
 की  गई  थी  जिसमें

 चीनी  उद्योग  तथा  चीनी  मिल  मशीनरी  निर्माताओं  के  प्रतिनिधि  शामिल  हैं  ga  समिति  से  6

 महीने  के  अन्दर  इन्दर  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहा  गया  है
 |

 बिदेशी  प्रसार रण  सेवा  अनुभागों  में  रिक्त  पद

 4217.  श्री  स०  च  सामन्त :  कया  सूचना
 तथा  प्रसारण प्रौढ़  संचार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपी  करेंगे किं

 क्या  मलेशियाई  तथा  इन्डोनेशिया  प्रसारण  सेवाओं  के  प्रमुख  के  पद  का  कार्यभार

 सम्भालने  के  लिए  आकाशवाणी  को  कोई  क्षेत्र  अथवा  भाषा  विशेषज्ञ  की  प्राप्त  करने  में

 समय हुई  है  ;
 श्र

 विदेशी  प्रसारण  सेवा  अनुभागों  में  पदों  को  भरने  में  बिलम्ब  किये  जाने  के  क्या

 कारण हैं  ?

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  ate  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  इं०  Fo

 a  इन्डोनेशिया  एकक  के  लिए  एक  सुपरवाइजर  की  नियुक्ति  कर  दी  गई  परन्तु

 मलेशियाई  एकक के  लिए  नही ं।

 ara  व्यक्ति  का  उपलब्ध  न  होना  ।  उपयुक्त  व्यक्ति  को  भर्ती  करेंगे की  कार्रवाई

 की
 जा

 रही  है  ।

 ग्रामीण  तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  बेरोजगारी

 1218.
 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  बेरोजगारी  तथा  झ्रांशिक  रूप  से  रोजगार  प्राप्त  व्यक्तियों
 की  संख्या  कितनी

 है  तथा  ग्रामीण  कौर  शहरी  क्षेत्रों  के  तत्सम्बन्धी  आंकड़े  ग्रहण  क्या हैं  ;

 कितने  डाक्टर  अध्यापक  तथा  war  कुशल  श्रमिक  कभी  भी  बेरोजगार

 और

 सरकार  ने  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  ठीक-ठीक  संख्या  का  पता  लगाने  के  लिए  गत

 20
 वर्षों  में  अब  तक  कोई  सर्वेक्षण  क्यों  नहीं  किया है  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  wet  डी०  :  (&)  aT
 क  बेरोजगारी  सम्बन्धी

 विश्वसनीय  आंकड़ों  के  अभाव  विंमान  कौर  भावी  बेरोजगारी का  अनुमान  लगाना  संभव  नहीं
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 है  ।  उपलब्ध  जानकारी  केवल  नियोजन  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टर  में  दर्ज  नौकरी  चाहने  वालों

 की  संख्या  से  सम्बन्धित  है  जिसे  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  |

 बेरोजगारी  सम्बन्धी  झ्रांकड़ों  में  कमी  लाने  के  लिए  सरकार  लगातार  प्रयत्न  करती

 रही  है
 ।

 इस  ध्येय  को  ध्यान  में  रखकर  योजना  आयोग  ने  1968  में  बेरोजगारी का

 मान  लगाने  के  लिए  विशेषज्ञों की  एक  समिति  प्रोफेसर  दॉतवाला  की  अध्यक्षता  में  नियुक्त  की

 इस  समिति  ने
 बेरोजगारी

 से  सम्बन्धित  आंकड़ों  को  इकट्ठा  करने  की  पद्धति  में  सुधार के

 लिए  कई  सुभाव  दिये  हैं
 ।

 विशेषज्ञों  की  यह  रिपोर्ट  योजना  आयोग  के  विचाराधीन  a

 विवरण

 a  a  At

 नौकरी  चाहने  वालों  का  वर्गीकरण  नियोजन  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टर

 में  दल  उम्मीदवारों  की  संख्या  जैसे

 कि  31-12-1969  को  थी  ।

 वाकया  का

 1.  योग  34,23,885

 2.  मद  एक  में  सम्मिलित  इंजीनियर

 (1)  पोस्टग्रेजुएट  समेत

 हियरिंग के  ग्रेजुएट  13,101

 (11)  इंजीनियरिंग  में

 धारी  44,733

 3.  मद  एक  में  सम्मिलित

 एट  समेत  मेडिकल  ग्रेजुएट  1,597

 4,  मद  एक  में  सम्मिलित  wears  1,65,640

 5.  मद एक  में  सम्मिलित

 कार  श्र  उत्पादन  कार्य  में

 लगे  लोग  2,30,048

 ह द

 दिल्ली  चिड़िया घर  का  कार्य  तथा  प्रसार

 4219.  श्री  नंबर लाल  गुप्त  :  क्या  खाद्य  तथा  कमी  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 दिल्‍ली  के  चिड़ियाघर  को  कुल  व्यय  कितना  है  ;

 गत  एक  ag  में  इस  चिड़ियाघर  में  जो  नये  जानवर  तथा  पक्षी  are  उनके  नाम

 तथा  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  पर  कितना  धन  व्यय  किया  गया  है  ;

 गत  एक  व्यै
 में  लापरवाही  तथा  अन्य  कारणों  से  कितने  जानवर  तथा  पक्षी  मरे

 हैं  ;  और
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 इस  चिड़ियाघर  का  और  भ्रमित  विस्तार  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर

 रही
 है  ?

 सामुदायिक  विकास  श्योर  सहकार  मन्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्री  भ्रन्नासाहेब

 :  1969-70  तक  दिल्‍ली  के  चिड़ियाघर  का  कुल  व्यय  180.00  लाख  रुपये  है  ।

 1969  से  1970  के  चिड़ियाघर  में  ora नये  जानवरों  तथा

 पक्षियों  का  एवं  उनकी  लागत  का  ब्यौरा  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संस्था  एल०

 70]

 गत  एक  aq  (1-8-69  से  31-7-70)  के  दौरान  बुढ़ापा  तथा  अन्य  प्रकृतिक

 कारणों  से  95  जानवर  तथा  177  पक्षियों  की  मृत्यु  लेकिन  लापरवाही  के  कारण  कोई

 नहीं  मरा  ।

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  दिल्‍ली  चिड़ियाघर  के  अघिक  विस्तार  के  लिए

 25.00  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 गाडगिल  श्राइवासनोंਂ  के  श्रन्तगंत  दिल्‍ली  में  के  लिए  वैकल्पिक  श्रीवास

 4220.  श्री  कंवर  लाल  गुप्त
 :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 कि

 दिल्‍ली
 में  जो  शरणार्थी

 श्राइवासनोंਂ  के  अन्तर्गत  शाये  हैं  भ्र  जिन्हें

 वैकल्पिक  श्रावास  नहीं  दिया  गया  उनकी  संख्या  क्या  है  ;

 इन  दशरणाधियों  का  पुनर्वास  करने
 भर

 उन्हें  वैकल्पिक  श्रावास  देने  के  लिए

 कार  की  योजना  क्या  है  ;  और

 ।
 दिल्‍ली  में  इन  शराबियों के  पुनर्वास  पर  अगले  दो  वर्षों  में  सरकार  कितनी  राशि

 खच  करेगी  ?  भ

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  डी०  :  से  अपेक्षित  जानकारी

 सम्बन्धित  प्राधिकरणों  से  एकत्रित  की  जा  रही  है
 और

 सभा
 की

 मेज  पर  रख  दी  जायेगी
 ।

 उत्पादन  तथा  वितरण  agen  में  दोष  होने  के  कारण
 दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  को  घाटा

 4221.  श्री  नन्द  कुमार  सोभानी
 :  क्या  खाद्  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे

 क्या
 ag  सच  है  कि  अन्य  अघिकांश  सरकारी

 उपक्रमों  की  भांति  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना

 भी  लगभग  घाटे  में  चल  रही  है  तथा  इसके  उत्पादन  तथा  वितरण  अनुभागों में  दोष  उत्पन्न  हो

 रहे  हैं  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  क्या  नियमित  सप्लाई
 को  सुनिश्चित करने  की  दृष्टि  से  उसके  कां५

 की  जांच  की  जा  रही  है
 ?
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 सामुदायिक  विकास  ate  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भ्रत्नासाहेव

 :  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  को  स्थापना  की  afr  सन्‌  1959-60  से  वर्ष  1968-

 69
 तक  कुल

 417.68
 लाख  रुपये

 की  हानि हुई  है  ।  वर्ष  1969-70
 के

 परीक्षित
 लेखे  अभी  तक

 संकलित नहीं  किये  गये  हैं  किन्तु
 1969-70  की  भ्र वधि  में  योजना  को  लाभ  की  आशा  मत

 वर्षों  में  उठाई  गई  हानि  के  मुख्य  कारण  निम्न  हैं  :--

 (1)  दूघ  के  श्रघिप्राप्ति मूल्यों  में  फ्रिक  वृद्धि  ;

 (2)  उत्पादन  लागत  से  कम  स्तर  पर  विक्रय  मूल्य  का  निर्धारण  ;

 (3)  अधिप्राप्ति  मूल्यों  तथा  विक्रय  मूल्य  के  संशोधन  में  समय  ।

 (4)  स्टोर
 की

 लागत  में  सामान्य  वृद्धि  ।

 दूध  के  समय  पर  उत्पादन  तथा  वितरण में  भी  सं चल नात्मक  कठिनाइयां  रही  हैं  ।

 दूघ  की  झा पूति
 को

 नियमित  रूप  से  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से
 दिल्‍ली  दुग्ध

 योजना  की  कायें  प्रणाली  को  अक्सर  दुग्ध  योजना  की  प्रबन्ध  समिति  तथा  शासी  निकाय

 द्वारा  पुनरीक्षित  किया  जाता  है  ।

 Recruitment  of  farm  Radio  Officers

 4222.  Shri  Atam  Das:  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  aud
 Communications  be  pleased  to  state  १

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Union  Public  Service  Commission  had  invited  applica-
 tions  vide  advertisement  No.  917  for  making  selections  for  the  posts  of  14  Farm  Radio
 Officers  for  the  rural  programme  of  the  A.  I.R  ,  out  of  which  two  posts  were  reserved  for
 the  Scheduled  Castes  and  one  for  the  Scheduled  Tribes  ;

 (b)  the  number  of  ‘candidates  of  the  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  who  sent
 in  their  applications  for  the  aforesaid  posts  ;  and

 (c)  the
 number  of  persons  selected  out  of  them  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and 1m  the
 Department  of  Communications  (Shri  1,  K,  Gujral)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  29  Scheduled  Castes  candidates  and  5  Scheduled  Tribes  candidates.

 (c)  None.

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  श्रन्तरगंत  श्रमिकों  पर  खर्च  की  राशि  की  अधिकतम

 सोमा  में
 छूट  के  लिए  तमिलनाडु  सरकार  का  अनुरोध

 4223.
 डा०

 शेन
 सेस  :  कया  श्रम  तथा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  तमिलनाडु सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  अनुरोध  किया  है  वहँ  ani

 चारी  राज्य  बीमा  योजना  के  अन्तर्गत  प्रतिवर्ष  प्रति  श्रमिक  पर  450  रुपये  के  खर्च  कीं  प्रस्तावित

 अधिकतम सीमा  में  कूट  दे  ;  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 अम  कौर  पुनर्वास  मन्त्री  डी०  :  कौर  कर्मचारी  राज्य  बीमा

 निगम  झा धिक  कठिनाइयों  का  सामना  कर  रहा  है  ।  बकाया  दायित्व  अन्य  सर्च
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 कौ  पूति  के  उद्यम  से  इसने  यह  निर्माण  किया  है  कि  पहली  ata  1970
 से

 चिकित्सा
 लाभ  पर

 होने  वाले  खर्च  की  राज्य  सरकारों  के  हिस्से  समेत  50  रुपये  प्रति  श्रमिक  प्रतिष्

 होनी  चाहिए
 ।

 तमिलनाडु  सेत  कुछ  राज्यों  ने  इस  सीमा
 का  विरोध  किया  है  ।  1970-71

 वर्ष  में  प्राप्त  भ्रनुभव  के  oars  पर  निगम  इस  मामले  का  पुनरीक्षण  करेगा
 ।

 उड़ीसा  के  कोरापुट  तथा  भोलंगीर  जिलों  के  लिए  एक  gers  पोस्टल  डिवीजन

 को  मांग

 4224,  sit  एस०  कुदु  :  कया  सूखना तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मस् त्री महू मह
 बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्थानीय  लोगों  ate  संसद  सदस्यों  ने  उड़ीसा  के  कोरापुट  तथा  जिलों

 के  लिए  एक  पोस्टल  डिवीजन  की  मांग  की  है  ;

 यदि  तो  क्या  एक  पूरक  पोस्टल  डिविजन
 बसाने  का  तिराहे  कर  लिया  गया

 है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण है  ?

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  कौर  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  शेर  :

 जी

 जी  नहीं  ।

 डाक  डिवीजनों  के  लिए  निर्घारित  मानकों  के  अनुसार  कोरापुट
 और

 बोलंगीर  जिलों

 के  लिए  wear  डाक  डिवीजनों  के  निर्वात  का  औचित्य  नहीं  है  ।

 न्युनतम  मजूरी  श्रे घि नियम  में  संशोधन

 4225,  भी  एस०  कया  शम  लया  grate  मन्त्री  यह  जताने  की  छपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  निर्माण  इंजीनियरिंग  तथा
 रेलवे  कौर  खानों  में

 आकस्मिक  मजदूरों के  वारे  में  राज्य
 सरकारों

 के
 परामर्श  से

 न्यूनतम  मजूरी
 अधिनियम

 में  संशोधन

 करने  के  लिए  हाल  ही  में  कोई  कार्यवाही  की  है  ;

 (a)  यदि  तो  उसने  कया  कार्यवाही
 की

 है  ;  श्र

 आन्ध्र  मध्य  पश्चिमी  श्रासाम  are

 उत्तर  प्रदेश  की  सरकारों  द्वारा  प्रमाणित  न्यूनतम  मजूरी  क्या  क्या

 am  शोर  पुनर्वास  स्त्री  डी
 :

 ake  न्यूनतम  मजूरी

 1948  में  अनुसूचित  रोजगारों  में  न्यूनतम  मजूरी  की  दरों  के  निर्धारण  की

 व्यवस्था  है  ।  किसी  fatty  रोजगार  के  लिये  अधिनियम  में  संशोधन  करने  का  कोई  wears  नहीं

 अधिनियम  के  भ्रत्तबषत  जैसे  ही  न्कुवतप  मजूरी-दरें  संशोधित  की  जादी
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 उनको  राज्य  सरकार
 के

 राज पत्रों
 में  प्रकाशित  कर  दिया  जाता  है  ।  भिन्न-भिन्न  ct  ं  ा

 कौर  कभी  कभी  भिन्न-भिन्न  क्षेत्रों  मजूरी  की  दरें  भिन्न-भिन्न  होती  हैं  ।

 तारों  के  शीघ्र  भेजे  जाने  ate  वितरण  किये  जाने  के  लिये  कार्यवाही

 4226.  श्री स०  क्या  सूचना
 तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मन्त्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को
 पता

 है  कि
 तारों  के  वितरण

 में
 विलम्ब

 के  बारे  में  बहुत  सी

 शिकायतें की  गई  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  सरकार  इस  सम्बन्ध
 में  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  जिससे  तार  दिये

 जाने  के  पश्चात  तीन  घन्टे  के  eat  ही  पाने  वाले  को  मिल  जायें  ?

 सूचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  शोर  संचार
 विभाग  में  राज्य  मन्त्री  बोर

 :

 कौर  जी  तारों के  देरी  से  पहुंचने के  बारे  में  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं
 ।

 तारों

 के  परिषद  ate  वितरण  में  देरी कम  से  कम  इस  विषय  में  दूसरे  उपायों  के  अतिरिक्त  जो

 भी  कदम  उठाए  गए  वे  निम्नलिखित  हैं  :

 (i)  तार घरों का  कार्य  समय  बढ़ाना  |

 (”)  रिपरफोरेटरों  तथा  स्व चल  ट्रांसमीटरों  सहित  तेज  गति  वाली
 कार्य-प्रणाली  चालु

 करना  ।

 (ii)  खुली  तार  वाली
 मुख्य  के  स्थान  पर  सहधुरीय  केबिल तथा

 प्रणाली का  प्रयोग

 (iv)  जिन  इलाकों  में
 तारों

 की
 चोरी  आमतौर  पर  होती  रहती  है  वहां  तांबे  के  तार  के

 स्थान  पर  तांबे  के  वेल्स  कौर  एल्युमिनियम  कंडक्टरों का  इस्तेमाल  |

 (vy)  पारगमन  में  देरी से  बचने  के  लिए  बड़े-बड़े  नगरों  में  टेलेक्स  सेवा  कई  सी  पे

 विकास  मार्गों  की  व्यवस्था

 (vi)  पारगमन  परिवार  पर  क्रम  संख्या  डालना  समाप्त  करना  कौर  परिषद  के  थ

 तारीख  मोहर  लगाना  |

 (vii)  क्षेत्रीय  वितरण  कार्यालय  खोल  कर  वितरण  का  विकेन्द्रीकरण  तथा  स्कूटर  वितरण

 वालू  करना  |

 तारों  के  वितरण  में  रूप  से  परीक्षण  जांच  चालू  किया  जाना  शौर

 वितरण  स्टाफ  के  कार्य  की  देखभाल  के  लिए  fate  निरीक्षकों की  नियुक्ति  ।

 कलकत्ते में  टेलीफोन  व्यवस्था के  खराब  रहने  के  बारे  में  कलकत्ते  के

 वाणिज्य  मंडल  का  प्रस्ताव

 4227.  श्री
 स०

 कुन्दन
 :  क्या  सूचना

 तथा  प्रसारण  ate  संचार  eat  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  कलकत्ता  के  वाणिज्य-मण्डल  ने  अपने  एक  प्रस्ताव

 में  यह  कहा  है  कि  कलकत्ते  में  टेलीकोन  प्रायः  खराब  रहते  हैं  ;  कौर
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 यदि  at,  तो  उक्त  दोष  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है
 ?

 सूचना तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  कौर  संचार  विभाग  में
 राज्य  मन्त्री

 शेर  :

 कलकत्ता  टेलीफोन  प्रणाली  के  कार्य  का  एक  केन्द्रीय  सेवा  पर्यवेक्षण  यूनिट के  जरिये

 तार  पर्यवेक्षण  जा  रहा  है  कौर  पर्यवेक्षण के
 दौरान

 जिन
 खामियों

 का  पता  लगा  है

 उनके  संबंध  में  समुचित  कारवाई
 की

 जा  रही  है
 ।

 Complaint  Regarding  Telephone  Service  in  Khandwa  City  by  Nimad  Chamber

 of  Commerce

 4228,  Shri  G.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  and

 Communications  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Nimad  Chamber  of  Commerce  Khandwa,  Madhya
 Pradesh  has  adressed  complaints  regarding  the  mismanagement  of  Telephone  Service  in

 Khandwa  city  to  the  Government  many  a  time  ;

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Government  so  far  to  remove  those  complaints  ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  aud  Broadcasting  aad  the

 Department  of  Communications  (Shri  Sher  Singh)  :  (a)  Yes,  Sur.

 (७)  Special  maintenance  of  lines  and  wires  in  Khandwa  was  carried  Sut  during

 February  and  March,  1970.  Subscribers’  fittings  have  also  been  made  permanent.  Refitting
 of  some  cable  distribution  points  will  be  undertaken  after  the  current  Monsoon  season.

 Cable  laying  work  is  in  progress  to  reduce  overhead  alignment  in  congested  areas  in  order

 to  decrease  the  fault  liability.  Regional  Director,  Telecommunications,  Bombay  his  been

 asked  to  ensure  provision  of  stable  communication  on  trunk  route  between  Indore  and

 Bombay.

 (c)  Does  not  arise.

 Supply  of  Imported  Tractors  to  Madhya  Pradesh

 4229.  Shri  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleated  to

 state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  less  number  of  imported  tractors  were  supplied  to

 Madhya  Pradesh  as  compared  to  other  States  during  the  year  196५-70  ;  and

 (b)  if  so,  the  special  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  No,  Sia  The  allotment  to  Madhya
 Pradesh  as  also  to  other  States  was  made  after  taking  into  consideration  the  relative  demand
 of  tractors  of  various  States,  acreage  of  high-yielding  vurities,  area  under  multiple  cropping,
 existing  population  of  tractors  in  the  States  and  past  allocations.

 (b)  Does  not  arise.

 Central  Assistance  for  Construction  of  Pucca  Roads  in  Madhya  Pradesh

 4230.  Shri  G.  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Government  of  Madhya  Pradesh  have  requested  the
 Central  Government  to  provide  financial  assistance  for  the  construction  of  pucca  roads
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 between  the  villages  and  the  market  places  where  the  farmers  sell  their  agricultural  produce  ;
 and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Ministcr  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agricultare,  Community  Develof-
 ment  add  Cooperation  (Shri  Annasakeb  Shinde)  :  (a)  and  (b).  The  information  is  being
 collected  and  will  be  placed  on  the  Table  of  the  Sabha.

 Export  of  Rice  Procuored  in  Madbya  Pradesh

 4231.  Shri  G.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  some  good  variety  of  rice  produced  in  Madhya  Pradesh  is  fit  for  export

 to  the  foreign  countries  ;

 (b)  if  so,  whether  the  aforesaid  variety  of  rice  has  actually  been  exported  so  far  and

 if  so,  the  amount  of  foreign  exchange  earned  therefrom  ;  and

 (c)  the  action  proposed  to  be  taken  to  boost  the  production  of  the  said  variety  of

 rice  in  Madbya  Pradesh  and  its  anticipated  production  during  the  year  1971  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-

 ment  and  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde)  ;  (a)  In  international  markets  there  has

 been  demand  so  far  only  for  superior  Basmati  rice  from  India  and  this  variety  of  rice  is

 mainly  produced  in  Punjab,  Haryana  and  Western  Uttar  Pradesh.

 (७)  and  {c)  Do  not  arise.

 Programme  for  Development  of  Small  and  Medium  Scale  Sugar  Iadastries

 and  Rice  Mills  in  Co-operative  Sector  in  Madhya  Pradesh

 4232.  Shri  G.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agticalture  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  the  Government  of  Madhya  Pradesh  have  submitted  any  programme  for

 the  development  of  80081]  scale  and  medium  sugar  factories,  rice  mills  and  other  industries

 in  the  Co-operative  sector  there  during  1970-71  and  the  Fourth  Five  Year  Plan  ;

 (b)  if  so,  the  details  thereof  and  the  industrial  capacity  to  be  set  up  in  Co-operative
 sector  industry-wise  ;  and

 (c)  the  financial  assistance,  if  any,  asked  for  from  the  Centre  for  the  above  scheme

 and  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Deputy  Minister  |ह। |  the  Ministry  of  Food,  Agricultare,*  Community  Develop-
 ment  and  Co-operation  (Shri  Jagaanath  Pahadia)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c)  The  Fourth  Plan  of  Madhya  Pradesh  envisages  the  setting  up  of  18

 cooperative  agricultural  processing  units  including  one  cooperative  sugar  factory.  Details  of

 these  units  are  given  in  the  Statement.

 Assistance  from  the  Central  Government  for  cooperative  agricultural  processing  units
 is  provided  through  the  National  Cooperative  Development  Corporation,  which  releases
 assistance  on  the  basis  of  Anoual  Plan  proposals  received  from  State  Government,  The
 Annual  Plan  197071  of  Madhya  Pradesh  envisages  the  setting  up  of  10  agricultural
 cooperative  processing  units,  including  two  cotton  ginning  and  pressing  units,  one  oil

 mill,  five  dal  mills  and  two  other  units.  The  total  outlay  on  the  units  is  estimated
 at  Rs,  16.42  lakhs  approximately.  Depending  upon  the  progress  in  implementa-
 tion,  the  cooperative  processing  units  will  be  eligible  for  assistance  from  the  National

 Cooperative  Development  Corporation  through  the  State  Government  in  the  normal
 course,
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 In  addition  to  the  schemes  included  in  the  State  Pians,  these  is  a  Central  Sector

 Scheme  under  which  the  National  Cooperative  Development  Corporation  provides  loan

 assistance,  outside  the  State  Plan  ceilings,  upto  70%  of  the  block  capital  of  small  units,  each

 costing  less  than  Rs.  10  lakbs,  and  upto  75%  of  the  block  capital  of  medium  units,  gach

 costing  Rs.  10  to  Rs.  40  lakhs,  Proposals  under  this  Central  Sector  scheme  have  been

 reteived  by  the  N.  C.  D.  C.  trom  the  Registrar,  Cooperative  Societies,  Madhya  Pradesh,  for

 5  dal  mills,  one  oi)  mil),  two  cotton  ginning  and  pressing  udits  and  one  other  unit,  The

 N.C.D.C.  will  consider  these  proposals  after  they  are  cleared  by  the  State  Cooperative  Bank

 and  the  State  Governinent.

 STATEMENT

 Prograrame  of  setting  up  of  Cooperative  Agricultural  Processing  Units  in  Madhya
 Pradesh.
 ह  ee  ee

 Fourth  Plan  period  1969-74
 वि  mate  अ

 Physical  target  Capacity  of  each

 anit
 eer  a  ieee  ina

 Processing

 (i)  Sugar  factory  Crushing  capacity  1250  tonnes  per  day.

 {ii}  Modern  rice  mills  2  1  tonme  per  hour

 (iii)  Cotton  ginning  and

 pressing  units.  12  quintals  per  hour

 (iv)  Oilseed  processing  ष्
 units.  2  2  to  3  quintals  per  hour.

 (v)  Dal  mills.  10  7,5  quintals  per  hour.
 we  ow

 Total :  18
 =

 देश  में  पोखरण  सम्बन्धी  श्रावश्यकताइ्ं  को  पूरा  करने  के  लिये  झपेगी  श्रम  रानी

 4233.
 st  श्रीराम

 :
 शाह  eat  कमी  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  जनता
 की

 पोखरण  सम्बन्धी  न्यूनतम  श्रावश्यकताशं  को  पूरा

 करने  के  लिये  अपेक्षित धनराशि  का  अनुमान  लगाया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  विमान  कमी  कितनी

 है  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  भन्तीगंत  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किये हैं

 तथा  व्यवस्था की  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 श्रन्नासाहेब

 :
 उपलब्ध  सूचना  से  यह  विदित  होता  है  कि  फिलहाल  कैलोरी  की

 vied  उपलब्धि  लगभग  1960  प्रति  व्यक्ति  प्रतिदिन है  जबकि  आवश्यकता  का  कम से  कम  स्तर
 2100  से  2300  कलारी  प्रति  व्यक्ति  प्रतिदिन  है  ।  इसी  जहां  तक  सब्जी  कौर  aera
 प्रोटीन

 का
 संबंध  उनकी  उपलब्धि  केवल  45

 ग्राम  झर
 5.2

 ग्राम  प्रति  व्यक्ति  हैਂ
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 जबकि कम  से  कम  पोषण  संबंधी  लक्ष्य  क्रमशः  55  ग्राम  कौर  10  ग्राम  है
 ।

 समस्त  जनसंख्या

 की  पोषण  संबंधी  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  कोई  वित्तीय  अनुमान नहीं  लगाया

 गया

 चौथी  योजना  में  पोषण  सम्बन्धी  समाकलित  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  है  जिएं

 आम  कार्यक्रम में  सभी  के  लिए  पशुपालन  कौर  मत्स्य  पालन  के  साथ-साथ  कृषि-सुधार करने  हेतु

 आधार  के  रूप  में  देश  व्यापी  प्रयास  करने  कौर  जनसंख्या के  कमजोर  वर्गों  जिनमें  स्कूल
 न

 जाने

 वाले  स्कूल  जाने  वाले  बच्चे  गर्भवती व  दूघ  पिलाने  वाली  महिलाए  शामिल  के

 कुपोषण की  समस्या  का  समाघान  करने  के  लिए  विशिष्ट  प्रायोजनायें की  व्यवस्था  है  ।

 यह  ठीक-ठीक  अनुमान  लगाना  कठिन  है  कि  पोषण  संबंधी  सुधार  हेतु  चौथी  योजना  में
 कितना

 खच  होगा ।  केवल  पोषण  संबंधी
 कार्यक्रमों  के

 लिए  कुल  4,518  लाख  रुपये  की
 व्यवस्था

 की

 गई  थी  ।  ora  की  जाती  है  कि  इन  योजनाश्रों  से  चौथी  योजना  के  gear  तक  कलारी  कौर  प्रोटीन

 की  उपलब्धि  विंमान  स्तर  से  बढ़  जाएगी  |

 नगरीय  तथा  प्रा मीरा मजदूर

 4234.  श्री  श्रीहीन
 :  कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1

 क्या  1967,1968  तथा  1969  में  नगरों और  गावों  में  मजदूरों की  संख्या
 कया थी  ;

 नगरों  में  श्रमिकों  की  संख्या  में  वृद्धि  के  क्या  कारा  हैं  ;  ae  क्या  यह  मुख्यत

 इस  area  से  है  कि  गांवों  में  से  मजदूर  नगरों  में  चले  भराये  हैं  ;  AK

 गावों में  वर्ग  की  दयनीय  स्थिति में  सुघार  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है  जिससे  ग्रामीण  श्रमिकों
 को

 नगरों  में  ताने  से  रोका  जा  सके
 ?

 श्रम  कौर  पुनर्वास  मन्त्री  डी०  :  अपेक्षित  अवधि के  सम्बन्ध  में

 नगरों  शर  गांवों  में  मजदूरों
 की  संख्या

 के
 बारे

 में  वर्षवार  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।  भारत के

 महा पंजीयक की  अध्यक्षता  में  गठित  जनसंख्या  प्रक्षेपण  सम्बन्धी  विशेषज्ञ समिति  द्वारा  तैयार  की

 गई  कुछ  परिकल्पनाओं  के  झा घार  पर  वर्ष  1966  श्र  1971  के  सम्बन्ध  में  15  से
 59

 वर्ष

 की  झा  वाले  श्रमिकों  ares  निम्नलिखित  हैं

 :

 पायान

 ay  श्रमिकों  की  संख्या

 हका
 गावों  में  नगरों में  योग

 1966  1528  288  1816

 1971  1691  343  2034
 ail be

 यह  मानते  हुए  कि  जन-संख्या में  श्रमिकों  का  अनुपात  वही  रहता  तो  नगरों  में

 जनसंख्या  में  वृद्धि  होने  के
 साथ-साथ  श्रमिकों

 की  संख्या में  भी  वृद्धि  की  पत्याशां  की  जाती है  ।

 राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण के  18  वें  दौरे  (1963-64) से  21  दौरे  (1966-67)  के  भ्रनुसार

 नगरों  की  संख्या  में  मजदूरों  की  संख्या  का  लगभग  वही  रहा
 |
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 A  R.  C.  Recommendation  for  Semi-Autonomous  Board  for  Information  and

 Broadcasting

 4235.  Shri  Ram  Avtar  Sharma  :  Will  the  Minister  of  Information  and  Broad-

 casting  and  Communications  be  pleased  to  state  :
 लालन  eee

 (a)  the  recommendations  made  by  the  Administrative  Reforms  Commission  in  regard
 to  constitution  of  a  Semi-Autonomous  Board  for  information  and  broadcasting  Ministry  ;
 and

 (b)  the  reaction  of  Government  thereto ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and  in  the

 Department  of  Communications  (Shri  K.  Gujral)  :  (a)  The  Administrative  Reforms
 Commission  has  not  made  any  recommendation  on  this  subject.

 (b)  Does  not  arise.

 चयन  की  गई  कॉलोनियों  में  खेतीहर  भूमिहीन  मजदूरों  का  बसाया  जाना

 4236.  श्री  भोगेन्द्र  का  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  30  1970  के  तारांकित

 प्रदान  संख्या  108  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  किसी  राज्य  सरकार  ने  भ्रू मि हीन  खेतिहर  मजदूरों  के  पुनर्वास  के  लिये  कुछ  चुनी

 हुई  कालोनियों  का  इस  बीच  अध्ययन  पूरा  कर  लिया  है
 तथा

 आवश्यक  कार्यवाही कर  ली  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  सब  राज्यों  में  समान  रूप  में  उक्त  नीति  के  शीघ्र  कार्यान्वयन  के  लिये

 क्या  कार्यवाही की  जा  रही  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री
 कि. भ्न्तासाहब

 :  से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  यथाशीघ्र  सभापटल  पर  रख  दी

 जायेगी  |

 अपनी  बेदखली  को  रोकने  के  लिये  महोबा  के  किसानों  का  प्रधान  मन्त्री  से  मिलना

 4237.  श्री  भोगेन्द्र  व्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  30  1970  के

 कित  cet  संख्या  741  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  महोबा  के  किसानों के  प्रतिनिधि  घायल  महिलाओं सहित  एक

 संसद  सदस्य  के  नेतृत्व  में  28  1970  तथा  22  1970  को
 प्रधान  मंत्री  से  मिले  थे

 शरर  उन्होंने  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  था  जिसमें  गरीब  पट्टेदारों
 की  बेदखली को  रोकने  की  मांग

 की  गई  थी  ;  और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सामुदायिक  विकास  शौर  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  aa

 y  fara  सभा
 साहेब  :  जी  हां  LIAS  os  दि  ह  के  सदस्य  के  नेतृत्व  में  मेहोबा  किसानों  का  एक
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 प्रतिनिधि मंडल  29  1970  को  प्रधान  मन्त्री  से  मिला  ।  संसद  सदस्य  के  नेतत्व  में  किसानों

 का  एक  ara  प्रतिनिधि  मंडल  भी  22  1970  को  प्रधान  मंत्री  से  मिला  ।

 द्वारा  पट्टे  पर  दी  गई  भूमि  से  जिला  करनाल  में  पट्टेदारों  की  बेदखली  क

 विरोध  के  सम्बन्ध  में  पटटेदार  सघन  जिला  ने  1970  के  पन्त  में  एक

 ज्ञापन  प्रधान  मंत्री
 को

 प्रस्तुत  किया
 ।
 प्रधान  मंत्री  सचिवालय  ने  हरियाणा सरकार  हे  मामल  क

 तथ्यों का  पता  लगाया  तथा  मालूम  नि  है  कि  यह  मामला  न्यायालय  के  विचाराधीन  है  ।
 इस

 तथ्य  के  कारण  तथा  ऐसे  मामलों  के  संबंध  में  राज्य  सरकार  के  सक्षम होने  के  इन  दोनों

 ज्ञापनों  पर  कोई  विशेष  कार्यवाही  आवश्यक  नहीं  सभी  गई  थी  ।

 पुर्जों  पाकिस्तान  के  विस्थापितों  को  उद्योगों  में  बसाने  के  उद  इक  से  हांगकांग

 के  नमुने का

 4238.  श्री  समर  गुह  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  भारत  सरकार  ने  हांगकांग  सरकार  की  पुनर्वास  परियोजनाश़ों
 का

 अध्ययन

 कर  लिया है  ;  मौर

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  विशेषज्ञों  कौर  संसद  सदस्यों  से  गठित

 एक
 दल  को  हांगकांग  के  औद्योगिक  पुनर्वास  के  उपायों

 के
 अध्ययन  के  लिए  वहां  भेजने  का  विचार

 ताकि  उनमें  से  कुछ  उपायों  को
 पश्चिमी  बंगाल  तथा

 देश
 के  अन्य  भागों  में  पूर्वी  पाकिस्तान  से

 a  दारणाथियों  को  उद्योगों  में  बसाने  के  लिए  अपनाये  जा  सके
 ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  डी०  :  भारत  सरकार  के  पुनर्वास  विभाग

 ने  ऐसा  कोई  अध्ययन नहीं  किया है

 इस  समय  ऐसा  कोई  विचाराधीन नहीं  है

 दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  &  केन्द्रों  पर  कार्य  कर  रहे  कर्मचारियों  द्वारा

 को  गई  शभ्रनियमितताय

 4239.  श्री  भगेदवर  यादव

 श्री  कठ  लकफप्पा

 बया  खाय  तथा  कथा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना के  दुग्ध  केन्द्र
 के  कर्मचारियों द्वारा  की  गई  झनिधम्िततात्रों

 कौ  समय  पर  जांच  पड़ताल  की  गई  है  और  यदि  तो  1969-70  में  कितने  aerial

 के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गई  थी  तथा  उनके  द्वारा  की  गई  अनियमितताओं  का  ब्यौरा  क्यां  हैं

 क्या  यह  सच  है  कि  दुग्ध  केन्द्रों में  कार्य  कर  रहे  कर्मचारियों  का  निकट की  कंटीनों

 पे  सम्पर्क  होता  है  और  वे  उनको  ऊ  ची  दरों  पर  दूध  बेच  देते  हैं  तथा  का-धारियों से  कह  देते  हैं

 कि  ger  क्रि  सप्लाई  कम  हुई  है  इससे  दूध  की  कमी  है
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 क्या  यह  भी  सच  है  कि  दूघ  की  बोतलें  देते  समय  ae  बहाना  करके  कि  रेजगारी

 नहीं  है  ग्राहकों  को  या  दो  पैसे  कभी  नहीं  लौटाये  जाते ;

 शअ्निय॑मितताओं के  इन  मामलों  की  जांच  करने के  लिए  सरकर का  क्या  कार्यवाही

 करने  का  विचार हैं  ?

 सामदायिक  विकास  ate  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रन्नासाहेव

 :  जी  हां  ।  सन्‌  1969-70  की  अवधि  में  दूध
 की

 बोतलों  की  सीलें  बदलने  तथा

 टोकन-घरों कौ  दूध  न  देने  शादी  की  गंभीर  अनियमितताओं  के  कारण  50
 डिपो  एजेन्टों  को

 निकाल  दिया  गया

 कभी-कभी दूध  के  अनधिकृत  विक्रय  तथा  टोकन-घरों  को  दूध न  मिलने की

 शिकायतें  प्राप्त  होती  रहती  हैं  ।

 छोटी  रेजगारी  वापिस  न  करने  के  बारे  में  शिकायतें  थी  कभी-कभी  मिलती  हैं  ।

 (=)  इन  शिकायतों  की  शीघ्र  ही  जांच  पड़ताल  की  जाती  है  श्र  जो  कि  ऐसी  सनीय

 मिततायें  करने  वाले  एजेन्टों  के  विरुद्ध  उचित  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 Public  Call  Officers  in  Rural  Areas  of  under  IV  Plan

 4240,  Shri  Jageshwar  Yadav;  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting and  Communications  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  is  any  proposal  for  opening  Public  Call  Offices  in  rural  areas  of
 Uttar  Pradesh  during  the  current  five  year  plan  ;  and

 (b)  if  so,  the  number  and  names  of  villages  District-wise  where  Public  Call  Officers
 will  be  opened  ?

 The  Minister  of  State  tn  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and
 in  the  Department  of  Communications  (Shri  Sher  Singh)  :  (a)  Yes.

 (b)  As  per  list  attached.  (Paced  in  Library.  See  No.

 Foodgrains  Donated  by  Foreign  Countries

 4241.  Shri  Jageshwar  Yadav:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture be
 Pleased  to  state,  whether  some  foreign  countries  have  given  foodgrains  to  India  in  the  form
 of  donation  during  1969-70,  if  so,  the  names  thereof  and  the  names  of  the  said  foodgrains
 along  with  the  quantity  and  cost  of  each  of  them  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde)  :  The  following  quantities  of  wheat  only
 were  received  in  1969-70  from  the  under-mentioned  countries  under  the  Food  Aid  Conven-
 tion  of  the  International  Grains

 Arrangement
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 Co  untry
 ante

 Quantity  Value

 (in  000  tonnes)  (Rs.  in  lakhs)

 व  ne
 Australia  70.0  261.1

 Canada  533.3*  2791.2

 Denmark  20.3  96.6

 Federal  Republic  63.4  277.6

 of  Germany

 European  Economic  79.9  381.3

 Community

 U.K
 fe  ose

 22.9

 जगा  ——  ha

 *179000  tonnes  were  received  in  advance  January  to  March,  1969

 **This  was  the  remnant  of  the  Aid  given  in  1968-69

 मकका  के  प्रति  हैक्टर  उत्पादन  में  विधि  करने  के  उपाय

 4242,  श्री  सरजु  पाण्डेय  :  क्या  खाद्य तथा  कुकी  मंत्री यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 गत  पांच
 वर्षों

 में
 मकका  तथा  ज्वार  के  प्रति  हैक्टर  उत्पादन  में

 कोई  प्रगति  नहीं  हुई  है

 यदि  तो  उसके  क्या  कारा  हैं  ;

 इन  फसलों  के  प्रति  हैक्टर  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही की

 गई  है

 ?

 सामुदायिक  विकास  कौर  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  we  (sit  भ्रन्नासाहब

 हां  ।

 वर्षा  सम्बन्धी  प्रतिकूल  परिस्थितियों  तथा  पर्याप्त  सिंचाई  सुविचारों के  अलावा

 निम्नलिखित
 meq  घटक  उत्तरदायी हैं

 (1)  कीड़ों तथा  रोगों  की  श्रोता  (2)  खेती  में  भारी  विनियोजन तथा  दूषित
 कृषि  सम्बन्धी  पद्धतियां  (3)  नकदी  की  फसलों  से  प्रतियोगिता  (4)  मकका  की  शीघ्र

 पनपने
 वाली

 किस्म  का  श्रभाव  (5)  पैकेज  पद्धतियों  विशेष  कर  उर्वरकों  श्रादि  का

 संतुलित  पुरी  तरह  से  न  अपनाया  जाना ।

 अनुसंधान  को  शिक्षा  शौर  कृषक  प्रशिक्षण  के  अलावा wer  उपायों

 निम्नलिखित  सम्मिलित हैं  उत्पादन शील  किस्मों  के  अन्तर्गत  कौर  अधिक  क्षेत्र

 सिंचाई  विशेषकर  भूमिगत  जल  संसाधनों का  सघन  कीड़ों

 are  रोगों  से
 रोकथाम  तथा  पौद  संरक्षण के  लिए  सुसंगठित  संस्था नात्मक ऋणों  की  व्यवस्था

 को  बढ़ाना  शादी  |
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 bhi  त्ल्श्त्न  nh

 ware  मनुष्य  सीधी  से  कले वाले  enteral को  मांगें

 4243.  श्री  स०  भो ०  क्यो  तथा
 पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि

 क्या  कं में चारी  भविष्य  विधि  के  कमेंयारियों  की  कुछ  age  समय  से  अनिर्णीत

 पड़ी  हैं  ;

 (@)  यदि  तो
 उन

 मांगीं
 का

 ब्यौरा  क्या है  ;  और

 उन  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की  ?

 श्रम
 प्रो  पुनर्वास  मंत्री  डी०

 :  कर्मचारी  भविष्य  निधि  के  प्रशासन का
 सम्बन्ध  केन्द्रीय

 न्यासी  बोड़ें  से  जो  कि  were  भविष्य  सिंधी  offers के  अस्तगत  स्थापित

 किया
 गया  है  भारत  सरकार  से  उसके  सम्बन्ध  नही ंहै

 ।  भविष्य  प्राधिकारियों

 नै
 इसे  प्रकार  सुचित  कियां  है  :

 से  1969  भारतीय  कर्मचारी  भविष्य  गैंनिघि  are

 महासंघ ने  केन्द्रीय  न्यासी  बोर्डे  के  gee  को  एक  मांगी-पत्र भेजा  है  ।  महासंघ के  प्रीति निधि यी  के

 साथ  इस  मामले  पर  विचार  विमश  करने  के  उद्देश्य  से  केन्द्रीय  भविष्य  निधि  ने  महासंघ

 से  मांगों  के  सम्बन्ध  में  ऐसा  संक्षिप्त  ज्ञापन  भेजने  के  लिए  कहा  जिसमें  प्रत्येक  मांग के  मुख्य

 आधार  दिये  गये  हों
 ।

 महासंघ  से  भ्रपेक्षित  ज्ञापनों  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 राष्ट्रीय  डाक  तथा  तार  कर्मचारी  संघ  के  समानान्तर  यूनियनों  कौर  संघों  को  मान्यता

 4244.  श्री  स०  भो ०  बनर्जी  :  क्या  सूचना  तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 (#)  क्या  उक्त  यूनियनों  कौर  संघों  जो  19  1968  की  हड़तांल के  बाद

 राष्ट्रीय  डाक  तथा  सवार  कर्मचारी संघ  के  समानान्तर  गठित की  गई  थी  और  जिन्हें  मान्यता
 भी

 दे
 दी

 गई  थी  डाक  तथा  तार  विभाग  के  कर्मचारियों  का  समर्थन  प्राप्त  नहीं  है
 ;

 यदि  तो  ऐसी  यूनियनों  और  संघों  को  मान्यता  देने  के  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 (a)  कमा  कर्मचारी  संगठनों  ते  ऐसी  casa  श्रम  gars का  विरोध  किया है  ?

 सेचनी  प्रसारण  संब्रालध श्रोरे 'संघधार
 प्रौढे

 संचार  में  राज्य  पमंघ्ी  दोर  :

 से  जी  नहीं  ।  फिर  भी  मान्यता  प्राप्त  नई  यूनियनों  की
 सदस्यला के सध्यापत का

 के
 सत्यापित

 का  प्रदान

 पहले ही  नियोजन और  grata  मंत्रालय  को
 भेज  feat  गया है

 ।
 जब  गेर  कानूनी  हड़ताल  में

 भाग  लेने  के  कारण  1968  में  राष्ट्रीय  डाक-तार  कर्मचारी  महासंघ प्रौर  उससे  सम्बद्ध

 शू निम नों  की  मान्यता  समाप्त  कर  दी  गई
 तो  ऐसी  नई  यूनियनों/सँघों  कामों  चेरियों  ar

 प्रतिनिधित्व  प्राप्त  था  मान्यता  देना  इसलिए  जरूरी  हो  गया  किं  उनके  माध्यम  से  करमचारियों  की

 वाजिब  शिकायतें  दूर  जा  सके  ।
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 शिक्षाप्रद  चलचित्रों  के  fant  के  लिए  वित्त

 4245.  श्री  स०  भो०  बुर्जों  :  क्या  सूचना  तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  वित्तीय कमी  के  कारण  कभी-कभी  निर्माता  शिक्षाप्रद  अच्छे

 चलचित्रों का  निर्माण  नहीं  कर  पाते

 यदि  तो  क्या  सरकार
 ने  उन्हें  वित्तीय  सहायता  देने  की  कोई  योजना  बनाई

 है  ;  at

 यदि  तो  कितनी  सहायता  देने  की  योजना  बनाई  है
 ?

 सुचना तथा  प्रसारण  मंत्रालय  कौर  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  Fo

 :  से  फिल्मों  के  कलात्मक  स्तर  को  ऊचा  करने  के  उद्देश्य  से  फिल्मों के

 के  लिए  आधिक  तथा  wee  सुविधायें देने  के  लिए  सरकार ने  1960 में  फिल्म  वित्त

 निगम  बम्बई  की  स्थापना  की  थी  ।  निगम  की  नीति  कम  खर्चे  वाली  श्राफ-बीट ऐसी  फिल्मों

 के  लिए  ऋणी  देने  की  जो  विशुद्ध  व्यापारिक  उद्देश्य  से  दूर  भारत  की  परम्परागत  संस्कृति

 तथा  श्राकांक्षाश्रों  को  प्रतिबिम्बित  करती  हों  और  दशकों  के  अन्दर  जीवन  संचार  करती  हो ं।

 ऐसी  फिल्मों  जो  स्वस्थ  मनोरंजन  प्रदान  करती  यथार्थवादी  हों  कौर  जिनके  विषय  राष्ट्रीय

 सदस्यों  पर  आघारित  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 त्रिपुरा  को  खाद्य  पदार्थों  की  सहायता

 4246.  श्री  किरित  विक्रम  देव  वर्मन  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि

 चालू  1970 के  पहले  सात  महीनों में  त्रिपुरा  प्रेशासन ने  गेहूं  तथा

 खाद्य  पदार्थों  के  रूप  में  खाद्य  की  कितनी  मात्रा की  सहायता  ake इस
 अवधि

 में  उस

 sq  को  ऐसी  कितनी  सहायता  की  गई  तथा  वास्तव  में  सप्लाई की  गई

 वास्तविक  सप्लाई  श्रावव्यकता  से  कितनी कम  थी  कौर  ऐसी  कम  सप्लाई
 के  क्या

 कारण हैं  ;  शर

 इस  कम  सप्लाई  के  rea  चावलों  तथा  wer  खाद्य  पदार्थों  की  कीमतों में  कितनी

 वृद्धि हुई  है  ;  कौर  इस  वर्ष  त्रिपुरा  में  sa  पदार्थों  का  श्रघिकतम  फुटकर
 कितना

 था
 तथा

 गत  तीन  वर्षों  के  तुलनात्मक आंकड़े  कया है  ?

 साम  दाधीच  विकास  ate  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रस्नासाहूब

 :  से  क्योंकि  त्रिपुरा  प्रशासन  द्वारा  खाद्यान्नों  के  लिए  कोई  नियमित  मासिक

 मांग  नहीं  की  जाती  चालू  वर्ष  के  पहले  सात  महीनों में  त्रिपुरा  प्रशासन  द्वारा  मांगी  गई  किसी

 भी  मात्रा  के  सम्बन्ध  में  बता  पाना  सम्भव  नही  है  ।

 इस  अवधि  में  केन्द्रीय  भंडार से  त्रिपुरा  प्रशासन को  18,000  मी०  टन  आवंटित

 114



 5  1892
 लिखित  उत्तर

 किया  गया  था  जिसमें  से  वास्तव  में  सप्लाई  की  गई  मात्रा  9,400  मी०  टन  थी  त्रिपुरा

 प्रशासन
 को

 कोई  गेहूं  सप्लाई  नहीं  किया  गया  था  क्योंकि  उनके  पास  पहले  से  ही  गेहूं  का  पर्याप्त

 स्टाक  मौजुद था  ।  भ्रमण  खाद्यानों की  सप्लाई  भी  नहीं  की  गई  थी  ।

 किसी
 राज्य  को  केन्द्रीय  भंडार  से  वास्तव  में  सप्लाई  की  गई  उसकी  आवंटित

 मात्रा से  कम  होना  लाजमी सा  है  क्योंकि  आवंटित  मात्रा  को  वितरण  स्थान  पर  स्टारों

 का  निरीक्षण  करने  तथा  वास्तव  में  उन्हें  भेजने  की  व्यवस्था  करने  में  समय  लग  जाता  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  में  चल  रहे  मुल्यों  की  इस  वर्ष  त्रिपुरा  में  खुले  बाजारों
 में  मुल्य

 पर्याप्त  कम  रहे  हैं
 ।

 चालू  वर्ष  के  पहले  सात  महीनों  में  खुले  बाजारों में  चावल  के  afr से

 भ्रमित  मूल्य  पिछले
 बाए  कनन्न  नः  हॉग  पेंदी  दो  दना

 म
 दर  प्रहार

 मुल्य  रुपये  में  प्रति  क्विंटल  की  दर  से
 FR = ae  लव  pee SOs

 1970  155.62

 1969  1 A  88,
 a
 न

 1968  226.13

 1967  179.17

 त्रिपुरा  में  पर्वों  पाकिस्तान
 के  शराबियों

 4247,  श्री  किरात  विक्रम  देव  ada  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्वी  पाकिस्तान से  हजारों  शरणार्थी प्रति  मास  त्रिपुरा  में  आ

 भ्र ौर  यदि  तो  इस
 ww  जनवरी  से  लेकर उस  राज्य  में  कुल  कितने  शरार  थी  ar

 चुके
 हैं  ;

 इस  समय  त्रिपुरा  में  पारगमन  शिविर  में  कुल  कितने  हैं  ;

 वहां  से  उनमें  कितने  शरणार्थियों  को  बसाने  तथा  पुनर्वासਂ  के  लिए  विभिनन  राज्यों

 को  ले  जाया  जायेगा  तथा  उनमें  से  कितनों  को  स्थायी  रूप  से  त्रिपुरा  में  बसाये  जाने  का  विचार

 है  श्र  इससे  उस  राज्य  की  जनसंख्या  स्वतंत्रता  के  समय  की  जनसंख्या  की  तुलना  में  कितनी

 बढ़  जायेगी ;

 इसी  भ्रनुपात से  उस  राज्य  के  संसाधनों  को  बढ़ाने  संबंधी  योजना  का ब्यौरा

 कया

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  डी०  :  1-1-1970  से  22-7-1970  तक

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  3,347  व्यक्ति  त्रिपुरा  में
 भराये

 थे
 ।
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 14-8-70  को  त्रिपुरा  के  aval
 तथ  श्ररुनधुतिवगर  शिविरों

 में

 4,394  व्यक्ति रह  रहे  थे  ।

 )  पूर्वी  पाकिस्तान  &  care  त्रि  पुरा  में  आते  कौर  राज्य  सरकार सेः  राहत  तवा

 पुनर्वास  सहायता  मांगते  अरूनधुतिनगर  स्वागत  केन्द्र/पबियाचेरा  श्रावाजाह्ी  शिविर
 में

 अस्थाई  दिया  जाता  हैं
 ।

 उन्हें  बाद  में  रायपुर  में  माना  समुह  के  आवाजाही  केन्द्रों  में  भेजा

 जाता  हैਂ  जहां  से  उन्हें  स्थाई  पुन व्यवस्थापन के  लिए  भेजा  जाता  है  ।  इसको  ध्यान में  रखते

 त्रिपुरा  इत्यादि  मेंਂ  उनके  स्थाई  पुनव्यंवस्थापन  का  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 (a)  प्रश्न  नहीं  होता  ।

 Smuggled  Goods  sold  by  Consumer  Cooperative  Stores

 4248  Shri  P.  L.  Barapal  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture
 b

 pleased

 to  state

 (a)  the  quantity  off  the.  smuggled?  goods  such.  as  watches,  cloth,  typewriters,  cameras

 ete.,  seized  by  the  Central  Custom  Department,  that.  was.  said  by.  the  Consumer  Cooperative

 Stores,  to  their  members ;  and,

 (b)  the  terms  on  which  the  said  goods  were  purchased  from  the  Central  Custom

 Department  and  the  procedure:  followed  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in.  the.  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community:  Develop-

 ment  aod  Cooperation  (Shri  Jagannath  Pahadia)  (a)  Confiscated  consumer  goods
 worth  Rs.  3,37,47,890.52  have  keen:  made  available  by  the  Customs/Excise  authorities  since

 January,  1968,  for  sale  through  consumer  cooperative  stores  all  over.  the  country.

 (b)  Confiscated  consumer  goods  (excluding  perishables)  are  purchased  by  the
 National  Cooperative  Consumers:  Redgnation,,  a  federat:  kady of  the  consumer  cooperative
 Stores  in  the  country,  and,  by  the  Central  Goverament  Employees  Consumer  Cooperative
 Society,  Lid.,,  New.  Delhi,  trqm.  the.  Cusiem/  Excise;  aus  horitias.  at:  prices,  fixed:  for  retail  sale  by
 those  authorities  A  commission  of  23%  aod  10%  1s  allowed  by  Custom/Excise  authorities,
 on  prices  fixed  by  them,  to  tae  NCCF  and  the  Central  Goverament  Employees’  Consumer
 Cooperative.  Society,  respectively.  Tne  NCCP  distributes:  these  goods in.all,the  States  and
 Union  Tlertitories,  through  the  State:  Cooperative  Consumers  Federatioris  and  wholesale
 COMsUuMFL  Cooperative:  Stores,  Who  undestake  retail,  sales;  through  theic,  brauches.and  a‘tiliated

 primaries  A  commission  of  15%  1s  generally  allowed  to  the  wholesale  stores  and.  the
 balance  of  10%  15  shared  between  the  NCCF  and  the  State  Federation  The  Central
 Government  Employees’  Consumer  Coopeiative  Society,  which  arranges  58165  through  its
 retail  stores  10  Deihi,  retains  the  Commission  of  10%,

 प्रचार  रूपक  लिखने  के  लिए  ard  पर  लगायें  गये  पत्रकार

 4249.  sit  Go  ला०  ब्यरूपाल  :  कया  शौर  संचार

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  इंफामशन  ब्युरो के  माध्यम  से  प्रचार  रूपक  लिखने  के

 लिए  प्रसिद्ध  पत्रकारों  कों  कार्य  पर  लगाने  कीं  एक  वार्षिक  व्यवस्था  है

 यदि  तो  इसके  लिए  कितनी  राशि  नियत  की  गई  है

 क्या यह  सच है
 कि  उक्त  राशि

 के  अधिकांश  भाग  का  उपयोग नहीं  किया  जा

 रहा है
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  श्र

 इस  व्यवस्था  के  ग्रन्थित  हिन्दी  में  कितने  मूल  लेख  प्रकाशित  किये  तथा  कितने

 अमर जी  में  किये  गये  हैं  ?

 सूचना तथा  प्रसारण  ate
 संचार  विभाग

 में
 राज्य  मन्त्री  go  Fo

 :  झर  विभिन्‍न  विषयों  के  विशेषज्ञों  ak  प्रसिद्ध  लेखकों  से  लेख  लिखवाने

 fac  तथा  फोटोग्राफ  खरीदने  के  लिए  पत्र  सूचना  कार्यालय  के  1970-71  वर्ष के  बजट  में

 की  व्यवस्था है  ।

 (7)  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 1  1970  से  14  1970  तक  की  अवधि
 के  दौरान  हिन्दी  में  रिलीज

 किये  गये  मूल  लेखों  की  संख्या  8  इसी  के  दौरान  अंग्रेजी  में  रिलीज  किये  गये  तथा

 ata  walt  worst में  अ्रवुदितत wah  को  संख्या
 27

 है
 ।

 Tronk  Call  Bills  in  respect
 of

 Telephones  at  Ceniral  Residences,

 4250.  Shri  Hukam  Chand.  Kachwai  Will  the  Minister  of  Information  and

 Broadeastiog  and  Communications.  be  pleased  to  refer  to  the  reply:  given  to  Unstarred
 Question  No.  659  on  the.  26th.  February,  19.0  regarding  trunk  call  Bills  in.  respect  of

 telephones  at  Central  Ministers’  residences  and  state  :

 (a)  whether  the  requisite  information  has  sjnce  been  collected  ;

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ;  and

 (c)  if.  not,  the  reasons  therefor  and  when.  the.  said  information  is  likely  to.be  laid.  an
 the  Table.  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and
 Department  of  Communications  (Shri  Sher  Singh)  :  (a)  to  (c).  The  requisite  informa-
 tion  is  still  awaited  from  some  of  the  Ministries/Departments  concerned.  As  soon  as  the
 information  is  complete  the  same  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Lok  Sabha.

 Total  Numben  of  Telegraph  Offices  and  Facility.  of  Sending  Telegrams
 in  Hindi  therefrom

 4-51.  Shri  Hakam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Information  and
 Broadcasting  and  Communications  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  number  of  Telegraph  offices  functioning  in  the  country  at  present:

 the  number  of  those  Telegraph  Offices.  among  them  from:  where  telegrams  can  be
 sent  in  Hindi  ;

 (c)  the  number  of  those  Telegraph  Offices  among  them  where  facilities  for  sending
 telegrams  in.  Hindi:  have  not.  been  provided  50  far  ;  and

 (d).  the  action  proposed  to.  6  taken  by  Government  to  provide  such  fagjlities  in
 those  Telegraph  offices  where  arrangements  for  sending  telegrams  in  Hindi  do  not  exist
 at  present  ?

 The.  Minister  of  State  in,  the  Ministry.  of  Information  and  Broadcasting  and
 Department  of  Communications  (Shri  Sher  Singh):  (a)  The  total  number  of

 Telegraph
 offices  working  in  the  country  as  on  15-6-70  is  10873.
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 et अ

 (b)  and  (c).  Info:  mation  is  being  collected  and  will  be  placed  cn  ‘he  Table  of

 the  Lok  Sabha.

 (d)  Expansion  of  Devnagari  telegraph  service  cepends  on  the  pace  of  training  of

 telegraph  operations.  There  are  13  training  classes  througout  the  coustry  for  training

 telegraph  personnel  for  trarsmission  of  ‘Indian  Language  telegrams  in  Devnagari  script.

 In  order  to  encourage  operators  to  learn  Devnagari  telegraphy  the  following  incentives  have

 been  provided  :

 One  advance  increment  is  granted  on  their  qualifying  in  Hindi  Morse.

 2  another  advance  increment  is  given  on  their  qualifying  in  Hirdi  teleprinter ;
 and

 a  lump  sum  of  Rs.  200  is  given  to  those  operators  in.  U.P.  and  M.P.  who

 qualify  in  Devnagari  telegraphy  on  their  own  initiative  and  expense  without

 availing  of  the  training  facilities  provided  at  the  Departmental  training

 ciasses.

 Assessment  of  Properties  Left  bebind  by  East  Pakistan  Refugees  and  Maslim

 Migrants  from  Eastern  India  to  Pakistan

 4252.  Sbri  Hukam  Chand  Kachwali  :  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabili-

 tation  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  made  an  assessment  of  the  value  of  the  property  left

 behind  by  about  50  lakh  refugees  who  came  to  India  from  East  Pakistan  ;

 (b)  whether  Government  have  also  made  an  assessment  of  the  value  of  the  property
 left  behind  by  the  Muslims  who  have  cone  Pakistan  from  Eastern  India  ;

 (८)  if  so,  the  details  thereof  ;  and

 (d)  if  not,  whether  Government  propose  to  do  so  now  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (501  Sanjivayya):  (a)  to  (d).
 Under  the  Nehru—Liaquat  Pact  of  April,  1950,  the  migrants  from  East  Pakistan  retain  their

 proprietary  rights  in  the  properties  left  behind  by  them  in  that  country  and  they  can  sell,

 exchange  or  dispose  of  their  property.  It  is  neither  possible  nor  practicable  to  assess  the
 value  of  the  property  left  behind  by  the  migrants  from  East  Pakistan  or  that  of  the  Muslims
 who  have  gone  to  Pakistan.  To  the  circumstances,  Government  does  not  propose  to  under-

 take  an  assessment  of  the  value  of  these  properties,

 प्रस्तावित  अधिक  शक्तिशाली  ट्रॉस  मीटर  के  हिमालय  सीमा  पर  कार्यक्रम

 4253.  श्रीमती  इला  पाल चौधरी  :  क्या  सूचना  तथा  प्रसारण  संचार
 मंत्री

 4  1969 के  अतारांकित seq  संख्या  2751  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा
 क  च

 करने  कि

 क्या  प्रस्तावित  अ्रधघिक  शक्तिशाली  ट्रॉसमीटर  हिमालय  सीमा  के  पार  कार्यक्रम

 प्रेषित  करेंगे  ;  और

 यदि  तो  इन  पर  वित्तीय  खर्च  के  साथ  साथ  इनका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  ate
 संचार

 विभाग
 में

 राज्य  मन्त्री  go  Fo

 :  कलकत्ता  के  aft  उच्च  शक्ति  वाले  केन्द्र  को  छोड़कर  |

 कलकत्ता  का  पति  उच्च  वाला  ट्रांसमीटर  हिमालय  सीमा  के  पार  कार्यक्रम

 प्रसारित  करता  है
 |  इस  पर  303  रुपये  खच  झा याहू  |
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 उड़ीसा  में  27  जुलाई  1970  को  बिन्त  be  |  कारण  सभी  संचार  सुविचारों

 का  अस्तव्यस्त  होना

 4254.  श्रीमती  इला  पालचौधघरी  :  क्या  सूचना  तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मन्त्री  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि
 27  1970

 को  उड़ीसा  के  कारण  उड़ीसा में

 डाक  समेत  स्थल  तथा  टेलीफोन  सभी  संचार  सुविधायें  पूर्ण रूप  से  अस्तव्यस्त हो

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  कौर

 अत्यावश्यक  सेवाओं  में  बाघा  डालने  वाले  को  रोकने  के  लिए  यदि  कोई

 कार्यवाही
 की

 गई  तो  वह  क्या  है  और  उसका  व्यौरा  क्या  है
 ?

 सूचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  कौर  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  बेर  :

 बौर  टेलीफोन  डाक  संचार  पर  काफी  हृद  तक  प्रभाव  पड़ा  था  परन्तु  ये  पूरे  तौर

 पर  बन्द  नहीं  हो  गए  थे  wal  तक  संभव  हो  सका है  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  पर  टेलीफोन  सेवायें

 चालू  रखी
 गई  थीं

 ।  जिरहामपुर

 राउरकेला  कौर  बालासौर  के  वाहक

 के  टेलीफोन  एक्सचेंज  प्रौर  सम्भलपुर  कौर  राउरकेला  के  विभागीय  तारघर
 काम  करते  रहे  ।  किर  भी  डाकघर  और  रेल  डाक  सेवा  अ्रधिकांश  रूप  से  घ  रना  दिये

 जाने  के  कारण  बंद  रहे
 ।

 रेल  गाड़ियों/बसों/हवाई सेवायों  के  बंद  रहने  के  कारण  डाक  की  प्राप्ति

 प्रिया का  कार्य  पथ  गित  रहा  ।

 डाक-तार  संस्थापनाश्रों  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  के  साथ

 निकट  ज  बनाये  रखा  गया  था

 Persons  Eagaged  in  Hindi  Work  Transferred  from  Delhi  A.LR.

 4255,  Shri  Janeshwar  Misra  :  Will  the  Minister  of  Information  and  Broad-
 casting  and  Communications  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  persons  enzaged  on  Hindi  work  who  have  so  far  been  transferred
 from  Delhi  Station  of  A.LR.  during  the  last  three  years  ;  and

 (b)  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  [nformation  and  Broadcasting  and  in  the
 Department  of  Communications  (Shri  1.  K.  Gojral)  :  (a)  20.

 (b)  The  transfers  were  effected  due  to  exigencies  of  service,  such  as  promotion,
 Prolonged  stay  at  one  place,  etc.

 Action  taken  by  Government  on  Masanf  Committee  Report

 4256.  Shri  Janeshwar  Misra  :  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting
 and  Communications  be  pleased  to  state  :

 an  the
 (a)  the  action

 being  taken  by  Governm  ent wie  on  the  report  of  the  Masani  Committee  ;
 and
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 (b)  whether  ‘it  is  proposed  to  ‘treat  the  persons  of  the  .production-cadre  Govern-

 ment  servants  ?

 The  Minolster  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and  fa  the
 Department  of  Communications  (Shri  I.  प्  Gojrat)  (a)  The  report  was‘examined  and
 discussed  with  various  catezories  of  staff.  The  Staff  Inspection  Unit  of  the  Ministry  of
 Finance  has  recently  reviewed  the  recommendations  of  the  report  and  ‘the  report  of  the
 SIU  ‘is  -awaited.

 (b)  All  Staff  Artists  of  A.IR.,  including  ‘persons  ‘in  the  production  are  Boks
 of  civil  posts,  and,  therefore,  for  all  practical  purposes  Government  servants  on  contract.

 Promotion  of  Programme  Executives  and  Assisfant  Station  Directors

 4257.  Shri  Janeshwar  Misra:  Will  the  Minister  of  Information  and  Broad.

 casting  and  be  pleased  to  state  the  numiber  of  ‘Programme  Executive

 promoted  as  Assistant  Station  Directors  during  the  last  one  year  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and  in  the

 Department  of  Communicattons  (Shri  I.  K.  Gujral)  :  Sir.

 Transmission  Executives  working  as  Programme  Executives

 4258  Shri  Jancshwar  Misra  Will  the  Minister  of  Information  and  Broad-

 casting  and  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  Of  Transmission  ‘executives  who  are  working  as  Progranime  Exevdtives
 in  the  various  All  India  Rad  o  Stations  on  an  gq  hoc  basis  १

 (b)  the  time  since  when  they  have  been  working  in  that  capacity  ;

 (c)  whether  Government  have  drawn  up  a  scheme  where  under  other  competent
 persons  could  be  appointed  ‘against ‘the  ‘posts  of  पुरिए0छ्रा2 शााइधिट  ‘Executives  ‘through  ‘the  Putlic
 Service  Commission  ;  and:

 (d)  the  reasons  for  promoting  persons  on  an  ad  hoc  basis  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and  in  the

 Department  of  Communications  (Shri  I.  K.  Gujral)  :  (a)  124  as  ‘on  19.8.1970.

 (b)  From  varying  dates  since  25.7  65.

 (c)  Recruitment  Rules  for  direct  selection  of  Programme  Executives  thr  ugh  the

 Public  Service  Commission  are  being  framed.

 (d)  Ad  hoc  appointments  had  to  be  made  because  direct  recruitment  had  ‘not  ‘been

 tmiade  pending  revision  of  recruitment  rules.

 Criteria  for  Effective  Tranfers  of  Staff  among  Al)  India  Radio  Stations

 Will  tthe  Minister  of  Jaformation  and  Broad- 4259.  Shri  Jaweshwar  Misra:

 casting  and  Communications  be  pleased  to:state

 (a)  ‘the  number  of  Persons  transferred  from  the  -Delhi  Station  of  ALR.  to  the

 various  units  of  A.I.R.  located  in  Delhi  and  out-side  during  1968-69  and  upto  30th  June,
 1970  ;  and

 (b)  the  criteria  adopted  for
 effecting

 ‘their  itvensfers  ?

 ‘Whe  ‘Minister  ‘of  ‘State  In  ‘the  Ministry  of  Inforardtion  and  Broadcasting  and.in  ibe

 Department  of  Communications  (Shri  I.  K.  Gajral)  :  (a)  87.

 (b)  ‘The  transferred  were  effected  die  to  exigencies of  ‘such  as  ‘promotions
 '

 reorganisation  of  staff  strength,  prolonged  stay  at  one  place,  etc.

 qo
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 Abolition  of  Development  Blocks

 4260.  5011  Ram  Swarup  Vidyarthi  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriceltere
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some  of  the  States  have  either  abolished  or  are  contem-
 Plating  to  abolish  the  development  Blocks  ;

 (b)  the  number  of  development  blocks  at  present  in  the  country,  Statewise  ;  and

 (c)  the  amount  of  expenditure  incurred  on  them  so  far  ?

 The  Deputy  Minister  tn  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  Cooperation  (Sbri  S.  C.  Jamir)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  The  information  is  available  in  the  Annual  Report  of  the  Department  of

 Community  Development  for  1969-70

 (c)  The  information  has  already  been  furnished  in  reply  to  Lok  Sabha  Uostarred
 Questitn  No,  30.7  1970.

 Import  of  Foodgrains  during  1970

 4261  Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture
 be  pleased  to  state  the  quantity  of  foodgrains  imported  during  the  first  four  months  of

 1970.71  ?

 The  Minister  of  Stnte  in  the  Ministry  of  Food,  Agricultere,  Community  Develop-
 ment  and  Cooperation  (Shri  Annasabeb  Shinde):  About  1  million  tonnes  of

 tvodgrains
 were  imported  during  the  first  four  months  of  1970-71.

 Hindi  Version  of  National  Labour  Commission  Report

 4262.  Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  :  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabill-
 tation  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Hindi  version  of  the  report  of  the  National  Labour  Commission  is
 being  brought  out

 (b)  if  so,  the  names  of  the  Translators  who  are  translating  this  report,  the  terms  on
 which  it  is  being  done  and  the  expenditure  incurred  thereon  so  far  ;  and

 (c)  the  reasons  for  not  getting  it  translated  by  the  Central  Hindi  Directorate  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Stri  D.  Sanjivayya)  (a)  to  (c).  The
 Hindi  version  of  the  main  Conclusions  and  Recommendations  of  the  National  Commission
 on  Labour  has  already  been  prepared  and  placed  on  the  Table  of  the  House.  The  cost
 involved  in  this  translation  work  would  come  to  about  Rs.  450.

 The  translation  of  the  rest  of  the  report  is,  at  present,  being  done  through  the
 General  Editor,  Central  Hindi  Directorate,  who  has  assigned  this  work  to  12  translators
 and  4  Assistants  at  the  usual  rates  approved  by  Government  for  such  work.  No  expendi-
 ture  has  so  far  been  actually  incurred  on  this  account.

 Complaint  against  Superintendent  of  Post  Offices,  Azamgarh,  Uttar  Pradesh

 4263.  Shri  Rem  Swarap  Vidyarthi  Will  the  Minister  of  Information  and

 Broadcasting  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  complaint  against  the  Superintendent  of  Post  Offices,
 Azamgarh  has  been  lodged  with  the  Post  Master  General,  Lucknow  and  other  high  authori-
 ties  in  which  charges  of  corruption,  bribery,  etc.  hve  been  levelled  against  him  ;

 (9)  if  30,  the  details  of  the  charges  levelled  against  him  ;  and
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 (c)  whether  any  inquiry  into  these  charges  of  corruption  and  bribery  are  being  made;
 if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  aod

 Department  of  Communications  (Shri  Sher  Singh) :  Yes  ;  the  alleged (a)  and  (b).
 charges  are  about  acceptance  of  bribe  in  the  appointment  of  Branch  Postmasters,  harass-
 ment  of  staff  and  irregular  expenditure  in  purchase  of  furniture  and  contingencies  etc.

 (c)  The  enquiry  is  in  progress.

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  जाये  विस्थापित  लोगों  को  नई  दिल्‍ली  में

 अनधिकारी  लोगों  को  प्लाटों  का  आवंटन

 4264.  श्री  Ho  के०  चौधरी
 :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री यह  बताने  की

 करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्ली  स्थित  पूर्वी  पाकिस्तान  से  जाये  विस्थापित

 लोगों  की  कालोनी में  विलिंग्डन  अस्पताल  के  डाक्टरों  जैसे  अनधिकारी  लोगों  को  प्लाटों का

 आवंटन  किया  गया  है  ;

 क्या  इन  मामलों  को  नियमित  करने  के  लिए
 4  1966 के  प्रैस  नोट  के

 उपबन्धों  के  विपरीत  दिल्ल  में  निवास  की  8  वर्ष  की  अवधि  को  घटाकर  4  वर्ष  कर  दिया

 गया  था  ह

 क्या  इन  मामलों में  निशंक  आवंटन  समिति  ने  किया  था  या  पुनर्वास विभाग  के

 किसी  एक  अधिकारी  ने  इन  व्यक्तियों  का  पक्ष  लिया  था  ;  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  मामले  में  सम्बद्ध  अधिकारी  के  विरुद्ध  जांच

 कराने  का  और  जांच  के  दौरान  उक्त  अधिकारी  को  स्थित  पूर्वी  पाकिस्तान  से  जाये

 विस्थापित  लोगों  की  कालोनी  से  सम्बद्ध  मामलों  में  कार्यवाही  करने  से  रोक  देने  का  है  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  दामोदरन  :  नहीं  ।  यदि  कोई

 विशिष्ट  दृष्टान्त  बताये  जाएं  तो  उनके  मामलों  की  छीन-बीन  की  जा  सकती  है  ।

 नहीं  ।

 समिति  द्वारा  अपनाये  गये  सिद्धान्तों  के  आधार  समिति  के  अधिकार  के  अधीन

 बहुत  से  मामलों
 को

 सरकारी  सदस्यों  ने  अन्तिम  रूप  दिया था  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 नई  दिल्‍ली  में  पूर्वी  पाकिस्तान  से  art  हुए  विस्थापित  लोगों  at

 प्लाटों का  आवंटन

 4265.  श्री  जे०  के०  चौधरी  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है
 कि  पुनर्वास  विभाग

 की  संसदीय  पमामदंदातृ समिति  की  एक  उप
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 समिति  का  गठन  1969
 में  किया  गया  था  जिसे  सम्बद्ध  दस्तावेजों/कागजात की  जांच  के

 आधार  पर  पूर्वी  से  जाये  विस्थापित  लोगों  को  कालकाजी  नई  दिल्‍ली  के  आवंटन  के

 मामले  की  जांच  का  काय  सौंपा  गया  था  ;

 क्या  इस  उप-समिति ने  30  रुपए  प्रति  वर्ग  गज  की  दर  से  प्रीमियम  निर्धारित  किये

 भूमि  के  कुल  प्रीमियम  पर
 3

 प्रतिशत
 की

 दर  से  भूमि  किराया  लगाये  भुगतान  कीमत

 पर  अ्रलाटियों  से  ब्याज  लिये  जाने  तथा  प्लाटों  के  अ्रावंटन  में  कथित  अनियमितताओं  से  सम्बन्धित

 प्र भि लेखों  की  जांच  की  थी

 क्या  इस  उप-समिति ने  उपर्युक्त  भाग  में  उल्लिखित  बातों  के  बारे  में  कोई

 एकमत  सिफारिश  दी  थी  ;

 यदि  तो  ऐसी  सिफारिशों  पर  wa  तक  क्या  कायंवाही  की  गई  है
 ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  डी०  और
 एक  विवरण  संलग्न

 (  wit  vad  समिति  की  doy  A  ह  समिति  से  केवल  भूमि  के  किराये में  कमी

 करने  की  सिफारिश  की  गई  थी  पुनर्वास  विभाग  को  इस  set  पर  वित्त  मन्त्रालय  के  परामर्श

 से  जांच  करनी थी  ।

 पुनव्यंवस्थापन  1951”  के

 अंतगर्त  स्वीकृत  पट्टे  की  शर्तों  तथा  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  सहकारी  संस्थानों  एवम्‌

 भ्रमण  व्यक्तियों  जिन्हें कि  पुर्व  निर्धारित  दर  पर  भूमि  mare  की  गई  दी  गई  शर्तों  को

 घ्यान  में  रखते  हुए  सरकार  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची हैं  कि  यदि  पट्टे  की  सम्पूर्ण  99  ag  की

 अवधि  को  देखा  जाय  तो  कालकाजी  के  निकट  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  की  कालोनी

 के  अलॉटियों  के  लिए  इस  विभाग  द्वारा  रखी  गई  पट्टे  की  शर्तें  निश्चित  रूप  से  उदार  हैं  ak

 परिणाम  भूमि  के  किराये  में  कमी  की  सहमति  नहीं  दी  गई  है  ।

 विवरण

 13  1969,
 को  पुनर्वास  विभाग

 की
 सलाहकार  समिति  की  बैठक  में  यह  निश्चय

 किया गया  था  कि  सलाहकार  समिति  के  निम्नलिखित  सदस्य  कालकाजी  कालोनी  से  सम्बन्धित

 निम्नलिखित  मामलों  के  बारे  में  सुसंगत  कागजातों को  देखेंगे

 श्री  द्वैपायन सेन

 श्री बे०  Ho  दासचौघरी

 श्री  ज्योतिर्मय बसु

 श्री  महीनों  पुर कायस्थ

 सरदार  बूटा  सह

 इन  सदस्यों  द्वारा  निम्नलिखित  मामलों  पर  विचार  किया  जायेगा
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 (i)  भूमि  asia  atk  विकास  yea  किया  है  कौर  क्या  नियमों  के
 श्रन्तगंत  6.0

 विकास  लागत
 की

 कीमत  ही  वसूल  की  जानी  है
 ;

 (ii)  क्या  प्रीमियम  पर  3  प्रतिशत  की  दर  से  भूमि  का  किराया  नियमानुसार  है  ;

 (iii)  क्या  अलावा  अलाट  हुई  रूमी  के  द्वितीय  tea  पर  देने
 वाले  प्राधिकरणों से

 लेने  के  योग्य  पात्र  हूं  ;

 (iv)  क्या  प्रीमियम  की  बकाया  राशि  पर  सरकार  द्वारा  वसूल  किये  जाने  वले  व्याज की

 दर  उचित है  ।

 2.
 इस  मामले

 पर  16  1969
 को  हुई  पुनर्वास  विभाग  की  सलाहकार  समिति

 की
 बैठक  में  ak  चर्चा  की  गई  थी  विस्तृत  चर्चा  के  यह  निश्चय  गया

 था

 कि  निम्नलिखित  कौर  भ्रमण  जो  रुचि  रखते  हो  23  1969  को  रोजगार

 तथा  grate  मन्त्रालय  में  राज्य  श्री  भागवत  भा  के  जैसलमेर  में

 मीचे  लिखे  कालोनी  के  मौसमों  et  द्वारा  अन्य  से  सुसंगत  रिकार्ड को

 देखेंग े:

 श्री  fora सेन

 श्री  बे०  Fo  दासचौघरी '

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :

 श्री  पुर कायस्थ

 सरदार सिह

 तथा  सुचना  द्वारा  उठाये  गये  मामलों पर  इन  सदस्यों  द्वारा  विचार
 किया  जायेगा :

 ()  भूमि  अजन
 और  विकास मुल्य  क्या  है  कौर  नियमों के  अजन  शौर

 बिकास  ल।गत
 की  आधी

 कीमत  ही  वसूल  की  जानी  है  ;

 (3)
 क्यां  प्रीमियम  पर

 3
 प्रतिशत  की  दर  से  भूमि

 का
 किराया  नियमानुसार  है

 (ii)  क्या  अलॉटी  अलाट  हुई  भूमि  के  द्वितीय  रेहन  पर  eer  देने  वाले  प्राधिकरणों  से

 ऋण  लेने  के  योग्य  पात्र  हैं  ;  कौर

 (iv)  क्या  प्रीमियम  की  बकाया  राशि  पर  सरकार  द्वारा  aye  किये  जाने  वाले  ब्याज  की

 दर  उचित है  ।

 3.  इन  सभी  मामलों  पर  23  1969,  कौर  11  1970,  को  हुई

 कार  समिति  के  सदस्यों
 की

 बैठकों  में  चर्चा  की  गई  थी  ।  11  1970  को
 हुई  बैठक  में  यह

 reve  किया  गया  था  कि  भूमि  के  किराये  को  कम  करने  के  प्रश्न  की  पुनर्वास  विभाग  वित्त

 मन्त्रालय  के  परामशं  से  जाँच  करेगा
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 नई  दिल्‍ली  स्थित  gat  पाकिस्तान  से  ara  विस्थापित  व्यक्तियों  कौ

 कालोनी  में  भूमि  किराये  में  कमी

 4266.  श्री  जे०  के०  चौधरी  :  कया  श्रम  तथ  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fe

 क्या  नई  दिल्ली  में  पूर्वी  पाकिस्तान  से  ara  विस्थापित  व्यक्तियों  की

 कालोनी  के  विभिन्‍न  cea  पर  विचार  करने  के  लिए  पुनर्वास
 विभाग

 से  सम्बद्ध  परामशं  समिति

 की  उप  समिति  की  हुई  बैठक  में  यह  सर्वसम्मति  से  स्वीकार  किया  गया  था  कि  भूमि  के  अजन  की

 लागत  पर  भूमि  के  किराये  में  कमी  करने  को  उचित  ठहराते  हुए  वित्त  मन्त्रालय  को  लिखा

 यदि  तो  वित्त  मन्त्रालय  को  लिखने  का  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  डी०  :  कौर  11  1970  को

 हुई  पुनर्वास  विभाग  की  सलाहकार  समिति  के  सदस्यों  की  बैठक  में  यह  निश्चय  किया  गया  था  कि

 वित्त  मन्त्रालय  के  परामर्श  से  पुनर्वास  विभाग  भूमि  के  किराये  में  कमी  के  प्रश्न  की  जांच  करेगा  ।

 इस  प्रइन  पर  कि  कालका  जी  के  निकट  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  की

 कालोनी  में  भूमि  के  किराये  में  कमी  करके  झ्र ला टियों  को  किस  प्रकार की  राहत  प्रदान  की  जा

 सकती  व्यक्ति  पुनर्व्य॑वस्थापन
 1951”

 के  स्वीकृत  पट्टे  की  शर्तों  तथा  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  सहकारी  संस्थानों  ak

 mea  व्यक्तियों  जिन्हें  पूर्व  निर्धारित  दर  पर  भूमि  अलाट  की  गई  दी  गई  शर्तों  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  वित्त  मन्त्रालय  के  परामर्श  से  विचार  किया  गया  है  ।  इस  सम्पूर्ण  निरीक्षण के  पश्चात

 सरकार  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  है  कि  यदि  पट्टे  की  सम्पूर्ण
 99  ag  की  अवधि

 को  देखा  जाय  तो

 कालकाजी  के  निकट  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  की  कालोनी  के  अलॉटियों  के  लिए

 इस  विभाग  द्वारा  रखी  गई  शर्तें  निश्चित  रूप  से  उदार  हैं  ।

 इन  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  सरकार  के  लिए  भूमि  के  किराये  को  कमी  करना

 सम्भव नहीं  हुआ

 तिलहनों  तथा  बिनौलों  के  को  उदार  बनाने  के  बारे में  वित्त  मन्त्रालय  को  राय

 4267.  श्री  मंगलाधुमाइम  :  क्या  खाद्य  तथा  ऋषि  sat  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वित्त  मन्त्रालय  के  कुछ  विशेषज्ञों  ने  एक  में  सरकार  से  तिलहनों  तथा

 बिनौलों  के  आयात  को  उदार  बनाने  का  अनुरोध  किया  है  ताकि  भारत  में  तेलों  की  कमी  को  दूर ६

 किया  जा  सकें  ;  शर

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कायंवाही  की

 सामुदायिक  विकास  कौर  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रन्नासाहेब
 war  srrfa  f=r=r :  जी  ह  |  |  11410  मन्त्रालय  यह  मानता

 है  कि  खाने  योग्य  तेलों  सहित
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 जिन  जीनों  की  कमी  महसूस  की  जा  रही  है  उनके  आयात  का  प्रबन्ध  करने  की  कोई  श्रावइ्यकता

 नहीं
 है  ।

 सोयाबीन  तेल  तथा  तोरिये  के  कौर  आयात  करने  की  सम्भाव्यता  का  पता  लगाया

 जा  रहा है  ।

 भारतीय  कृषि  श्रनुसंघधान  संस्थान  में  विभागीय  पदोन्नति  समिति  का  गठन

 4268.
 श्री  सुरज भान  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  ने  प्राक्कलन  समिति  के

 प्रतिवेदन  में  दी  गई  कौर  1969  में  गृह  ara  मन्त्रालय  के  आदेशों  के  माध्यम से  परिचालित  की

 गई  विभागीय  पदोन्नति  समिति  के  गठन  कौर  उसके  कार्य  सम्बन्धी  हिदायतों  का  अनुसरण  नहीं

 किया  है  ait  संस्थान  में  ए०  ए०  को  एअर  सुपरिटेंडेंट  1  तथा  2)  के  पदों  पर  पदोन्नति

 के  लिए  विभागीय  पदोन्नति  समिति  नहीं  बनायी  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इन  श्रनियमितताशथ्ों  को  ठीक  करने  का

 और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  ate  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहेब

 :  प्राक्कलन  समिति  की  रिपोर्ट  में  निहित  आदेश  में  है  कि  गृह  मन्त्रालय

 के
 आदेश  में  दिये  गये  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  विभागीय  प्रोन्नति  समितियों  में

 विभाग  का  या  उनके  द्वारा  मनोनीत  अधिकारी  होना  कौर  विभाग  के  अन्य

 जो  उन  व्यक्तियों  के  कार्यों  से  अवगत  हों  जिनके  मामलों  की  वहां  जांच  होनी  होने  चाहिए  ।

 भारतीय  कृषि  श्रनुसंघान  संस्थान  की  प्रोन्नति  समितियां  सहायक  प्रशासन  अधिकारी  कौर  श्रमिक

 1
 site  2)  के  ग्रेड  में  उन्नति  देने  के  लिए  उपरोक्त  आदेशों  के  अनुरूप  है  ।

 ate  प्रइन  नहीं  होता  ।

 Effect  on  Class  III  and  | है  Employees  of  Increase  in  Price  of

 Vanaspati  Ghee

 4269.  Shri  Chandrika  Prasad  :  WIlll  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  Lave  taken  any  steps  to  ensure  that  Class  III  and
 employees  are  not  adversely  affected  by  heavy  increase  in  price  of  Vanaspati  Ghee  ;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-
 ment  and  Cooperation  (Shri  Anuasaheb  Shinde) :  (a)  Dearness  Allowance  given  to
 Class  HI  and  1V  employees  to  counter  the  effect  of  rise  in  the  cost  of  living  is  linked  to
 the  average  cost  of  living  indices  for  the  proceeding  twelve  months,  which  je  r  alia  includes
 the  price  of

 vanaspati.
 (b)  Does  not  arise,
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 अखबारी  कागज  के  वितरण  सम्बंधी  लिए  भारतीय  श्रमजीवी
 te  पन् |...  पत्रकार  सांग

 4270.  श्री  जनार्दन
 :

 क्या  सूचना  तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मन्त्री
 ह  बताने

 की  कृपा

 करेंगे
 कि

 क्या  है  कि
 भारतीय

 श्रमजीवी  पत्रकार  संघ  ने  सरकार से  यह  मांग  की  है

 कि  वह  अब्बा
 tl  कागज  के  वितरण  संबंघी  अपनी  नीति  पर  पुनर्विचार  करे

 ;  श्री

 यदि  तो  ऐसी  मांग  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 क

 तथा  प्रसारण  मंत्रालय  कौर  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्रो
 | ह  कु०

 )  श्र  भारतीय  श्रमजीवी  पत्रकार संघ  सनी  मंत्रो
 मे

 yee  म

 ई  श्रपनी  बैठक
 में  सरकार  से

 यह
 अनुरोध  किया  था

 कि
 वह  अखबारी  कागज

 वितरण
 संबंधी

 अपनी  नीति  में  इस  प्रकार  संशोधन  करे  कि  छोटे  समाचारपत्रों  की  उनकी  श्रावश्यकतानुसार

 कागज  मिले  और  समूहों  के  समाचारपत्रों  का  कौर  विस्तार  न  हो  |

 समाचारपत्रों  को  अखबारी  कागज  का  आवंटन  प्रत्येक  वह  लाइसेंस  ay  के
 प्रारम्भ  में

 बनाई  गई  नीति  के  उपबन्धों  के  भ्रनुसार  किया  जाता  av  1970-71  के  लिए  बारी

 कागज  श्रावंटन  सम्बन्धी  नीति  को  घोषित  करने  से  पूर्व  उससे  सम्बन्धित
 सेवा  जनिक  सूचना  की

 एक  प्रति 7
 1970  को

 संसद  के  दोनों  सदनों
 की

 मेजों
 पर

 रख  दी  गई  थी
 ।

 ऐसे  छोटे  समाचारपत्रों  तथा  जिनकी  परिचालन  संख्या  15,000  तक  नर्व की

 अखबारी  कागज
 की

 जरूरत  पूर्ण  रूप  से  पूरी  की
 जा  रही  समान  स्वामित्व

 वाले  या
 समूहों

 के  ऋ अतिरिक्त  समाचार-पत्रों  को  कोई  अखबारी  कागज  नहीं  दिया  जाता है  भर  न
 ही

 रखवारी  कागज  के  अपने  अधिकृत  कोटे  में  से  नए  समाचार-पत्र  निकालने  की  अवमति  दी  जाती

 है  ।  इसलिए  अखबारी  कागज  आवंटन  सम्बन्धी  नीति  में  परिवर्तन  करने  की  कोई  आवश्यकता

 नहीं
 है

 मछली  पकड़ने  के  बंदरगाहों  के  विकास  को  योजना

 4271.  श्री  जनादनन :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  को
 कृपा  करेंगे  किः

 (*)  जा  बती

 पकड़ने  के  बन्दरगाहों के  विकास  को

 शोज
 जना  ‘aay aart Hr a att erect ext

 ं

 का  विकास

 किया  a
 he

 (7)  योजना  पर  कितनी  लागत  खाने  का  अनुमान  है  ?

 खाद्य  सामुदायिक  विकास  ak  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री (  झन्ना साहेब

 :  शर  चोथ
 योजना

 में  बड़े
 दत्त

 ra

 गर  बन्दर
 गाहों

 ं  के  विकास

 की  व्यवस्था की  गई  है  ।  बड़ ेप  पर  मत्स्य
 nd

 ं

 की व्यवस्था एक
 केन्द्रीय योजना के |

 भ्रन्तगंत की  जा  रही

 है
 कों  पर  एक  के  नदीय

 प्रायोजित  योजना  के  अंतगर्त
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 qa रूप
 से  केन्द्रीय  सरकार  की  वित्तीय  सहायता  से  की  जा  रही  केन्द्रीय  योजना  के

 मद्रास  बम्बई  के  लिए  मत्स्य  बन्दरगाहों  मंज़ूर  किए  गए  कोचीन  कौर  रायचौक

 की  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  की  गई  विशाखापत्तनम  में  अन्वेषण  किए  गए  हैं  ate  प्रदीप  नामक

 स्थान  पर  करने  के  एक  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  इस  योजना के  ् ग्रत्तगत

 शुरू  की  जाने  वाली  बन्दरगाहों  की  संख्या  शहरग-अलग  परियोजना  के  निर्धारण  ate  निधि  की

 उपलब्धता पर  निसार  करेगी  ।  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनायें  के

 कार्रवाई  ब्लेयर  में  गहरे  समुद्र  मत्स्य हरण  बन्दरगाहों  की  स्वीकृति दी  गई  है  ।  छोटे

 यांत्रीकृत  पोतों  के  लिए  are  छोटे  पत्तनों  पर  मत्स्य  बन्दरगाह  मंज़ुर  किए  गए  45  स्थानों पर

 मत्स्य  पोतों  के  ठहरने  की  सुविधाएं  प्रदान  की  गई  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  की  सहायता
 से

 निवेश-पूर्वे  मत्स्य  बन्दरगाह  सर्वेक्षण  संगठन  भ्र ति रिक्त  स्थानों  का  सर्वेक्षण  कर  रहा  है  कौर  योजना

 के  श्रन्तगंत इन  स्थानों  में  मत्स्य  बन्दरगाहों  की  व्यवस्था  के  विषय  में  परियोजना रिपोर्टे  प्राप्त

 होने  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 योजना  में  केन्द्रीय  योजना  के  लिए  13.50  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है

 केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  लिए  6.00  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  यह सामुहिक

 व्यवस्था  है  ate  जैसा  कि  set  के  भाग  प्रौढ़  के  उत्तर में  स्पष्ट  गया  यह

 अलग-अलग  परियोजनाओं की  लागत  को  पुरा  करने के  लिए  प्रयोग  की  जायेगी ।

 दिल्‍ली  में  डाकघर  खोलना

 4272.  श्री  ए०  श्रीधरन  :
 क्या  सूचना

 तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  पत्त  है  कि  में  कोई  डाकघर नहीं  है  ;

 fa)  यदि  तो  क्या  डाक  सुविधाओं  के  लिए  उस  क्षेत्र  के  लोगों  को  बहुत  दूरी  तक  जाना

 पड़ता  है  ;

 यदि  तो  उस  क्षेत्र  में  डाकघर  न  खोले  जाने  के  क्या  कारा हैं  ;  ak

 इस  seam
 शी

 पूर्ति  के  लिए  क्या  कार्यवाही
 की

 जा रही है  ?

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  ste  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शेर  :

 में  एक  गेर  वितरण  अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  डाकघर है
 |

 डाकघर  के  अलावा  ओंकार नगर  ate  गणेशपुरा  और  डाकघर हैं  ;

 इनमें  से  प्रत्येक  रामपुरा  से  लगभग  1  किलोमीटर  की  दूरी  पर  है  ।  इस  प्रकार  इस  इलाके  के

 लोग  को  डाक-सुविधायें  प्राप्त  करने  के  लिए  कोई  लम्बी  दूरी  तय  नहीं  करनी  पड़ती  है  ।

 ऊपर के
 को

 मद्द  नजर  रखते  हुए  sea  ही  नहीं  उठता  |

 उपर  के  को
 मदद  नजर

 रखते  हुए  प्रदान  ही  नहीं  उठता  |
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 Invitation  to  Political  Parties  for  A.I.R.  Programmes

 4273.  Shri  Meetha  Lal  Meena  :  Will  the  Minister  of  Ioformation  and  Broad-
 casting  and  Communications  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  criteria  adopted  by  All  India  Radio  for  inviting  political  parties  for  participa-
 tion  in  A.I.R.  programmes;

 (b)  the  time  given  to  the  various  parties  during  1969-70  ;  party-wise  ;  and

 (c)  the  head  under  which  the  time  given  for  the  speeches  of  Ministers  is  accounted
 for  ?

 The  Minister  of  State  In  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and  in  the

 Department  of  Communications  (Shri  1.  K.  Gujra!)  :  (a)  Political  parties  as  such  are  not
 invited  to  broadcast  over  All  India  Radio.

 (0)  Does  not  arise.

 (c)  There  is  no  such  categorfsation.

 पतियों त्न  of क क  पत्रों  का  सेंसर
 योनाथ  तथा  हिसा  दिखाने  वाले  भारतीय च

 4274.  श्री  रा०  न  बिडला  :

 att  सीठा  लाल  मीना  :

 सूचना  तथा  प्रसारण  संचार  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 यौन भाव तथा  हिंसा  पर  अनावश्यक  बल  देने  वाले  भारतीय  चलचित्रों  के  प्रति
 कड़ा

 रवैया  अपनाने  के  लिए  फिल्म  असर  बोर्ड  को  दिये  गये  अनुदेशों  के
 प्रति  चलचित्र  उद्योग

 की
 क्या

 प्रतिक्रिया  है  ;  sik

 क्या  विदेशी  चलचित्रों  के  सम्बन्ध  में  भी  समान  कार्यवाही  की  जा  रही है  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  कौर  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री
 हू ०  Fo  :

 शौर  भारतीय  तथा  विदेशी  फिल्मों  में  ्  तथा  भ्रद्लीतता  को  चित्रित  करने

 की
 बढ़ती  हुई  प्रवृत्ति  के  प्रति  फिल्म  सेंसर  द्वारा  सख्त  रवैया  बरतने  का  सभी  फिल्म

 ताशों  द्वारा  स्वागत  किया  गया  है  ।  सरकार  को  फिल्म  उद्योग  के  किसी  भी  प्रतिनिधि

 संगठन  के  विचार  oat  तक  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं
 ।

 पुराने  टेलीफोन  मीटरों  के  कारण  अधिक  राशि  के  टेलीफोन  बिल

 4275.  श्री  बाबू  राव  पटेल  :  क्या  सूचना  तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  टेलीफोन  सलाहकार  समिति  के  एक  सदस्य  द्वारा  नई  दिल्‍ली

 में  हाल  ही  में  दिये  गये  वक्तव्य  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  उन्होंने  कहा  है  कि  टेलीफोन

 मीटरों  के  पुराने  हो  जाने  के  कारण  उपभोक्ताओं  को  श्रमिक  राशि  के  बिल
 प्राप्त

 हो  रहे  हैं

 यदि  तो  1969-70 में  इस  बारे
 में  कितने  उपभोक्ताओं  ने  शिकायतें

 की  हैं

 श्र  इनमें  से  कितनी  शिकायतों  पर  कार्यवाही गई  है  ;  कौर
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 सरकार  द्वारा  पुराने  टेलीफोन  मीटरों  के  स्थान  पर  नये  मीटर  न  लगाने  के  क्या

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  झोर  संचार
 विभाग

 में
 राज्य  मंत्री  दोर

 :

 जी  नहीं

 से  2311  शिकायतें
 दिल्‍ली  टेलीफोन  जिले

 में  1969-70
 के

 दौरान

 प्राप्त  हई  थी  ।  इन  सभी  पर  कारवाई  की  गई  है  ।

 आमतौर पर  मीटर  दोषपूर्ण  नहीं  होते  कौर  यदि  मीटरों  में  कोई  खराबी  देखने  में

 आये  तो  उपाय  के  तौर  पर  समुचित  कार्रवाई  की  जाती  है  ।

 राष्ट्रीय  कार्यक्रम  सम्बंधी  टेप  रिकार्डों  को  प्रसारण  से  पुर्व  श्रालोचकों  को  सुनाया  जाना

 4276.  श्री  बाबु  राव  पटेल  :  क्या  सूचना  तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  कला  तथा  ड्रामा  आलोचकों  को  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  सम्बन्धी  टेप  रिकार्डों

 को  प्रसारण  पूर्व  सुनाने  के  लिए  आमन्त्रित  करने
 की

 सदा  से  प्रथा  रही  है
 ;

 यदि  तो  यह  प्रथा  कब  शुरू
 की

 गई  थी
 ;

 (7)  क्या  आलोचकों  के  सामने  कुछ  ऐसे  as  हैं  जिनमें  उन्होंने  सुनने  वालों  को

 प्रभावित  करने  के  इरादे  थे  प्रसारण  से  पुर्व  ही  भ्र पना  रिव्यू  देकर  इस  विशेषाधिकार

 योग  किया  गया  हो

 यदि  तो  कब  तथा  इसका  दुरुपयोग  किसके  द्वारा  किया  गया
 ?

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  शौर  सवार  विभाग  में  usa  मन्त्री  go  कुर

 :  श्र  यदि  कार्यक्रम  पहले  रिकार्ड  कर  लिया  गया  तो  संगीत  के  राष्ट्रीय

 कार्यक्रमों  के  टेपों  को  प्रत्यायित  संगीत  शभ्रालोचकों  को  फिर  से  सुनाया  जाता  है  ।  यह  प्रथा  18-4-.

 1970  से  शुरू  की  गई
 थी  ।

 सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मंसूर  चिड़ियाघर  में  एक  हथिनी  के  पेट  से  शल्य  चिकित्सा  द्वारा  बच्चा  निकालना

 4277.  श्री  क०  so  fag  देव  :  कया  खाद्य  तथा  sie  मन्त्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे

 किः

 क्या
 यह सच

 है  कि  मैसुर  चिड़ियाघर
 में  हाल  ही  में  एक  हथिनी के  पेट  से

 शल्य

 निंकित्सा  द्वारा  बच्चा  निकाला  गया  था

 यदि  तो  कया  बाल्य  चिकित्सा  सफल  रही  ;  और
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 3  1892 (  लिखित  उत्तर )

 क्या  प्राप्त  अनुभव  कें  आघार  पर  के  aa  चिड़ियाघरों में  अन्य  cast  की

 ऐसी  शल्य  चिकित्सा  की  ज़ा  सकती  है
 ?

 सामुदायिक  दिंकांस she  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मित्रो
 झन्ना

 साहब  से  राज्यों  से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  भ्रौर  सभा  पटल  पर  रख

 दी  TT |

 sat  चीज़ें

 4278.
 श्री  क०  प्र०  fag  देव  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 भारत  तथा  विदेशों  के  विभिनन  चिड़ियाघरों में  कितने  aaa  चीते  जीवित हैं

 क्या  दिल्‍ली  चिड़ियाघर में  saa  चीतों  का  प्रजनन किया  गया  था

 क्या  सरकार  ने  कभी  यह  प्रस्ताव  किया  था  agar कभी  उसका  विचार था  कि

 भारत  के  निशानात  चिड़ियाघरों  में  श्वेत  चीतों  का  वितरण  किया  जाये

 क्या  श्वेत  fat  के  सम्बन्ध  में  रेवा  के  महाराज के  जी  सर्वप्रथम श्वेत  चीते

 कों  भारत  में  कोई  करार किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  कया  है  ?

 खाद्य
 सामुदायिक  विकास  site  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भ्रन्नासाहेब

 39

 जी

 दिल्ली  चिड़ियाघर  एक  ही  प्रजनन  जोड़ों  sates  चिडियाघर में

 एक  दो
 प्रौर

 प्रजनन  जोड़ों  की  वृद्धि  के  उपरान्त  ही  भारत  के  अन्य  चिड़ियाघरों
 में  संफेद

 चीतों  वितरण  के  set  पर  विचार  किया  जा  संकता  है  ।

 जी

 महाराजा  रीवा  तथा  भारत  सरकार  के  मध्य  हुए  एक  करार  के  अनुसार  सफेद  चीतों

 के  दो  जोड़े  उपहार  स्वरूप  सरकार  को  प्रदान  किये  गये  थे
 इन  दो  जोड़ों  में  से  एक  जोड़ा

 कारी  व्यय  पर  रीवा  में  श्र  दूसरी  दिल्‍ली  चिड़ियाघर  भें  रखा  जाना  था  ।
 इन  दोनों  जोड़ों  की

 संतति  का  विभाजन  महामान्य  महाराजा  रीवा  तथा  भारत  सरकार  रूप  से  किया  जाना

 प्रथम  मादा  बच्चा  महाराजा रीवा  को  प्रदान  किया  जाना  था  ।

 मंसूर  चिड़ियाघर में  रखे  गये  विभिन्‍न  जाति  के  जी  वों  का  प्रजनन

 4279.  श्री  क०  प्र०  fag  देव
 :

 कया
 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  fara  में  मंसुर  चिड़ियाघर  ही  एक  ऐसा  चिड़ियाघर  है  at  पकड़े गये
 जाति के  जीवों  का  हो  रहा  है
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 यदि  wa  तक  प्रजनन  किये  गये  जीवों  का  ब्यौरा  क्या
 है  उनकी  संख्या

 कितनी है  ;  झ्र

 क्या  इस  कार्य  के  लिए  केन्द्र  अथवा  राज्य  सरकारो  की  दौर  से  कुछ  प्रोत्साहन  दिया

 गया

 सामुदायिक  विकास  कौर  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रन्नासाहेब

 जी  नहीं  ।  केवल  यही  ऐसा  चिड़ियाघर  नहीं  है  जहां  पकड़े  गए  विभिन्‍न  जाति  के

 जीवों  का  प्रजनन हो  रहा  है

 मंसूर  चिड़ियाघर  में  अब  तक  प्रजनन  किये  गये  जीवों  उनकी  संख्या के  सम्बन्ध

 में  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  प्रौढ़  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 प्रजनन  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रत्यक्ष  रूप  से  कोई  प्रोत्साहन  नहीं
 गया

 है  क्योंकि  चिड़ियाघरों का  कार्य  संचालन  सीधा  राज्य  सरकारों  द्वारा  होता  है
 ।

 इस  विषय में

 राज्य  सरकारों  से  जानकारी  एकत्रित
 की

 जा  रही  है  प्रौर  सभा  पटल  पर  रख
 दी

 जायेगी
 |

 खंडों  में  बीज  उवंरक  तथा  कीटनाशी  भ्रौषधियां  बेचने  के  लिए  केन्द्र

 4280.  श्री  सरदार  अमजद  करली
 ः

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  का  विचार  प्रत्येक  Fo  एस०  ब्लाक  के  उर्वरकों

 कीटनाशी  शभ्रौषघियों  की  बिक्री  के  लिए  भ्रान्त-वार  केन्द्र  खोलने  का  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 सामुदायिक  विकास  धौर  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 |

 झन ना साहेब

 ale  राज्य  के  अन्दर  इन  खादानों  के  वितरण  शरर  बिक्री  की  व्यवस्था  करना

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों का  उत्तरदायित्व  है  ।  केन्द्र  केवल  झ्रावश्यकता के  समय  उन्हें  प्रावइयक

 सप्लाई  का  प्रबन्ध  करने  में  सहायता  देता  है  ।

 कलकत्ता  क्षेत्र  में  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  वद्ध

 4281.  श्री  सरदार  भली
 :  व्या  सूचना  तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  पर्याप्त  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  कारण  टेलीफोन  रखने  वालों  को

 होने  वाली  भ्र सुविधा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कलकत्ता  में  एक्सचेंजों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  का

 कोई  प्रस्ताव है  ?

 सूच ना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  शौर  संचार  विभाग  मे  राज्य  मन्त्री  घर  fag)  :

 से  सरकार  यह  समिति  है  कि  दूसरे  महत्वपूर्ण  शहरों  के  समान  ही  कलकत्ता  में

 टेलीफोन  की  सभी मांगों को  पुरा  करने के  लिए  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  क्षमता  पर्याप्त  नहीं

 कई  नए  एक्सचेंज  लगाने  की  योजना  बनाई  गई  है  ।  30-6-70  को  कलकत्ता  की  प्रतीक्षा  सुची
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 में  37,988  नाम  दर्ज  थे  ।  मोटे  तौर  ara  है  कि  चौथी  योजना  के  पन्त  तक  यह  मांग

 उत्तरोत्तर पूरी  हो  जाएगी  ।

 जनरल  जोरावर  fag  को  स्मृति में  डाक  टिकट

 4282.  श्री  हेम  राज :  सूचना  तथा  प्रसारण  we  संचार  मंत्री  7  मई

 1970  के  भ्र तारांकित  seq  संख्या  9944  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 _
 कया  जून  अथवा

 _
 1970  में  टिकट  संकलन  सलाहकार  समिति  की  बैठक

 थी  ;

 क्या  तिब्बत  विजेता  जनरल  जोरावर  सिंह  के  सम्मान  में  एक  डाक  टिकट  जारी

 करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  गया  था  ;  प्रौढ़

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  निराश्रय  किया  गया ?

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  कौर  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दोर

 डाक-टिकट  सलाहकार  समिति  की  बैठक  20-7-70  को  हुई  थी  ।

 जी  हां  ।

 समिति  ने  इस  प्रस्ताव  की  सिफारिश  नहीं  की  ।

 भारतीय  कृषि  श्र  अनुसंधान  संस्थान  कर्मचारियों  को  दिया  गया  सर्वोपरि  war

 4283.  श्री  नम्बियार  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  के  निदेशक  के  कार्यालय  के

 कर्मचारियों  को  श्रनूभागवार  तथा  वर्षवार  कितना  सर्वोपरि  भत्ता  दिया  गया  ;

 क्या  सरकार  ने  सर्वोपरि  भत्ता  देने  aga  कमंचारियों  के  कार्यभार  का  पता

 लगाया AT  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  सर्वोपरि  भत्ता  देने  के  मामले  में  संस्थान  के  निदेशक  द्वारा

 समयोपरि  भत्ते  में  कमी  करने  के  विचार  से  1967  में  दिये  गये  आ्रादेशों  का  पालन  नहीं

 किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं
 ?

 सामुदायिक  विकास  ate  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 श्रंन्नासाहेब

 :  एक  विवरण  संलग्न है  ।
 में  रखा  देखिये  संख्या  एल०

 टी०  4082/70]

 जी  हां  ।  समयोपरि  भत्ता  end  करने  से  पूर्व  संस्था  को  सक्षम  प्राधिकारियों

 द्वारा  काम  की  झ्रावइ्यकता  की  जांच  की  जाती  रही  है

 जी  नहीं  ।  यह  ठीक  नहीं  है  ।

 प्रदान  ही  नहीं  होता  ।
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 N2  किसानों  को  विकास  सम्बंधी  योजनाश्रों  a  प्रगति

 4284,  श्री  देवराज  पाटिल  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे

 कि

 1970  के  अन्त  तक  छोटे  किसानों  के  विकास  के  लिये
 योजनाओं

 में
 कितनी

 प्रगति  हुई  है  ;

 वर्ष  1970-71  में  जिन  स्थानों  पर  परियोजनाएं  चालू  की  गई  हैं  उनके  क्या

 नाम  हैं

 UALS न्याय क्या  स्टेट बैंक  आफ  इण्डिया  तथा  अन्य  arf  LUNA  बको  a  योजनायें  के  लिये

 सहायता  देने  का  निर्णय  किया  है  ak

 यदि  तो  उसके  कया  कालरा  हैं
 ?

 खाद्य
 ,  सामुदायिक  विकास  कौर  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहेब

 और  एक  विचारा संलग्न  है  ।

 झर  छोटे  किसानों  की  विकास  एजेन्सी  स्कीम at  क्रियान्विति वती  कें  लिंगं  चुने

 हुए  क्षेत्रों  में  विभिन्न  कार्यक्रमों  की  सहायता  के  लिये  वाणिज्यिक  बैंकों  pens  we  वेक

 इण्डिया  तथा  राष्ट्रीयकृत  वाणिज्यिक  बैंकों  ने  काफी  afresh  प्रदर्शित  की

 विवरण

 तथा  भारत  सरकार  ने  1970  के  aa  तक  निम्नलिखित  परियों

 जनायें  स्वीकृत  की  हैं

 wet  era  शुरू  किया गया  है

 पुरनिया

 2  दार्जिलिंग

 3  छिन्दवाड़ा

 4  रतलाम-उज्जैन

 पंजीकृत की  गई  एजेंसी  ;  जहां  काय  शुरू  किया  जाना  है

 फतेहपुर  प्रदेश )

 प्रतापगढ़

 राय  बरेली

 मंसूर

 एजेंसियां  far  श्रमी  पंजीकृत कि कया  जाना  है  :

 10  विलासपुर
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 11  सावर कन्या

 12  fara

 13  पटना

 यवतमाल  जिले  में  सारनी  के  स्थान  पर  डाकघर  फो  नई  इमारत का  निर्माण

 राका 4285.  थ्री  देवराव  पाटिल  :  क्या  सूचना  तथा  २६६  हू ३]  धौर  संचार  मन्त्री यट  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यवतमाल जिले  में  सारनी  में  डाकघर  के  लिये एक  नई  इमारत के  निर्माण

 का  कर  लिया  गया  है  ;  wk

 यदि  तो  निर्माण  में  विलम्ब  क्यों  हो  रहा  है  ?

 सूचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  शौर  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  बेर  :

 भ्रारनी डाकघर श्रभी हाल डाकघर  श्रभी  हाल  ही  में यह  किराये  की  इमारत  में  बदला  गया  है  ।  यह  इमारत

 नई  है  भ्रौर  इसमें  पर्याप्त  स्थान  है  ।  इसलिए  फिलहाल  श्रारनी  डाकघर  के  लिए  इमारत  के  निर्माण

 का  कोई  प्रस्ताव नहीं  है  ।

 ऊपर  भाग  के  उत्तर  को  मह नज़र  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 |

 यवतमाल  बम्बई के  बीच  टेलीफोन  लाइनों  में  सुधार  के  लिए  कार्यवाही

 4286.  श्री  देवराज  पाटिल  :  क्या  सूचना  तथा  प्रसारण  सनौर  संचार  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 यवतमाल  श्र  बम्बई  के  बीच  टेलीफोन  लाइन  गत  वर्ष  के  दौरान

 कितनी  बार  खराब  हुई  थी  शौर  उसके  क्या  कारण थे  ;

 यवतमाल  बम्बई  टेलीफोन  सेवा  में  सुधार  के  लिये  जन  an पस  पलक  की
 काय  वाही  का -

 ब्यौरा  क्या  है  और  उससे  क्या  परिणाम  निकले हैं
 wt  इस  बारे  में  भन्रिष्स  के  क्या

 योजनाएं हैं  ;

 योजना  कब  तक  पूरी  हो  जायेगी
 ?

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  कौर  संचार  विभाग  में  csr  मन्त्री  शेर  :

 चूंकि  गत  ह  में  यवतमाल  से  बम्बई  तक  के  लिए  कोई  सीधी  लाइन  नहीं  थी  ate  यातायात

 भ्रम सा वती  होकर  चलता  था  इसलिए  प्रदान  ही  नहीं  उठता  |

 तथा  13  1970
 को

 यवतमाल  ate  बम्बई  के  एक  सीधी

 टंक  सकिट
 की  व्यवस्था

 कर  दी  गई  है
 ।

 जुलाई  में  इस
 सर्किट

 की  कार्य-क्षमता ठीक  थी  ।  मौजूदा
 यातायात  के  अनुसार  सिर्फ एक  ही  सीधे  सकी  का  औचित्य है  ।  at  विकास के  एक  ay  के

 रूप  में  मौजूदा  3  सरकी-प्रणाली  के  स्थान  पर  एक  8  सरश्त  की  वाहक  प्रणाली  लगाने  की

 योजना  तैयार  की  गई  है  ।  प्रम  रावती
 होकर

 बम्बई  से  नागपुर  तक  एक  को एक्सल  प्रणाली  भी
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 लगाई  जा  रही  है  कौर  इसके  1973-74  के  दौरान  चालू  हो  जाने  की  संभावना  है
 |

 उसके  बाद

 अमरावती तक  को एक्सल  प्रणाली  के  जरिये  और  अमरावती  से  यवतमाल  तक  खुले  तार  प्रणाली

 पर  बम्बई-यवतमाल ट्रंक  सीटों  का  निर्माण  किया  जाएगा  |

 महाराष्ट्र राज्य  में
 1970-71

 में
 बारानी  खेती

 सम्बन्धी  श्रतुसंघान

 तथा  उस  पर  व्यय

 7.
 श्री  देवराव  पाटिल  :  कया  खाद्य

 तथा  क्ष
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बारानी  खेती  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  के  भ्रन्तगंत वर्ष
 1970-71

 में  महाराष्ट्र  राज्य  में  जिन  केन्द्रों  में  श्रनुसंघान  कार्य  किया  जायेगा  उनके  नाम  हैं  ;  कौर

 वर्ष  1970-71
 में  उक्त  योजना  के  लिए  कितनी  राशि  की

 व्यवस्था
 की  गई  है  !

 खाद्य  कृषि  aration  विकास  कौर  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहब

 :  महाराष्ट्र  में  भ्रनुसंधान  के  लिए  निम्नलिखित  दो  मुख्य  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  का

 प्रस्ताव  है  :  (i)  कृषि  श्रनुसंघान  शोलापुर  फूले  कृषि  ate (ii)  बारानी

 कृषि  सम्बन्धी  अनुसंधान  परियोजना  के  श्रन्तगंत  कृषि  अ्रनुसंघान  कोला  राव  कृषि

 ।

 सम्पूर्ण  योजना के  लिए  aq  1970-71  में  24,72,446  रुपये  की
 वार्षिक  राशि

 का  प्रावधान  किया  गया  है  ।  इसमें  से  वर्ष  1970-71  में  उपरोक्त दो  केन्द्रों  की  स्थापना के  लिए

 2,21,580  रुपये  की  राशि  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 महाराष्ट्र  में  खेतिहर  श्रमिकों  तथा  छोटे  किसानों  के  लिए  विकास  योजना

 4288.  श्री  देवराव  पाटिल  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe

 महाराष्ट्र  राज्य  में  छोटे  किसानों  कौर  खेतिहर  श्रमिकों  के  लिए  विकास  योजनाश्रों

 के  लिए  चुनी  गई  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  ate  उन  परियोजनाओं  के  लिए  क्षेत्रों  के  चुनने  के

 लिए  क्या  कारण  हैं  ;  भ्र ौर

 वर्ष  1970-71  में  इन  योजनाकारों के  जिए  क्य  वित्तीय  व्यवस्था की  गई  है  ?

 सामुदायिक  विकास
 कौर  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्तासाहेब

 :  अन्य  राज्यों  की  तरह  महाराष्ट्र  को  भी  सीमान्त  कृषकों  तथा  कृषि

 श्रमिकों  की  योजना  को  फ़ियान्वित  करने  के  लिए  निर्घारित  की  गई  राज्य  सरकार  ने  चिपलन

 तथा  रत्नगिरि  कौर  सतारा  जिलों  के  पटन  तालुकाज  से  फ़ियान्विति  के  लिए  एक  परियोजना

 प्रस्तुत  की  है  ।  यह  विचाराधीन  है  ।

 प्रत्येक  सीमान्त  कृषक  कृषि  श्रमिकों  at  परियोजना  हेतु  चार  ae  की  अनिवार्य

 के  लिए  100  लाख  रु०  की  बजट  व्यवस्था  होगी  ।  अनुमोदित  योजनाओं  के  आघार  पर  सम्बन्धित

 एजेन्सी  द्वारा  1970-71  ag  के  लिए  वित्तीय  आवश्यकता  का  पता  लगाया  जाएगा  |
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 fated
 उत्तर

 भारतीय  परिस्थितियों  के  लिए  उपयुक्त  टू  क्टर

 4289.
 श्री  वीरेन्द्र  कुमार  शाह  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  विभिन्‍न  प्रकार  के  ट्रैक्टरों  के  आयात से  उनकी  मरम्मत  तथा  फालतू  पुर्जो

 प्राणी  की  समस्यायें  खड़ी  हो  गई  हैं
 ;

 यदि
 तो

 स्थिति  में  सुघार  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 क्या  हमारी  परिस्थितियों  के  लिए  विशेष  रूप  से  उपयुक्त  ट्रैक्टर का
 विकास  नहीं

 किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  बया  कारण  हैं  ?

 सामूहिक  विकास  झ्र  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्र  भ्रन्नासाहेब

 :  atk  टैंकरों  झ  कलपुर्जों  की  पर्याप्त  सप्लाई  सुनिश्चित करने  की

 दृष्टि  से  सब  श्रायातित deed  के  साथ  10  प्रतिशत  अतिरिक्त  कल-पुर्जे  आयात  किये  जा  रहे  है
 ।

 इसके  अतिरिक्त  विभिन्‍न  स्थापित  आयात  राज्य  कृषि  उद्योग  निगमों  शर  ट्रैक्टरों के

 वास्तविक प्रयोग  करने  वालों  को  कलपुर्जों  के  आयात
 की  मंजरी दी  गई  है  ।  ट्रैक्टरों  कौर

 कृषि  मशीनों  की  मरम्मत  के  लिए  देश  में  पहले  से  ही  चल  रहे  केन्द्रों  के  विभिन्‍न  राज्य

 कृषि  उद्योग  निगमों  ने  मरम्मत  केन्द्र  खोले  हैं  ।  खोल रहे  हैं  ।

 site  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  विभिन्‍न  मृदा-स्थलाकृति  ate  फसलों  की  कामत

 के  ट्रैक्टरों की  किस्मों  ate  भ्रद्वद्क्ति  की  आवश्यकताओं  में  अन्तर  है
 और  एक  या  दो

 मेक  के  ट्रैक्टर  विभिन्‍न  आवश्यकताओं  को  पूरा  नहीं  कर  सकते  हैं
 ।

 इसके  साथ  ही  सारे  देश  की

 भ्रावश्यकतायें एक  या  दो  निर्माताओं  द्वारा  प्रभावशाली  ढंग  से  पूरी  नहीं  की  जा  सकती  हैं
 ।

 अतः

 भारत  सरकार  ने  उनके  आयात  की  अनुमति  दी  है  (1)  पेसे  मेक
 ।

 मेक्स
 को

 जिनका
 निर्माण

 कार्यक्रम  औद्योगिक  विकास  site  आन्तरिक  व्यापार  ने  मंजूर  कर  दिया  है  श्रौर/या  वे  किस्में  जिनके

 नजदीक  भविष्य  में  निर्माण  करने की  ora  (2)  वे  ट्रैक्टर  जिनका  ट्रैक्टर  प्रशिक्षण  कौर

 परीक्षण  बुदनी  में
 तो  परीक्षण

 हो  चुका है  ate  संतोषजनक  सिद्ध  हुए  या  दूसरे

 भूतकाल  में  श्रायात  किया  गया  है  कौर  भारतीय  परिस्थितियों  के  श्रन्तगंत  उनके

 जनक  कार्येकौदाल  का  हमें  पर्याप्त  अनुभव  यह  नीति  भारतीय  परिस्थितियों  के  श्रन्तगंत

 ट्रैक्टरों  के  सन्तोषजनक ढंग  से  कार्य  at  को  सुनिश्चित  करने के  लिए  बनाई  गई  है  ate  साथ

 ही  ret  के  अतिरिक्त  कलपुर्जों  कौर  मरम्मत
 की

 सदस्यों
 को

 भी  ध्यान  में  रखा  गया  है
 ।

 भारतीय  उपक्रम  भी  अपनी  परिस्थितियों  के  विशुद्ध  देशीय  ट्रैक्टरों का  भी

 विकास  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  इन  ट्रैक्टरों के  कुछ  प्रोटोटाइप ों  का  पहले  ही  विकास  किया

 जा  चुका  है  कौर  विस्तृत  परीक्षण  किया  जा  रहा  है  |
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 आयातित  हूं  बंदरों

 4290.  श्री  बोरकर  कुमार  शाह  :  क्या  खाद्य  तथा
 कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 a>  दै

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  आयातित  ट्रैक्टर  सरकारी  सदस्य  से  अधिक  लाभ  पर

 बिकता है  ;

 क्या  सरकार ने  ट्रैक्टरों  के
 पुनविक्रय  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  एक  ट्रैक्टर  नियंत्रण

 जारी  किया  है  ;  और

 यदि  तो  आदेश  जारी  करने  में  विलम्ब  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 सामुदायिक  विकास  ate  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रत्नासाहेब

 भ्र  इस  विषय  में  सरकार  को  कुछ  रिपोर्टे  सिली  हैं  ।

 सरकार wat  प्रस्ताव  पर  विचार कर  रही  है  ।

 सफीपुर  में  रोजगार  की  योजना

 4291.  श्री  ome  मेघचंत्र  :  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  मणिपुर  के  बेरोजगार  युवकों  को  रोजगार  देने  के  लिए  मणिपुर  सरकार  ते  कोई

 योजना  बनाई  है  ;

 यदि  तो  योजना  का  स्वरूप  कया  है  ;  कौर

 यदि  उक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  है  लो  समस्या  के  समाधान  के  लिए

 मनीपुर  की  सरकार  तथा  केन्द्रीय  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 बस  तथा  grate  मंत्री  डी०  :  से  मणिपुर  प्रशासन  से  सुचना

 इकट्ठी की  जा  रही  है  ।

 इम्फाल  में  स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचेंज

 4292.  श्री  एम०  मेघ चंद्र  :  सूचना  तथा  प्रसारण  कौर  संधार  मंत्री  बताने  क्री

 कृपा  करेंगे  कि ;

 सरकार  का  इम्फाल  में  कब  तक  स्वचालित  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  का

 gas  स्थापित  करने  में  विलम्ब  का  क्या  कालरा  हैं  ?

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  कौर  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (sit  शर  :

 जैसा  कि  5  70  को  इस  सदन  में  अतारांकित
 प्रदान  संख्या  1671

 के  उत्तर  में  पहले

 ही  बतलाया जा  चुका
 इम्फाल

 में  पांचवी  योजना  की  अवधि  में  एक  मुख्य  स्वचालित  टेलीफोन

 एक्सचेंज  के  चालू  हो  जाने
 की

 तराशा  है  ।
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 स्वेंचासितें  एक्सचेंज  के  उपस्कर  की  सप्लाई  सीमित  हैं  ।  तदनुसार  कई

 एक्सचेंजों  के  स्वचलीकरण  का  एक  ऐसा  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  जो  चरणों  में

 पूरा  होगा
 ।

 ऐसे
 69  और  स्टेशन  जहां  टेलीफोन  की  मांगें  ज्यादा  हैं  ak  मुख्य  स्वचालित

 एक्सचेंजों
 के

 लगाये  जाने
 की  प्रतीक्षा  की

 जा  रही  इन
 सबके

 लिए  उपस्कर की  व्यवस्था

 विभिन्‍न  चरणों  में  ही  की  जा  रही  है  ।

 इम्फाल  में  1970-71  में  अनिर्णीत  पड़  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  मामले

 4293.
 श्री  एम०  मेघ चंद्र  :

 क्या  सूचना  तथा  प्रसारण  कौर
 संचार  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 ae  1970
 के  दौरान  मनीपुर  में  कितने  टेलीफोन  कनेक्शन देने  का  प्रस्ताव है  ;

 भ्र

 1970-71  में  घाटी  तथा  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  प्रौढ़  भ्रमित  कनेक्शन  देने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सूचना  तथा  प्रसांत  मन्त्रालय  फॉर  संधार  विभाग
 में

 राज्य  मन्त्री  शेर  :

 1970
 के

 दौरान
 लगभग

 240  कनेक्शन  देने
 का

 प्रस्ताव
 है  ।  इनमे ंसे

 98
 कनेक्शन

 तक  दिये  जा  चुके  हैं  ।

 (@)  उखरुल  और  करोंग  में  दो  at  एक्सचेंज  खोलकर  कौर  थोम्बेल  vic

 इम्फाल  के  मौजुदा  एवसचेंजों  का  विस्तार  कर  1971  के  दौरान  लगभग  185  नये  कनेक्शन  देने

 का  प्रस्ताव है  ।

 मणिपुर  में  भूमि  के  अलॉटियों  के  नाम  प्रीमियम  क॑  gravest की  माफी

 के  लिए  उससे  आवेदन

 4294.  sft  एम०  मेच चंद्र  क्यां  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगें किं  :

 मणिपुर  की  सरकार  को  मनीपुर  स्थित  विस्थापितों  कौर  भूमिहीन  कृषकों  से  उनको

 दी  गई  उस  भूमि  के  लिए  जिसका  निर्णय  किया  जा  चुका  है  प्रीमियम  के  भुगतान
 को

 माफ  करने

 के  लिए  कितने  ग्रीवेंस  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 क्या  मनीपुर  सरकार  ने  गुण-दोषों  और  आवंटन  नियमों  के  अनुसार  उन  आवेदनों

 परे
 विचार  किया  है  ;

 यदि  तो  कितने  मामलों  में  प्रीमियम  माफ  किया  जा  रहा  है  अरर  बिना  प्रीमियम

 प्राप्त  किये  उनके  पक्ष  में  fate  किया  जां  रहो  हैं  ;  कौर

 ke

 भूमि देनें
 और  प्रेमियों  भुगतान  के  मामले ंमें  सरकार  कीं  सामान्य  नीति

 सार्मदायिक  विकास  कौर  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रत्नासाहेब
 or  ह  व्ही से  जा  रही  है  यथाशीघ्र  संभा  पटले  पर  रख  दी

 जायगी  |
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 aaa में  दारणाधथियों  का  बसाया  जाना

 4295.  श्री  एम०  मेघ चंद्र  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  बताने  की  करेंगे

 क्या  मनीपुर  सरकार  ने  मनीपुर में
 214  cert  परिवारों  को  बसाया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;  कौर

 यदि  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक
 है

 तो  उनको  बसाने  में  विलम्ब  किये  जानें

 के  क्या  कालरा हैं  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  डी०  से  मणिपुर  सरकार ने

 सुचित  किया  है
 214  शरणार्थी  परिवारों  में  142

 परिवार  बसाये  जा  चुके  हैं
 ।

 प्रत्येक

 परिवार को  कुकी  प्रयोजन  और  आवासीय  प्लाट
 के  लिए  भूमि  gare  कर  दी  गई  है  ।  शेष

 परिवारों  के  मामलों
 पर

 मणिपुर  सरकार  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा

 रोजगार तलाश  करने  वालों  का  नया  पंजीकरण

 4296.  शी  गणोश  घोष  :  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 1967-68  से  1969-70  विवाद  तथा  राज्यवार  रोजगार  तलाश  करने

 वलि  नये  पंजीकृत  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  है  ;  ak

 उक्त  अवधि  में  वीरवार  तथा  राज्यवार  कितने  रिक्त  स्थान  भ्र धि सुचित  किए  गये

 are  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिला  है  ?

 धम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  डी०  :  शर  उपलब्ध  जानकारी

 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।
 थाली  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०-4083/70]

 1000  किलोवाट  के  ट्रांसमीटरों  वाले  रेडियो  स्टेशन

 4297.  sf  गणेश  घोष  :  कया  सूचना  तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 दक्षिण  पुत्र  तितली  श्राविका  कौर  मध्य  पूर्व  के  देशों  के  लिए

 प्रसारण  करने  वाले  रेडियो  स्टेशन  कौन-कौन  से  हैं  ;

 1000  किलोवाट
 के  ट्रांसमीटरों  वाले  रेडियों  स्टेशन  कौन-कौन  से  है  ;

 इन  1000  किलोवाट  के  ट्रांसमीटरों  को  कहां-कहां  से  कौर  कितने-कितने  मूल्य  पर

 प्राप्त  किया  गया  है  ;  wk

 इस  बारे  में  आवासित  विदेशी  सहायता  कब  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  ौर  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  go  Fo
 :  मद्रास  तथा  कलकत्ता  ।  लतीनी  अमेरीका के  लिए  कोई  सेवा  नहीं है  ।
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 कलकत्ता
 |

 सोवियत  संघ  ने
 303

 लाख  रुपये  के  मूल्य  पर  |

 शुन्य ।

 पश्चिम  बंगाल  में  सांविधिक  श्राघार  पर  एक  राज्य  सहकार  विकास  निगम  की

 स्थापना  करना
 ry

 4298.  श्री  घरौंदा  घोष  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  सांविधिक  झ्राधघार  पर  एक  राज्य  सहकार  विकास

 निगम  की स्थापना  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  प्रस्तावित  उद्देश्य कया  होंगे  ;

 क्या  किसी  wer  राज्य  ने  ऐसा  निगम  स्थापित  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  शौर  सहकार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जगन्नाथ

 :  कौर  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  एक  राज्य  सहकारी
 विकास  निगम  की  स्थापना  के  प्रशन  की  कभी  भी  सरकार  द्वारा  जांच-पड़ताल  की  जा  रही  है  ।

 att  उपलब्ध  सूचना  के  म्रनुसार  सहकारी  विकास  निगम  किसी  भी  राज्य  में

 स्थापित  नहीं  किये गये  हैं

 Applications  for  Telephone  Connections  Pending  in  Datia,  Madhya  Pradesh
 and  Expansion  of  Datia  Telephone  Exchange

 *4299,  Shri  Yashwant  Singh  Kushwah  Will  the  Minister  of  Information  and
 Broadcasting  and  Communications  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  applications  pending  for  telephone  connections  ip  Datia,  Madhya
 Pradesh  and  since  when  ;

 (b)  the  time  by  which  the  aforesaid  telephone  connections  are  expected  to  be  given  ;
 and

 (c)  the  details  of  Government’s  plan  for  increasing  the  capacity  of  Datia  Telephone
 Exchange  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and
 Department  ot  Communications  (Shri  Sher  Siagh)  :

 (a).  The  earliest  application  has
 been  pending  since  April,  1970.

 (b)  Demand  notes  to  all  applicants  have  been  issued  and
 Within  a  month.

 connections  wiil  be  provided

 (c)  An  expansion  from  100  to  150  tines  has  since  been  Sanctioned  and  the be  completed  on  receipt  of  necessary  stores.
 work  will

 New  Buildiag  of  Telephone  Exchange  in  Bhind  District,  Madhya  Pradesh
 4300.  Shri  Yashwant  Singh  Kushwah  :  Will  the  Minister  of  Information  and Broadcasting  and  Communications  be  pleased  to  s  tate  :

 (a)  the  time  by  which  the  Telephone  Exchange  ig  likely  to  start  functioning  its  newly
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 a  ए  एएए  =

 built  building  in  Bhind  District  Madhya  Pradesh  and  the  reasons  for  delay  in  this

 connection

 (b)  whether  it  is  fact  thar  the  newly-built  tuilding  is  inadequaté  from  the  point  of

 view  of  the  present  needs  and  the  future  expansion  pla‘  5  of  the  Exchange  ;  and

 (c)  if  so,  the  reaction  of  the  Government  thereto  ?

 The  Minister of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and

 Department  of  Communications  (Shri  Sher  Singh) :  (a)  The  exchange  is  likely  to  start

 The  new  building  was  completed  in  June, functioning  in  the  new  building  by  March  1971.

 1970.  There  has  been  no  undue  delay  in  shifting  and
 expanding

 the  present  exchange.

 (b)  The  newly  built  building is  adequate  for  the
 *

 immediate  needs  as  well  as  for

 éxpatision  in  the  hear  future.

 (c)  Additional  accommodation  will  be  constru:ted  to  meet  the  future  requirements

 in  due  course

 Expansion  of  Telephone  Exchange,  Sijonda,  District  Datta  (Madhya  Pradesh)

 4301  Will  the  Minister  of  Information  and Shri  Yashwant  Siogh  Kushwah

 Broadcasting  and  Communications  be  pleased  to  state:

 (a)  the  present  capacity  of  the  Telephone  Exchange  of  Sijonda  town  in  Distric  Datia
 in  Madhya  Pradesh  and  the  scheme  for  raising  its  capacity  ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  when  anybody  wants  to  book  a  trunk  call  from  Sijonda.
 he  is  told  tat  the  line  is  out  of  order  ;  and

 (८)  if  $0,  the  steps  proposed  to  remedy  the  situation  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Information  aad  Broadcasting  and

 Department  of  (Shri  Sher  Singh)  (a)  There  is  no  telephone  exchange
 at  Syonda  A  Public  Call  Office  is  working  with  a  20  line  Magneto  Switch  Board  for

 providing  P.C.O  extensions  12  extensions  are  working.  There  is  a  waiting  list  of  two
 for  which  demand  notes  have  been  issued

 A  scheme  for  installation  of  a  25  line  Small  Automatic  exchange  has  been  approved

 (७)  and  (८)  No,  Sir.  The  Jine  is  behaving  normally  and  no  such  complaint  has
 been  received

 Opening  and  Upgrading  of  Telegraph,  Phonograph  and  Post  Offices  in
 Bhiod  and  Datia  District  of  Madhya  Pradesh

 4302  Shri  Yashwant  Singh  Kusbwah  Will  the  Minister  of  Information  and

 Broadcasting  and  Communications  be  pleased  to  state  the  programme  chalked  out  for

 setting  up  new  Telegraph  or  Phonograph  and  new  Post  Offices  and  for  upgrading  the

 present  Post  Offices  in  Bhind  and  Datia  Districts  of  Madhya  Pradesh  during  thé  current

 fiftancial  year  ?

 The  Minister of  State  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  and

 Department  of  Communications  (Shri  Sher  Singh)  There  is  no  proposal  to  open  any
 riéw  Telegtaphs  or  Phonocom  Office  in  Bhind  District  during  the  current  financial  year  But

 it  is  proposed  to  open  telegraph  offices  at  two  stations  in  Datia  District  during  the  current

 financial  year

 As  regards  opening  of  new  Pest  Offices,  it  is  proposed  to  open  10  Post  Offices  in

 Bhind  District  and  4  in  Datia  District  during  the  current  financial  year  During  this

 period,  it  is  proposed,  in  Bhind  District  to  upgrade  4  extra  departmental  branch  Post
 1 Offices  (6  extra  departmental  sub  post  offices  and  extra  deparmental  branch  post  office

 to  departmental  sub  P..st  Office  Io  Datia  District  it  is  proposed  to  upgrade  two  extfa

 departmental!  branch  Post  Offices  to  extra  departmental  sub  Post  Offives
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 गोहत्या  विरोधी  श्रीराम  को  फिर  से  प्रारम्भ  करना

 4303.  a  वेणी  इंकर  फार्मा  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  पुरी  के  जगदगुरु  शंकरा चा यें  द्वारा  wean  विरोधी  अभियान  फिर  से  आरम्भ

 किया जा  रहा  है  ;

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  यह  विचार  व्यक्त  faa  हैं  कि  यदि  सरकार  ने  देश  में  गो-हत्या

 पर  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  ती  उक्त  अभियान  गम्भीर  रूप  ले  जायेगा  ;

 (71)  ग्रदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  भ्र ौर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 सामुदायिक  विकास  ale  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ध्रन्नासाहेब

 :
 जी  हां

 ।

 arg  1970  में  श्री  शंकराचार्य  ने  सूचित  किया  था  कि  यदि  भारत  सरकार  8-5-

 1970  तक  गाय  तथा  उसकी  संतति  के  वध  पर  पूर्ण  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  विनियम  की

 घोषणा  महीं  करती  तो  इस  तिथि  से  एक  श्रमिक  आन्दोलन  प्रारम्भ  क्र  दिया  जायेगा  ।

 और  एक  विवरण  संलग्न है  ।

 विवरण

 भारत  सरकार  ने  भारत  के  सेवा  निवृत  मुख्य  न्यायमूर्ति  की  अध्यक्षता  में  29  1967

 को  गो  रक्षा  समिति  नियुक्त  की  जिसने  गो  रक्षा  के  इस  विषय  के  समस्त  पतलूनों  अर्थात्‌

 कानूनी  श्रमिक  तथा  अन्य  सुसंगत  पहलुप्रों  पर  विचार  करने  के  पर्त  सरकार  को

 सांडों  और  बैलों  की  रक्षा  के  लिए  समुचित  व्यावहारिक  उपायों  क्रि  सिफारिश  करनी

 थी  ।  समिति  को  संविधान  के  प्रबुच्छेद  48  के  उपबन्धों  के  प्रभावसाघक  रूप  में  कार्यान्वयन के

 प्रयासों  के  बारे  में  सुझाव  देने  ate  किसी  ऐसे  सुभाव  पर
 भी  कि  गो  तथा  गो  वंश  के  बस  पर

 पूर्ण  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  संविधान  को  संशोधित  जाना  के  बारे  में  सुभाव  भी

 देने थे  ।

 सर्वदलीय  गोरक्षा  महाभियान  समिति  के  प्रतिनिधियों  ने  भ्र पने  आपको  समिति  से  अलग

 कर  लेने  के  कारण  समिति  अपने  कार्यों  को  पूरा  नहीं  कर  सकी  ।  12  ्  1970 को  खाद्य

 we  कृषि  मन्त्री  ने  एक  अल्प  सूचना  प्रश्न  के
 उत्तर  में  लोक

 सभा  में  एक  वक्तव्य  देते  हुए  कहा

 था  कि  सर्वोच्च  न्यायालय  द्वारा  निर्वाचित  संविधान  के  अनुच्छेद  48  में  दिये  गये  निदेशक  सिद्धांतों

 की  क्रियान्विति के  लिए  भारत  सरकार  वचनबद्ध  है  पर  इस  दिशा  में  सतत प्रयत्न कर  रही  है  ।

 उन्होंने  सर्वदलीय  गोरक्षा  महाभियान  समिति  से  wae  निरंक  पर  पुनर्विचार  करने  गर  समिति  के

 सदस्यों  के  रूप  में  काय  प्रारम्भ  करने  का  भ्रनुरोध  किया  था  ।  खाद्य  और  कृषि  मन्त्री  ने  26

 1970  कौ  श्री  जगदगुरु  शंकराचार्य  जी  को  इस  वक्तव्य  कौर  लोकसभा  में  12  1970  को

 हुई  चर्चा की  एक  प्रति  भेजते  हुए  उन्हें  तथा  सर्वदलीय
 :

 गोरक्षा
 महाभियान  समिति  से
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 प्रूढोम  किया  था  कि  वे  समिति  की  मन्त्रणा त्रों  में  भाग  लेने  की  कपिल  पर  गम्भीरता  से  विचार

 करें  ताकि  सरकार  के  विचारार्थ समिति  अपनी  रिपोर्ट  को  अन्तिम  रूप  दे  सके  aa  कृषि

 मंत्री ने  26  1970  को  राज्य  सभा  में  भी  इसी  प्रकार  का  एक  कौर  वक्तव्य  दिया था

 यद्यपि श्री  जगदगुरु  शंकराचार्य  सर्वदलीय  गोरक्षा  महाभियान  समिति को  गोरक्षा

 समिति  के  कार्य  में  सहयोग  देने  के  लिए  सार्वजनिक  अपीलों  के  पश्चात  काफी  समय  व्यतीत  हो

 गया  तथापि  अभी  तक  समिति  के  प्रतिनिधियों  ने  गोरक्षा  समिति  में  भ्र पना  कार्य  शुरू  नहीं

 किया  है  ।  सरकार  ara  करती  है  कि  सर्वदलीय  गोरक्षा  महाभियान  समिति  के  प्रतिनिधि  सदस्य

 भारत  सरकार  के  भझ्रनुरोध  के  उत्तर  में  समिति  की  कार्यवाही  में  भाग  लेगें  जिससे  कि  समिति

 जल्दी  से  जल्दी  श्रपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  सके  ।  समिति  की  सिफारिश  प्राप्त  होने  पर  सरकार

 उन  पर  पुर्णा  रूप  से  तथा  तुरन्त  विचार  करेगी
 |

 1967  '  नामक  aa  चित्र

 4304.  श्री  बीरेन्द्र  कुमार  शाह  :  क्या  सूचना  तथा  प्रसारण  कौर  संचार  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  लगभग तीन  वर्ष  पूर्व  श्री  एस०  सुखदेव  ने  फिल्म  प्रभाग  के  लिए

 1967”  नामक  57  मिनट  का  एक  रंगीन  वृत्त-चित्र  बताया  था  ;

 क्या  फिल्म  प्रभाग  ने  उक्त  वृत्त-चित्र  ग्र त्या धिक  कलात्मक  तथा  aaa

 बताते हुए  प्रशंसा  की
 थी  और  वास्तव

 में  फिल्म
 निर्माता  के  नाम  प्रधान  मंत्री

 के
 साभार

 को

 प्रदर्शित  करने  वाली  एक  विवरणिका  प्रकाशित  की  थी

 क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  की  मंजरी  न  मिलने  के  कारण  वृत-चित्र  का

 सरकारी  तौर  पर  अभी  तक  प्रदर्शित  नहीं  किया  गया  है  ;  झ्र

 यदि  उपयु  क्त  seat  का  उत्तर  में  हैं  तो  इस  फ़िल्म  को
 प्रदर्शन

 के  लिए देने में

 असाधारण  विलम्ब  के  क्या  कालरा  हैं  जिसकी  हमारे  फिल्म  प्रभाग  एवं  प्रधान  मन्त्री  ने

 भी  प्रद यां सा की  है  ?

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  ate  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  Fo

 हा

 जी  हां  ।  सामान्य  नित्य  कम  के  रूप  में  फिल्म  प्रभाग  विभागीय  या  गैर-सरकारी

 तौर  पर  निर्मित  फिल्मों  के  साभार  स्वरूप  फोल्डर  प्रकाशित  करता  है  ।

 श्र  इस  फिल्म  को  भारत  के  आवश्यक  थियेट्रिकल
 सरकट  पर  प्रदर्शन  हेतु

 रिलीज  करना  इसकी  अ्रधिक  लम्बाई  होने  के  कारण  सम्भव  नहीं  यह  फिल्म

 तीय  दूतावास  द्वारा  विदेशों  में  दर्शकों  को  तथा  संसद  सदस्यों  को  विशेषतया  उनके  लिए  झ्रायोरि

 फिल्म शो  में  दिखाई  गई  है  ।  विशेष  शो  फिल्म  प्रभाग  के  श्राडिटोरिया  में  भी  प्रायोजित  किए  गये

 प्रह  फिल्म  विदेशों  में  प्रायोजित  कुछ  भ्रत्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोहों  में  भेजी  गई  थी  ।
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 यक  थियेट्रिकल  सरकट  पर  प्रदर्शन  हेतु  रिलीज  करने  के  लिए  इस  फिल्म  का  संक्षिप्त  संस्करण

 तैयार
 करने

 के
 प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 afar  बंगाल  के  uniter  क्षेत्रों  में  सूची  की  सोमा

 4305.
 थी

 ao  मि०  मधुकर  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या यह  सच  है  कि  परिचय  बंगाल  सरकार  प्रा मीरा  क्षेत्रों  में  भूमि
 की  भ्रघिकतम

 सीमा  के  बारे  में  कोई  fate  नहीं  कर  सकी  है
 ;

 कौर

 यदि  तो  इस  निगूँ  के  कया  कारण  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  कौर  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  धन नासा हेव

 :  जी  नहीं

 प्रदान  नहीं  होता
 |

 afar  बंगाल  में  सूची  सुधार  के  बारे  में  संसदीय  सलाहकार  समिति

 4306.  श्री
 क०

 मि०
 मधुकर

 :
 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  सम्बन्धी  संसदीय  सलाहकार  समि  रि a ह
 ने

 परिचय

 बंगाल  में  भूमि  सुधार  के  बारे  में  निर्णय  किये  थे  ;  कौर

 यदि  तो  उन  निर्णयों  का  ब्यौरा  कया  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  कौर  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रस्नासाहेब

 :  और  पश्चिम  बंगाल  विधायी  कार्य  पर  सलाहकार  समिति  ने  निम्न  विषयों  में

 कानून  बनाने  के  लिए  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  :

 ||
 वफादारों  के  हितों  की  रक्षा  निम्न  प्रकार  से

 की
 जायेगी

 :

 (1)  कम  से  कम  न्यूनतम  भूमि  के  क्षेत्र  के  बारे  में  प्रत्येक  वफ़ादार
 के  पट्टे  की

 पूर्ण  सुरक्षा  सुनिश्चित करना  ;

 (2)  वफादारों  को  कामत  के  पीढ़ीगत  ग्रन्थकार  प्रदान  करना  ;

 (3)  जहां  भूमि  स्वामी  बैल  कौर
 भ्रमण  श्रमदान  सप्लाई  नहीं  करते  वहां

 वफादारों  के  उत्पाद  के  हिस्से  को  60  प्रतिशत से  बढ़ाकर  75 प्रतिशत

 करना  ।

 (4)  वफादारों  को  उत्पादन  की  गहाई  का  स्थान  चुनने  की  छूट  देना  ;

 (5)  यदि  स्वामी  अपना  हिस्सा  लेने  से  मना  करे  या  रसीद  न  दे  तो  वरगदार  उस
 wraatet  =x
 ASAD  ना  पास  जमा  करा  सके  ;  ate
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 (6)  भगवा  अधिकारियों
 के  झादेज्ञों  के  विरुद्ध  भ्र पी लों  को  मुनसिफ  कचहरियों

 से  सब-डिविजनल  अाफिसरों  के  पास  तबदील  किया  जाना  t

 वर्तमान  कानून  में  भूमि  रखने  की  अधिकतम  सीमा  से  सम्बन्धित  उपबन्धों  की

 संवीक्षा इस  दृष्टि  से  की  जाये

 (1)  परिवार  के  सब  सदस्यों  के  पास  कुल  क्षेत्र  पर  सीमा  लागू  करना

 भूमि  की  श्रेणी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उच्चतम  सीमा  के  स्तर
 को

 घटाना  |

 (3)  श्रंघिकतम  सीमां  से  छूट  प्राप्त  करने  वाले  भूमि  के  वर्गों  को  कम  करना
 ।

 वफादारों  से  पश्चिम  बंगाल  सुघार
 1970

 13-7-1970  को राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  मिलने  के  उपरान्त  पहले  ही  लागु  किया  जा  चुका  है  ।

 सलाहकार  समिति  में  परिवार  पर  आधारित  उच्चतम  सीमा  के  बारे  में  की  गई  चर्चा  के  सरनू

 प्रस्तावों  को  मसौदा  बिल  के  रूप  में  बनाया  जा  रहा  है  ।

 फालतू  भूमि  का  भ्र धि ग्रहण  करने  के  लिए  मुआवजा  देने  हेतु  राज्यों  के  वित्तोय

 साधनों में  कमी

 4307.
 श्रीमती  शारदा  मुकर्जी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह
 सच

 है
 कि  कुछ  राज्यों  ने  बताया  है  कि  मुआवजा देने  के  लिए  वित्तीय

 साधनों
 की  कमी  के  कारण  फालतू  भूमि  के  भ्र धि ग्रहण  का  काम  रोक  दिया  गया  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  भूमि  सुघार  नीति  की  फ़ियान्विति  में  धीमी  प्रगति  के

 वास्तविक  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  में  भूमि  सम्बन्धी  कार्यों  में  प्रगति  की

 जांच की  है  ;  और

 भूमि  सुधारों  की  शीघ्र  फ़ियान्वित  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  तत्काल

 कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  ste  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रन्नासाहेब

 :  से  भूमि  सुधार
 के

 सम्बन्ध  में  1969 में  हुए  मुख्य  मन्त्रियों
 के

 लन  में  विभिन्‍न  राज्यों  में  भूमि  सुधार
 की  प्रगति  site  संस्थानों  कीं  समीक्षा  की  गई  थी  ।  फालतू

 भूमि  के  अधिग्रहण  के  लिए  मुआवजे  की  वित्तीय  अंदार्यगी  की  समस्या  के  विषय में  प्रायः  सभी

 राज्यों  नें  स्वयं  योजना  अपनाई  हैं  ate  ऐसे  उपायों  प्रत्यक्ष  परिणाम  के  रूप  में

 राज्य
 के  अतिरिक्तःराजस्व में  हुई  वृद्धि  से  मुआवजे  की  रानी  पूरी  की  जा  रही  कुछ  राज्यों

 विशेषकर  आंध्र  प्रदेश  ने  यह  अनुभव  कि  यदि  राज्यों  के  वित्तीय-संसाघनों  में  सुधार  हो

 जाये  तो  कार्यक्रम  की  फ़ियात्बिति  की  प्रगति  काफी  तेज  की  जा  सकती  शीघ्र  क्रियान्विति  के  अन्य

 प्रस्तावित उपाय  ये  थे  :

 (1).  निर्धारित  कार्यक्रमों  की  of ॥  नसर  ww  रक  Isty  सारी
 विवाह  प्रशासकीय  तथा
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 वित्तीय  सहायता  सहित  भूमि  सुधार  उपायों  का  समुचित  प्रायोजन  wie

 निर्घारण

 (2)  भूमि  gare  की  प्रगति  पर  निरन्तर  दृष्टि  रखने  शर  उसकी  क्रियान्विति  के  लिए

 निर्देश  और  सलाह  देने  के  लिए  राज्य  राष्ट्रीय  स्तर  पर  उच्च  प्राधिकार

 समिति  की  स्थापना  ।

 (3)  सामान्य  राजस्व  ग्रभिकरण  के  कार्यों  सहायता  के  लिए  विशेष  अधिकारियों

 न्यायाधिकरण  और  कपिल  प्राधिकारियों  की  नियुक्ति  द्वारा  प्रशासकीय  संगठन  को

 सुदृढ़  उसका  न॑वीकरण  करना  |

 (4)  क्रियान्विति  में  सह-लाभानुभागियों  तर  भावी-लाभानुभागियों  को  स्थानीय  स्तर

 पर  यथा  सम्भव  प्रतिनिधित्व  देना  ।

 (5)  अधिकारों  के  रिका  की  तैयारी  atk  उनका  श्रवन  रख-रखाव-विशेषकर  qee-

 उप-पट्टेदारों  भ्र ौर  झ  शराबियों  के  विषय  में  ।

 (6)  भूमि  कानूनों  में
 उपयुक्त

 संशोधनों  सहित  भूमि  सुधारों  के  घटक  अनुबन्ध

 के  रूप  में  agra  सेवा  संरचना  में  रखदो-बदल
 की  ताकि  कृषि  विकास

 कार्यक्रमों  के  लिए  कृषक  सांस्थानिक  दरा  प्राप्त  कर  सकें

 (7)  भूमि  सुधार  भ्रनुसंथान  तथा  विश्वविद्यालयों  पौर  अनुसंधान  संस्थानों  की  सहायता

 से  किए  गए  उपायों  का  मूल्यांकन  करना ;  भ्र ौर

 (8).  कुछ  मामलों में
 सिविल  भ्र दाल तों  के  को  छोड़कर  राज्य  के  कानूनों  में

 उचित
 संशोधन  करके  संविधान  के  क्षेत्र  में  रहते  हुए  मुकदमेवाजी

 को  कम  करने के

 लिए  कानूनी  तथा  संवैधानिक  कठिनाइयों  को  दूर  करना  ।

 रोजगार  संबंधी  श्राकड  क्र  ने-का-साधन

 4308.  श्री
 न०  रा०  देवघरे  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 कि

 भारत  सरकार  देश
 में

 बेरोजगारी  प्रां कड़े  किन  साधनों  से  एकत्र  करती  है
 ;

 गत  तीन  वर्षों में  दक्ष  श्र  दक्ष  व्यक्तियों  की  बेरोजगारी  में  कितनी
 वृद्ध  भ्रमणा

 हुई है  ;  कौर

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  बेरोजगारी  की  स्थिति  के  बारे  में  क्या  भ्रनुमान  है
 ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  डी०  संजी वे या  ax  देश  में  फली  बेरोजगारी

 के
 सम्बन्ध

 में  निम्नलिखित सूत्रों  से  मोटे  तौर  पर  अनुमान लगाया  जा  सकता  है

 जनगणना

 राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  ;  कौर
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 राष्ट्रीय  नियोजन  सेवा  ।

 फिर  भी  नौकरी  चाहने  वालों  से  संबंध्ति  जानकारी  जो  कि  बेरोजगारी  की  प्रवृतियों  की  सूचक

 केवल  नियोजन  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टरों  से  ही  नियमित  रूप  से  प्राप्त  होती  है  ।  उपलब्ध

 जानकारी  संलग्न  विचारा  में  दी  गई  है  ।

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 विवरण

 ह आ  नन  ा

 ह  के  aa  नियोजन  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टरों  में  दें  नौकरी  चाहने  पासों

 की  संख्या

 अनुराग  राय  योग

 2  3  4
 ददन

 1967  4,28,286  23,12,149  27,40,435

 1968  4,  46,UL  i
 AO  n>  1

 25,63,621  30,11,642

 1969  5,11,624  29,12,261  34,23,885

 उर्वरक का

 4309.  श्री  नंजा  गोडर
 :

 व्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 देश  में  बेचे  जाने  वाले  विभिन्न  किस्मों  के  उर्वरकों  के  मूल्यों  का  ब्योरा  क्या  है
 ;

 उर्वरकों  पर  अत्यधिक  मुद्रा  वच  होने  के  कारण  क्या  सरकार  उर्वरकों  के  में

 वृद्धि  करने
 पर

 विचार  कर  रही  है  ;

 क्या  सरकार  देश  में  उर्वरकों  के  मूल्य  स्थिर  करने
 पर  विचार कर  रही  है  क्योंकि

 वर्तमान  मुल्य  किसानों  की  सामने  से  बाहर  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  कौर  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रत् ना साहेब

 :  प्रमुख  उर्वरकों  के  सम्बन्ध  में  सहकारी  संस्थाओं  तथा  गैर-सरकारी  पार्टियों

 के  लिए  आयातित  उनको
 की

 वर्तमान  ger  निर्गम  कीमतें  निम्न  प्रकार  हैं
 :

 ननण्यणतल्‍तल्‍एल्‍ नल

 राज्यों  तथा  सहकारी  संस्थानों  गैर-सरकारी  पार्टियों  के

 के  लिए  वर्तमान  पुल  निगम  लिए  बेईमान  पुल  निगम

 कीमतें  की  में

 प्रति  मीटरी

 1  अमोनियम  सल्फेट  485  485

 863  871 2.  afer
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 ्
 1  <  3  4

 a

 521
 कैलशियम  शभ्रमोनियम  नाइट्रेट

 515

 t
 (26  प्रतिशत

 4  कैलशियम  भ्र मोनि यम  नाइट्रेट  490  496

 (25  प्रतिशत

 अमोनियम  फ्लोराइड  484  489.50

 पोटाश  का  मुरीद  483  487

 डाइ-भ्रमोनियम  फास्फेट  1122  1131.50

 एन  ०  पी०  के०  (14-14-14)  755  762.50

 9  832  840.00 एन०  पी०  के ०  (15-15-15)
 ee  tee

 इन  कीमतों  में  देश  के  किसी  भाग  में  किसा  रेलवे  स्टेशन  तक  पहले से  wer  fear  गया

 भाड़ा  भी  सम्मिलित है  ।

 उर्वरकों  की  पूल  कीमत  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है
 ।

 आयातित  उबर कों  की  कीमतों  मुख्यतः  विदेश  की  अधिप्राप्ति  की  लागत  पर  निसार

 करती  हैं  ।  इसका  घरेलू  उत्पादन  की  लागत  से  उचित  सम्बन्ध  रखना  पड़ता  है  ।  केन्द्रीय

 उकेरा  पूल  ‘a  लाभ  न  हानि  के  श्राघार  पर  है  कौर  भारत  सरकार  का  हमेशा  कम  से

 कम  सम्भव  सीमा  तक  पूल  निगम  कीमतें  निधारित  करने  का  प्रयत्न  रहा  है  ।  यह  कहना

 ठीक न  होगा  कि  उर्वरकों  की  विंमान  कीमतें  किसानों  के  लिए  लाभप्रद  नहीं  हैं  ।  उर्वरकों  की

 लागत  को  वर्तमान  कीमतों  में  पूरा  करने  के  लिए  कृषि  उत्पादों  की  कीमत  पर्याप्त  लाभदायक  है  ।

 आशा  की  जाती  है  कि  बड़े  पैमाने  के  एककों  को  स्थापित  कर  उर्वरकों  के  उत्पादन  लागत  तथा

 इसके  फलस्वरूप  उर्वरकों  की  कीमत  कम  होगी  |

 राजनैतिक  दलों  द्वारा  भूमि  राजस्व  का  वसूल  किया  जाना

 4310.  श्री  बीरेन्द्र  gare  दाह  :  खाद्य  तथा  कर्ष  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  25  1970  के  स्टेट्समैन  में  रेवेन्यू  दैट  गोज

 हवा  पार्टी  शीर्षक  के  अंतगर्त  प्रकाशित  कथित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  ;

 कया  यह  सच  है  कि  परिचय  बंगाल
 के  कुछ  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कुछ  राजनीतिक दल

 समानान्तर  प्रशासन  चला  रहे  हैं  प्रो  सरकारी  कर्मचारियों  द्वारा  लगाये  गये  मोटे  ak  निजी

 भ्रनुमान  के  भ्रनुसार  2  करोड़  रुपये  का  राजस्व  प्रति  वर्ष  वसूल  करते  हैं  ;

 यदि  तो  उनकी  कायें  प्रणाली  क्या  है  ;  कौर
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 (a)  कया  सरकार  ऐसी  गतिविधियों  को  ी  के  लिए  शीघ्र  कार्यवाही  करेगी
 |

 सामुदायिक  विकास  घौर  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रत्नासाहब

 )  (*)  राज्य  सरकार  से  तथ्यों  का  पता  लगाया  जा  रहा  है  ।

 गाँवों के  लिए  पीने  के  जल  की  योजनायें

 4311.  श्री  हेमराज  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री 2  श्रीफल  1970  के  अतारांकित

 प्रदान  संख्या  4885  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  गांवों  में  पीने  के  जल  की  योजनाश्रों  के  सम्बन्ध  में  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों

 से  weed  जानकारी  प्राप्त  कर  ली  गई  है

 यदि  तो  क्या  उसकी  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  ;

 क्या  सामुदायिक  विकास  समाज  कल्याण  बोर्डों  जैसी  श्रनावव्यक  और

 अनुपयोगी  मदों  के  लिए  नियत  राशि  में  से  धन  निकाल  कर  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  गांवों  के

 लिए  पीनें  के  जल  की  योजनायें  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  में  वृद्धि  करने  का  विचार
 है

 ?

 ate,
 सामुदायिक

 विकास  कौर  सहकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 स०  चु०

 :  और  प्राप्त  सुचना  को  शनि  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल
 पर

 जाता  है  ।  अन्य  राज्य  सरकारों  जिन्हें  लगातार  श्रावश्यक  ब्यौरा  भेजने  के  लिए  निवेदन  किया

 जा  रहा  सुचना अभी  प्राप्त  होनी  है  ।

 प्रारूप  चतुर्थ  योजना  में  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कायम  के  लिए

 as

 करोड़  रुपये

 का  परिव्यय  प्रस्तावित  किया  गया  जिसे  अनुमोदित  चतुर  योजना  पत्रक  969-74)  में

 125  करोड़  हुये  तक  बढ़ा  दिया  गया  है  ।  जैसा  कि  आदरणीय  सदस्य  ने  सुभाव  fem  है  सरकार

 के  विचाराधीन  परिव्यय  कों  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 विवरण

 राज्यवार  ग्रामों  की  जहां  स्वच्छ  पीने के  पानी की  सप्लाई  से

 उपलब्ध  है  ;
 तथा  चुने  योजना  में  इसके  ग्रन्तगत  लिये  जाने

 वाले  ग्रामों  की  संख्या  को  दर्शाने  वाला  विवरण

 हि  2  en
 क़०  सं०  राज्य/किन्द्र  बासित  क्षेत्र  जहाँ  स्वच्छ  पीने  के  wa  योजना  में  सम्भवत

 सप्लाई  आसानी  इसके  प्रतिशत  जाने

 उपलब्ध  ऐसे  ग्रामों  वाले  gray  की  संख्या

 सख्या
 Sc  et  he  tr  A  ि  Fe  ा  Mn ३  बलिए

 3
 क  क

 मध्य  प्रदेश  55,745  4,570

 मसूर  24,677  1,700
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 उड़ीसा  22,576  ग्राम  +

 4,704  छोटे  ग्राम  2.000

 तमिल  नाडु  14,453  ग्राम  +  3,011  ग्राम +

 30,784  छोटे  ग्राम  9,510  छोटे  ग्राम

 10,218  488

 उत्तर  प्रदेश  1,8  3,513  8,945

 पश्चिम  बंगाल  48,166  6,216

 नागालैंड  114  55

 दिल्ली  25  59

 10  दमन  तथा  दीव  262

 11  566 मणिपुर  386
 ~

 662 12,  नफा  120

 13,  पांडिचेरी  175  40

 14,  1,800  500 त्रिपुरा

 15.  दादरा  तथा  नगर  हवेली  257  छोटे  ग्राम  172  छोटे  ग्राम
 व्यय

 tn Ban  on  Shooting  of  Lion,  Tiger,  Bear  and  Dee  हਂ  ६९  heck  Extinction  of
 Wild  Life

 4312.  Shri  Bibhuti  Mishra  :
 Shri  G.  Venkataswamy  :

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state  ड

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  wild  life  is  facing  extinction  due  to  very  large  number
 of  guns  in  the  country  ;

 (b)  if  so,  whether  Government  contemplate  to  fix  8.  tim  limit  for  imposing  a  ban  oa
 the  hunting  of  lion  ;  tiger,  bear,  and  deer  some  species  of  birds  ;  and

 (c)  if  so,  the  details  of  the  proposal  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Develop-;  ्
 ment  and  Cooperation  (Shri  Shinde) :  (a)  Very  large  number  of  guns  is  not
 the  only  cause  for  the  reduction  in  number  and  possible  extinction  of  some  species  of  wild
 life,

 (b)  and  (c).  (i)  The  Government  of  Gujarat  have  already  prohibited  shooting  of
 lions  since  1952,

 (ii)  Similarly  tiger  has  been  declared  protected  in  the  States  of  Mysore,
 Rajasthan,  Kerala,  Goa,  Gujarat  and  Tamil  Nadu,  The  States  of
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 Orissa,  Himachal  Pradesh,  Andhra  Fradesh,  Assam,  Tripura  have

 put  moratorium  on  tiger  shooting  for  5  years,  U.P.  for  3  years  and
 Maharashtra  for  two  years.

 (iii)  Some  species  of  deer  and  birds  are  also  protected  or  their  shooting
 regulated.  A  list  of  38  species  cf  animals  and  birds  declared  as

 protected  is  appended.  [Placed  in  Library.  See  No.  LT-4084/70).

 केरल के  कलानौर  जिले  में  मदाई  के  agal  को  मिलो  पकड़ने का

 लाइसेंस  जारी  करना

 4313.  श्री  mo  कु  गोपालन  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 केरल  के  कलानौर  जिले  में  मदाई  के  मछुओं  जो  परम्परागत

 रूप  में  रानी  जीविका  के  लिए  मछली  पकड़ने  का  काम  करते  रहे  लाइसेंस  देने  से  इंकार  किया

 गया है

 यदि  तो  उनकी  कुल  कितनी  है  और  उनको  लाइसेंस न  देने  के  क्या

 कारण हैं  ;

 क्या  सरकार
 उनको

 लाइसेंस  देने
 के  बारे

 में  सहानुभूतिपूर्वक  विच  र  करने  जा

 रही  है
 ;  भर

 यदि  तो  कब  कौर  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  कया है  ?

 खाद्य  ,  सामुदायिक  विकास  atk  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहेब

 :  से  जानकारी  एकत्र  की  जायेगी  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 केरल  में  ation  आकस्मिक  श्रमिकों  द्वारा  सत्याग्रह  तथा  श्रमदान

 4315,  शी  श्र०  कुण  गोपालन
 :  क्या

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  केरल  में  अ  आकस्मिक  श्रमिकों  द्वारा  किये  जा  रहे

 सत्याग्रह  प्रौढ़  श्रमदान  की  ओर  दिलाया  गया है  ;

 यदि  तो  उन  श्रमिकों  की  मुख्य  मांगें  क्या  हैं  ;  atk

 श्रमिकों  का  श्रमदान  समाप्त  करवाने  शर  शिकायतें  दूर  करने  के  लिए

 सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने का  विचार

 श्रम  ate  पुनर्वास  मंत्री  डी०  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  पर  प्राप्त  होने  पर  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 श्राकाशावारणी  सारनाथ  पर  विद्यार्थियों  का  श्राक्रमरण

 4316.  श्री  मिठाई  जे०  पटेल  :  क्या  सूचना  तथा  प्रसारण  संचार  मंत्री  रए

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह
 सच

 है  कि
 8  अगस्त  को  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  की  समाजवादी
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 युवजन  सभा  के  नेताओं  के  नेतृत्व में
 60  विद्याथियों

 ने
 सारनाथ

 स्थित
 आकाशवाणी

 केन्द्र  पर

 श्रावण  किया  ate  श्राकाशवाशी  केन्द्र  के  अहाते  में  जबरदस्ती  दाखिल  हो  गये  थे
 ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 क्या  उपकरणों  और  सम्पत्ति  को  कोई  क्षति  पहुंचाई  गई  थी
 ;

 ate  यदि  तो

 aft  का  agar  कितना  है
 ?

 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  शौर  संचार  विभाग
 में

 राज्य  मंत्री (st  go  Fo

 :
 हां  ।  इस  बारे  में  कोई  अधिकृत  सूचना  नहीं  है  कि  उनका  किस

 दल

 से  संबंध है  ।

 विद्यार्थियों ने  6  बजकर  38  मिनट  पर  सीमा  पर  लगी  बाढ़
 को

 पार  किया

 और  लगभग  15
 से  20  व्यक्ति  ट्रांसमिटर  हाल  में  श्री  घुसे  ।  उनमें

 से
 लगभग

 7  व्यक्ति  स्टुडियो

 में  गये  कौर  उन्होंने कुछ  नारे  प्रकाशित  करने  का  प्रयत्न  किया
 ।

 उनके  प्रयत्न
 को  ड्यूटी पर

 तैनात  स्टाफ  ने  सफल  कर  दिया  |  उसके  उपरान्त  वे  वहां  से  चले  गये  ।

 घुसपैठिया  टेलीफोन  के  दो  ईश्ररपीस  डायाफ्राम
 तथा  एक  ईग्ररपीस कवर  ले  गये

 थे
 ।  उपकरणों या  सम्पत्ति  को  अन्य  कोई  क्षति  नहीं हुई  ।  अनुमानित  नुकसान  लगभग  दस

 रुपए है

 सिविल  इंजीनियरिंग  विभाग  के  कमंचारियों  site  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका

 के  मीटर-रोल  कर्मचारियों  की  मांग

 4317.  श्री  हरिभाई ह  पटेल  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  के  सिविल  इंजीनियरिंग विभाग  के

 1000  कर्मचारी  wit  मीटर-रोल  कर्मचारी  मांगें  प्रस्तुत  करने  और  al  सेवा  पति  में

 सुघार  करवाने
 नगरपालिका  के  2  बर्खास्त  कर्मचारियों  को  बहाल  करवाने  में  उनसे  हस्तक्षेप

 करने
 का  प्रतिरोध  करने  के  लिए  उनसे  मिले  थे  ;  कौर

 यदि हां  तो  उन  कमंचारियों
 को

 दिये  गये  श्रीनिवासन  का  ब्यौरा  क्या

 श्रम  कौर  पुनर्वास  मन्त्री  डी०  :  हां

 यह  भ्राइवातन  दिया  गया  था  कि  यदि  कोई  किया  तो  केन्द्रीय  सरकार

 उस  मामले  की  जांच  करेगी  ।

 मालिकों  द्वारा  अपनी  सूची  का  कब्जा  छोड़ने  का  विरोध  किये  जाने  के  कारण

 भूमि  सुधार  में  विलम्ब

 4318.  श्री
 लाखों  प्रभु  :  क्या  खाद्य तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बया  भूमि  सुधार  सम्बन्धी  नई  समिति  सरकार  द्वारा  कब्जा  छुड़वाने  का  जमीन  के  मालिकों  द्वारा

 विरोध  किये  जाने  के  कारण  भूमि  सुघार  में  होने  वाले  विलम्ब  पर  विचार  करेगी  ?
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 सामुदायिक  बिकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्र  श्रन्नासाहेव

 :  केन्द्र  में  स्थापित  की  जा  रही  भूमि  सुघार  की  केन्द्रीय  समिति  विभिन्‍न  राज़्यों  सें  भूमि

 सुधारों  की  प्रगति  पर  निरन्तर  ध्यान  देगी  तथा  प्रस्ताव  तैयार  उपयुक्त  विधान  बनाने  कौर

 after  फ़ियान्विति में  उनकी  सहायता  करेगी |

 चीनी  उद्योग  के  राष्ट्रीय कररा  सम्बन्धी  निकाय  को  स्थगित  करना

 4319.  श्री  लोबो  प्रभु
 :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  छिपा  करेंगे कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  चीनी  के  कारखानों  के  राष्ट्रीयकरण  के  कार्य  को  स्थगित  करने

 से  पूंजी  निवेश
 तथा  इन  कारखानों  के

 कार्यकरण
 पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ;

 (a)  यदि  तो  राष्ट्रीयकरण  के  लिए  समुचित  प्राधिकार  निर्धारित  करने  के  लिए  कया

 कार्यवाही
 गई  है  ;

 क्या  बैंक  राष्ट्रीयकरण के  अनुसार  ही  मुआवजा  दिया  जायेगा ;  शौर

 .  यदि  तो  इसके  क्या  कारा हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  लथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्रन्नासाहेब

 :  राज्य  प्रकार  से  उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  झपने  इस

 फैसले  की  घोमन्नणा से  faze  आगामी  पिराई  मौसम  दौरान  चीनी  कारखानों  को  हाथ

 में  नहीं  ले  रही  कारखाना  मालिकों  के  संदेह  टूर  हुए  प्रतीत  होते  हैं  ak  रिपोर्टों  से  संकेत

 मिलते  हैं  कि  मरम्मत  तथा  झ्रोवर-हालिंग  का  कार्य  किया  जा  रहा  है
 |

 सरकार  को  दी  गई  कानूनी  सलाह  के  अनुसार  संसद
 तथा  राज्य  विधान  war  दोनों

 राज्य  में  अनीनी  के  व्यापार  का  अभिग्रहण  करने  में  सक्षम  है
 ।  जहां  तक

 देश  भर  में  चीनी  उद्योग

 के  राष्ट्रीयकरण  का  सम्बन्ध  सरकार  ने  चीनी  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  की  मांग  तथा  उसकी

 want  को  हल  करने  की  पद्धति  के  संदर्भ  में  चीनी  उद्योग  के  कार्य  संचालन  की  सम्पूर्ण  छानबीन

 करने  हेतु  एक  आयोग  स्थापित  करने  का  पहले  ही  fata  &  लिया  है  ।  इस  मामले  पर  आयोग  की

 रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  तागे  विचार  किया  जायेगा  ।

 इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  जल्दीबाजी  होगी  |

 set
 ही  नहीं  उठता  ic

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  फर्मों  तथा  कृषि  मजदूरों  के  लिए  योजना

 4320,  श्री  क०  प्र०  सिंह  देव  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  का  विचार  चौथी  .
 पंचवर्षीय  योजना  में  फार्मों  तथा  कृषि  मजदूरों  के

 लिए
 एक  योजना  बनाने  का

 है  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य-मुख्य  ard  क्या  हैं  ;
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 1892
 लिखित  उतरे

 देश  में  विभिन्‍न  भागों  में
 कितनी  तथा

 कौन  सी  परियोजनाओं  आरम्भ  की  जायेगी  ;

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  इस  योजना  में  शामिल  करने  के  लिए  श्रीनगर  सब-डिवी

 कंटक  सेब-डिवीजन  के  कुछ  भागों  तथा  करके  जिलें  के  बांकी  सब-डिवीजन  की  सिफारिश  को  है  ;

 सनौर

 (s)  यदि  at,  तो  क्या  सरकार  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  की  गई  सिफारिश के  सम्बन्ध  में

 सहमत  हो  गई  कौर  यदि  तो  योजना  को  कार्यान्वित  किये  जाने  के  परिणाम  स्वरूप  कितना

 वित्तीय  परिव्यय  होगा  ?

 सामुदायिक  घिंकास  कौर  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रेन्नासाहेब

 :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया
 गया  है

 में  रखा  गया  ।

 देखिये  संख्या  एल०

 भारत  सरकार  ने  इस  योजना  के  श्रन्तगंत  उड़ीसा  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 नहीं  किया  गया  है  ।  तथापि  उड़ीसा  राज्य  को  ऐसी  2  परियोजनाओं  श्रावित  की  गई  हैं  और

 परियोजना  रिपोर्टों  को  dare  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  मां गंद र्थी  सिद्धान्त  भेजे  गये  हैं  ।

 राज्य  सरकार  जिलों  के  चुनाव  के  लिए  कार्यवाही कर  रही

 प्रदान  ही  नहीं  होता  ।

 20  1969  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3854  के  उत्तर  में  शुद्धि  करने

 वाला  वक्तव्य

 Corecting  statement  to  unstarred  Question  No.  3854  dated  20-3-1969

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  कौर  संचार  ब्रिटिश  में  राज्य  मन्त्री  इ०  Fo
 :  20  1969  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  3854  के  उत्तर  में  ag  कहा  गया  था

 डाक  व  तार  विभाग  इंजीनियर  प्यंवेक्षक  का  ग्रेड  अ०

 15-380  रुपये  हैं  ।.
 उन  व्यक्तियों  जो  इंजीनियर  के  स्नातक  होते  हैं  जब  इंस  ग्रेड  में

 पहले  नियुक्त  किए  जाते  हैं
 या  इस  प्रेम  में  सेवा  के  दौरान  इञ्जीनियरी  स्नातक  हो  जाते  तीन

 श्रमिक  वेतनवृद्धि यां  या  वेतन  में  240  रुपये  प्रतिमास  तक  वृद्ध  इनमें  से  जो  भी  अधिक

 दायक  दी  जाती  है  ।  श्राकाशवारणी  में  जिस  सबसे  छोटे  ग्रीस  पर  स्नातक  इंजीनियर  नियुक्त

 किये  जाते  वह  सहायक  इंजीनियर  है  जो  अ  ०-30-800-द०

 रुपये  के  वेतनमान  में  द्वितीय  श्रेणी  का  राजपत्रित  पद  हैं  ।  यह  सही

 नहीं  है  कि  आकाशवाणी  में  स्नातक  ईन्जीनियर
 210

 रुपये  के  वेतन  पर  सेवा  शुरू  करते हैं  ।  यह
 इञ्जीनियरी  सहायकों  का  शुरू  का  वेतन  है  जो  स्नातक  इंजीनियर  नहीं  होते  ।

 सवाल नहीं  उठता

 सही  स्थिति  इसे  प्रकार  a

 डाक  व॑  are  विभाग  इञ्जीनियरी  पर्यवेक्षक  का  ग्रेड  180-10-290-z0  T6-

 15-380  रुपये  हैं  ।  परन्तु  उन  व्यक्तियों  जी  इन्जीनिंथरी  के  स्नातक  होते  जब  इस  ग्रेड
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 >
 पहले  नियुक्त  किये  जाते  हैं  या  इस  प्रेम  में

 सेवा  के  दौरान  इञ्जीनियरी  स्नातक  हो  जाते

 कि तीन  अग्रिम  वेतनवृद्धि यां  या
 240

 रुपये  प्रतिमास  तक  के
 वेतन  में  इनमें से  जो  भी

 लाभदायक  दी  जाती  है  ।  उन  स्नातक  इंजीनियरों  जो  आकाशवाणी  में  इंजीनियर

 सहायक के  te  में  नियुक्त  किये  जाते  कोई  भ्र ग्रिम  वेतन  वृद्धि  नहीं  दी  जाती  कौर  उनक

 व
 मूल  वेतन  द०  रुपये के  वेतनमान  में  210

 रुपये  निश्चित  किया  जाता  है  ।  क

 ः

 x |
 आकाशवाणी

 में  इंजीनियरिंग
 सहायकों  का  वेतन

 210
 रुपये  से  शुरू  होता

 चाहे

 q  स्नातक  इंजीनियर  हों  अथवा  नहीं
 ।

 उन  इंजीनियरिंग  सहायकों  क  जो  स्नातक  इंजीनियर
 थ  क

 हों  firm  वेतन  वृद्धियाँ  देने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है
 ।

 क
 इस  तक  उत्तर  को  संबोधित  are  जाए  |

 ey  एप

 द

 अविलम्बनीय

 लोक  महत्व  के  विषय  की  दौर  ध्यान
 दिलाना

 LING  ATTENTION  TO  A  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC
 IMPORTANCE

 a
 ब्रिटिश  ब्रॉडकास्टिंग  कारपोरेशन  के  भारत  स्थित  युनिट  का  बन्द  किया  जाता

 द

 द  श्रीमती  तारके इव रो  सिन्हा  :  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  पढ़ने  से  पूवे  क्या  मैं  एक  निवेल

 क
 कर  सकती  हूँ  ?  पहले  ध्यान  इषण  प्रस्ताव  के  उत्तर  में  विवरण  कुछ  समय  पूर्व  वितरित  किये

 जाने

 की
 प्रथा  थी  परन्तु  arse  विवरण  कभी-कभी  ही  वितरित  किया  गया  है  ।  प्रस्ताव  सभा-पटक

 rq
 र

 रखने  वाले  सदस्य  महोदय  को  कुछ  समग्र  पूरा  विवरण  मिल  जाना  चाहिये  ।  मेरा  निवेदन  है

 _  कि  इस  पर  थोड़े  समय  के  पश्चात
 चर्चा

 होनी  चाहिये

 of  the  Statement  in  Hindi.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwal  (Ujjain)  :  Mr.  Speaker,  Sir,  I  have  not  received  a on

 बेसिक  काय  मंत्रालय में  उप-मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  ध्यान  ण
 प्रस्ताव  के

 उत्तर  में  मैं  विवरण  पढ़ने  को  तेयार  हूँ
 ।

 श्रेय  महोदय  :  इस  बात  की  शिकायत  है  कि  विवरण  की  प्रतियों  का  प्रभी-अग्रणी ही

 वितरण  श्र  है  ।  शर्त  मन्त्री  महोदय  इसे  पढ़  कर  सुनायें  |

 Shri  Jagannath  Rao  Josi  (Bhopal)  Mr  Speaker  Sir  the  hon.  member  Shri
 Hukam  Chand  Kachwai  should  get  a  copy  of  the  Hindi  version  of  the  Statement

 श्री  हेम  aoa  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  विवरण  के  विलम्ब  से  वितरित

 होने  के  अतिरिक्त  कया  मैं  निवेदन  कर  सकता  हूं  कि  यह  प्रस्ताव  अन्य  सदस्यों  द्वारा  भी  सभा-पटल

 पर  रखा  गया  था  तथा  उन्हें  यह  कह  दिया  गया  कि  उनका  प्रस्ताव  मंज़ूर  नहीं  किया  गया  है
 ?

 rt  अब  यह  प्रभाव  काय  सूची  में  है  ।  श्री  नाथ  पाई  तथा  मुक्त  जसे  सदस्यों का

 किया  गया  था
 जबकि

 arr  यह  मंजूर  दुश्मन  है
 ।  द  दीक  अहुत
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 5  1892  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  are  ध्यान  दिलाना

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  उस  दिन  इससे  श्रमिक  महत्वपूणण॑ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  होने  के  कारण

 इसे  भ्रनिर्शीत  रख  लिया  गया  था  ।  इस  पर  कल  बैलट  झरा  था  तथा  माननीय  सदस्य  का  इसमें

 था  ।  इसे  कल  ही  स्वीकर  किया  गया  था  |

 श्री  हेम  बरुना  :  मुक्त  नाम  कार्य  सूची  में  होने  waar  नहीं  होने  से  इतना  मतलब

 नहीं  है  जितना  इस  बात  से  कि  हमें  यह  कह  गया  कि  इसे  मंजूर  नहीं  किया  गया  है  परन्तु

 अब  यह  मंजर  हो  गया  है  ।

 भ्रच्यक्ष  महोदय  :  भविष्य  में  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जायेगा  कि  विवरण  को  एक  घण्टा

 पूव  वितरित  कर  दिया  जाये  ।

 अरब  मन्त्री  महोदय  इसे  पढ़े  ताकि  ग्न्य  सदस्य  सुनकर  प्रशन  पूछ  सकें  |

 श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा  मैं  वैदेशिक  काय  मन्त्री  का  ध्यान  अविलम्बनीय  लोक  महत्व

 के  निम्न  विषय  की  ओर  दिलाती हूँ
 ate  उनसे  प्रार्थना  करती  हूं  वे  इस  सम्बन्ध  में  एक

 वक्तव्य  दें

 ब्राइकारिटंग  कारपोरेशन  के  सम्वाददाता  के  कथित  निष्कासन  तथा  उक्त

 कारपोरेशन  के  भारत  स्थिति  यूनिट  को  बन्द  करने  का  निश्चय  शै

 श्री  सुरेन्द्र  पाल  fag  :
 वक्तव्य  देने  से  पूर्व  मैं  विवरण  के  वितरण  में  हुए  विलम्ब  के  लिए

 खेद  प्रकट  करता  हूं  तथा  श्राइवासन  देता  हूं  कि  भविष्य  में  ऐसा  नहीं  होगा  ।

 जून  मास  ब्रिटिश  ब्रॉडकास्टिंग  कारपोरेशन  ने  लुइस  माले  ara  निर्देशित  कौर  निर्मित

 नामक  एक  रंगीन  फिल्म  ale  डोम  alta  द्वारा  दी  बिविल्डडें  Ge’  नामक  दूसरी  रंगीन

 फिल्म  का  प्रदान  किया  गया  था  ॥

 लन्दन  में  स्थित  हमारे  उच्च  आयोग  को  भारतीयों  कौर  ब्रिटेन  में  अरन्य  लोगों  से  बहुत  से

 पत्र  प्राप्त  हुये  जिनमें  उन्होंने  भारत  के  विरुद्ध  इन  अपमानजनक  कौर  पक्षपात  पूर्ण  फिल्मों  के

 बारे  में  चिन्ता  व्यक्त  की  पहली  जुलाई  को  हमारे  उच्चायुक्त  ने  ब्रिटिश  ब्राइक़ार्स्टिग  कार पो

 रोशन  को  पत्र  लिखा  ate  इन  फिल्मों  में  भारत  की  विकृत  ate  अनुचित  तस्वीर  की  ओर  भी  ब्रिटिश

 विदेश  कार्यालय  का  ध्यान  दिलाया  ।  उन्हें  यह  भी  बताया  गया  कि  इस  प्रकार  की  फिल्में  दिखाने  से

 भारत  aly  ब्रिटेन  के  बीच  बने  हुए  अच्छे  सम्बन्धों  को  शर  श्रमिक  बढ़ाने  में  सहायता  नहीं  मिले

 यद्यपि  यूनाइटेड  किंगडम  विदेश  कार्यालय  ने  हमारे  विचारों  के  साथ  अपनी  सहमति  प्रकट  की

 किन्तु  उन्होंने  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करने  के  लिए  अपनी  असमथंता  व्यक्त  क्योंकि  ब्रिटिश

 ब्रॉडकास्टिंग  कारपोरेशन  एक  स्वायत्त  निगम  है  |

 हमारे  भ्रभ्यावेदनों  को  देने  पर  भी  ब्रिटिश  ज्राडकार्टिंग  कारपोरेशन  टेलीवीजन  ने  तथा

 लुइस  माले  ने  22  जुलाई  को  7  भागों  की  एक  क्रमिक  जिसको  न्

 आफ  कहते  को  प्रदर्शित  करना  शुरू  किया  ।  जो  फिल्में  जून  में  दिखाई  गई  उनसे

 उन  लोगों  के  दिमागों  में  जिन्होंने  उनको  देखा  भारत  के  प्रति  अपमान  की  भावनायें  पैदा  हुई
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 वय Calling
 Attention  to  a  matter  of  Urgent  Public  Importance  August
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 3  अगस्त  को  हमारे  उच्चायुक्त  ने  ब्रिटिश  विदेश  कार्यालय  के  वरिष्ठ  प्राधिकारियों  से  इस

 मामले  के  विषय  में  बात  की  ate  ब्रिटिश  ब्राउइकारस्टिंग  कारपोरेशन  के  महानिदेशक  से  भ्रनुरोध

 करते  हुए  लिखा  कि  भारत-ब्रिटेन  की  पारस्परिक  सदभावना  तथा  मित्रता  के  हित  में  वे  लुइस  माले

 की  इन  फिल्मों  को  प्रदर्शित  करना  बन्द  कर  दें  ।

 ब्रिटिश  ब्रॉडकास्टिंग  कारपोरेशन  के  महानिदेशक  का  दिनांक  5  अगस्त  का  उत्तर

 जनक  था  रोक  उन्होंने  कहा  कि  उनका  इस  फिल्म  के  प्रदर्शन  पर  रोक  लगाने  का  कोई  विचार

 नहीं  है  ।  तत्पश्चात  7  भ्रमित  को  हमने  नई  दिल्‍ली  स्थित  ब्रिटिश  उच्चायोग  को  सूचित  किया  कि

 aft  ब्रिटिश  ब्राडकारिंटग  कारपोरेशन  इस  मामले  में  भारत  की  प्रतिष्ठा  शरीर  मान  का  ध्यान  नहीं

 रखता  और  इन  फ़िल्मों  के  प्रदर्शन  को  नहीं  रोकता  तो  हम  इस  निष्कर्ष  पर  पहुँचेंगे  किं  अब  ब्रिटिश

 ब्रॉडकास्टिंग  कारपोरेशन  की  भारत  में  न  तो  शभ्रावश्यकता  है  ale  न  ही  यह  वांछनीय  है  ।

 जब  ये  बातचीत  चल  रही  तब  भी  बी०  बी०  सी०  ने  लुइस  माले  चित्र  का  प्रदर्शन

 जारी  रखा  ।  इस  क्रम  का  चौथा  भाग  दिखाये  जाने  के  हमारे  कड़े  प्रतिवेदनों  के  बावजूद

 सरकार  ने  14  अगस्त  को  भारत  में  ato  बी०  सी०  के  प्रतिनिधि  तथा  संवाददाता  की  मौखिक

 तथा  लिखित  रूप  से  नोटिस  दिया  जिसमें  उसे  दो  सप्ताह  की  अवधि  में  यहां  पर  अपना  कायें  बन्द

 करने  के  लिये  कहा  गया  ।  नई  दिल्ली  में  ब्रिटिश  के  हाई  कमिश्नर  तथा  लन्दन  में  बी०  बी०  सी
 ०

 के  प्राधिकारियों  को  इसकी  सुचना  दी  जाती  रही  ।

 18  अगस्त  को  यहां  ब्रिटेन  के  हाई  कमिश्नर  ने  इस  स्थिति  को  हल  करने  के  लिये

 do  बी०  ao  द्वारा  किये  गये  कुछ  प्रस्ताव  भेजे  ।  इनमें  स्थिति  पर  विचार  करने  के  लिये  भारत

 में  ato  बीं०  सी  द्वारा  एक  उच्च-स्तरीय  दूत  भेजने  का  प्रस्ताव  भी  शामिल  था  ।  भारत  सरकार

 ने  सुभीते  feat  कि  बजाय  इसके  कि  बी०  बी ०  सी०  का  एक  उच्च-स्तरीय  यहाँ

 बी०बी+सी०  को  लन्दन  में  हमारे  हाई  कमिश्नर  के  साथ
 बातचीत

 करीं  चाहिये  |

 तदनुसार  बी०  बी०  सी०  के  प्रतिनिधियों  ने  हमारे  हाई  कमिश्नर  के  साथ  कई  बार

 बातचीत  की  है  जिसमें  उन्होंने  हमारी  इस  मूल  प्रार्थना  को  मानने  से  इन्कार  कर  दिया  है  कि  इस

 को  मांगें  दिखानी  बन्द  कर  दिया  जाये  |

 बी०  बी०  सी०  द्वारा  इन  चित्रों  का  at  प्रदर्शन  बन्द  करने  से  इन्कार  कर  देंने  के  करो

 सरकार  ने  यहां  पर  विराजमान  ब्रिटेन  के  हाई  कमिश्नर  तथा  लन्दन  में  alo  बी०  ato  के

 कारियों  को  सूचित  किया  कि  सरकार  का  यह  जो  14  अगस्त  को  भेजा  किं  भारते  में

 ato  ato  सी०  का  कार्य  29  1970  से  बन्द  होना  aa  ary  किया  जायेगीं  ।

 लेकिन  सरकार  के  इस  निराले  का  यह  as  नहीं  है  कि  हमें  ब्रिटिश  सरकार  अथवा  लोगों  से

 कोई  ह््ष प  है  ।  इसके  प्रतिकूल  हमें  उनकी  मित्रता  पर  गव  है  ।

 श्री  समर  मुंह  :  स  माले  जब  यहाँ  पर  था  तो  उसे  गिरफ्तार  किया  जाना

 चाहिये  था  ।
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 3
 «892  अ्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  बिग  की  are  ध्यान

 दिखाना

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  देश  की  जनता  के  सम्मान  पर  किये  गये  निन्दा जनक  आक्षेपों

 को  दुर  करके  भारत  सरकार  देश  की  इज्जत  बनाये  रखना  चाहती  इस  बात  से  किसी  को  कोई

 आपत्ति  नहीं  हो  सकती  है  ।  सरकार  ने  इस  मामले  में  अब  तक  जो  कार्यवाही  की
 है

 उसकी  मैं

 प्रशंसा  करती  हूँ  परन्तु  मैं  यह  जानना  चाहती  हूँ  कि  सरकार  की  नीति  क्या  है  ?  क्या  भारत  सरकार

 की  ag  नीति  है  कि  एक  देश  के  साथ  जैसी  नीति  gears  गई  है  वसी  दूसरे  देश  के  साथ  नहीं

 अपनाई  है  ।  दूसरे  देशों  के  रेडियो  हमारे  देश  की  सम्मानित  व्यक्ति  एवं  सर्वोच्च-न्याग्ालय्

 पर  निन्दा जनक  अ्राक्षेप  करते  हैं  झ्र ौर  भारत  सरकार  ने  रूस  सरकार  के  इस  स्पष्टीकरण  को  स्वीकार

 कर  लिया  है  कि  रेडियो  पीस  एन्ड  प्रोग्रेस  एक  स्वतंत्र  संस्था  है  atk  वह  कुछ  भी  कर  सकती  है  ।

 भारत  सरकार  की  नीति  अलग-प्लग  देशों  के  प्रति  अलग-प्रलय  क्यों  है  ?

 मैं  सरकार  से  पूछना  चाहती  हूँ  कि  क्या  इस  बारे  में  परस्पर  आघार  पर  कोई  नीति  अपनाई

 जाती  है  ?  जब  यहां  पर  श्रस्तर्राष्ट्रीय  फ़िल्म  समारोह  का  शभ्रायोजन  किया  गया  था  तो  राष्ट्र  हित

 बढ़ाने  की  ata  राष्ट्र  को  हानि  पहुंचाने  वाले  चलचित्र  ही  दिखाये  गये  ।  यह  कहा  गया  कि  ये

 चलचित्र  नव्य-यथार्थवादी  हैं  तथा  विश्व  में  प्रचालित  हैं  ।  किशोर  लड़के  तथा  लड़कियां  थे  चलचित्र

 देखने  जा  रहे  थे  ।  यहां  पर  ये  चलचित्र  इस  तक  के  आघार  पर  दिखाये  गये  थे  कि  वे

 यथाधंवादी  हैं  तथा  विश्व  में  दिखाये  जा  रहे  हैं  ।  सरकार  को  इस  बात  का  एहसास  होना  चाहिए

 था  कि  ये  चलचित्र  राष्ट्रीय  संस्कृति  तथा  स्वरूप  के  लिए  हितकारी  नहीं  है  परन्तु  इन  चलचित्रों  पर

 रोक  लगाने  के  बजाय  सरकार  ने  इन्हैं  बढ़ावा  दिया  ।  अब  सरकार  एक  ब्रॉडकास्टिंग  कारपोरेशन

 को  बन्द  करने  जा  रही  है  ग्रोवर  मास्को  रेडियो  पीस  एण्ड  प्रोग्रेस  ने  हमारे  देश  की  सर्वोच्च  न्यायिक

 संस्था  सर्वोच्च  न्यायालय  पर  निन्दा जनक  भ्रारोप  परन्तु  सरकार  ने  उसके  बारे  में  कोई

 कार्यवाही  नहीं  की  ।  केवल  इतना  कह  दिया  कि  इस  बात  का  विरोध  कर  दिया  गया  है  ।  दो  रेडियो

 स्टेशनों  के  बीच  इतना  भेद-भाव  क्यों  है  ?  मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य  से  प्रकट  होता  है  कि  ब्रिटेन

 सरकार  ब्रिटिश  ब्रॉडकास्टिंग  कारपोरेशन  द्वारा  मत  भेद  दूर  करने  के  बहुत  से  प्रस्ताव

 जिनमें  एक  बी०  बी०  सी
 ०

 के  उच्च-स्तरीय  प्रतिनिधि  के  भारत  खाने  का  सुभाव  ताकि  स्थिति

 पर  चर्चा  की  जा  सके  |

 सरकार  को  कम  से  कम  उस  शिष्टमंडल  की  प्रतीक्षा  करनी  चाहिए  थी  ।.  ऐसा  करने  से
 ~

 भ्रापसी  सम्बन्धों  पर  कुप्रभाव  नहीं  पड़ता  ।  ब्रिटेन  सरकार  ने  माले  की  फ़िल्म  को  कम  स्थानों  पर

 दिखाये  जाने  का  भी  प्रस्ताव  किया  था  परन्तु  भारत  सरकार  के  इस  रुख  से  aa  उसकी  फिल्मों  को

 जोर  दोर  से  दिखाया  जा  रहा  है  ।  यदि  प्रतिनिधि  मण्डल  यहँ  gran  ate  सरकार  ag  कोशिका

 करती  कि  ऐसे  चलचित्र  बीबीसी  द्वारा  न  दिखायें  जाये  तो  इन  सब  बातों  पर  चर्चा  की  जा

 सकती  थी  तथा  चलचित्रों  के  सेंसर  होने  से  पुर्व  की  स्थिति  बताई  जा  सकती  थी

 भारत  सरकार  क़रा  सब  निर्णयों  पर  प्रभाव  डालने  वाला  होता  है  इसलिए  मैंने  दो

 ब्रॉडकास्टिंग  कार्पोरेशनों  के  बीच  किये  गये  भेदभाव  पर  आपत्ति  उठायी

 मैंने  यह  प्रदान  पूछा  कि  क्या  भारत  सरकार  अब  भो  बी०  बी०  सी०  के  शिष्टमंडल  से

 वार्ता  करने  का  विचार  कर  रही  है  ae  क्या  भारत  सरकार  ने  उन  संस्थाओं  पर  रोक  लगाने  का

 निर्णय  लिया  है  जो  संस्थायें  हमारे  देश  पर  निन्दा जनक  आक्षेप  करती हैं  ।
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 Calling  Attention  to  a  Matter  of  Urgent  Public  Importance  August  27,  1970

 श्री  सुरेन्द्रपाल  सिह  :  माननीय  सदस्य  ने  बहुत  से  seq  पूछे  हैं  तथा  मैं  उन  सब  का  उत्तर

 देने  की  कोशिश  करूंगा  ।  प्रथम  प्रदान  यह  है  कि  कया  हमने  इस  कार्यवाही  के  करने  से  पूर्व  बी  ०

 बी०  ato  के  साथ  भेदभाव  टूर  करने  वाले  उपाय  अपनाये  हैं  ।  जैसाकि  मैं  झमन  वक्तव्य  में  स्पष्ट

 कर  चुका  हूँ  कि  हमने  अनेक  बार  इन  मामले  पर  बी०  बी०  सी०  के  साथ  चर्चा  की  शौर  उनसे  यह

 कार्यक्रम  करने  को  कहा  परन्तु  उन्होंने  हमारे  निवेदन  पर  ध्यान  नहीं  fear  इसलिए  हमें  यह

 कार्यवाही  करने  के  लिये  विवाद  होना  पड़ा  |

 जहां  तक  मुख्य  प्रइन  की  बात  है  कि  भारत  सरकार  ब्राडकार्स्टिंग  के  मामले  में  किस्त  भिन्न

 देशों  के  साथ  भिन्न  भिन्न  नीति  अपना  कर  दुहरा  स्तर  gk  है  ।  मैं  यह  बताने

 की  कोशिश  कर  रहा  था  कि  रेडियो  पीस  एण्ड  प्रोग्रेस  तथा  रेडियो  मास्को  से  जिस  प्रकार  का

 प्रसारण  होता  है  उन  दोनों  प्रसारणों  के  बीच  भेद-भाव  रखा  जाना  है  तथा  यह  मामला  हमारे  पास

 ato  ato  ato  ने  wot  विशेष  कार्यक्रम  में  चलचित्रों  का  प्रदर्शन  किया  वे  हमारे  राष्ट्र  की

 बदनामी  करने  वाली  थी  ।  यदि  इस  प्रकार  की  घटना  रूस  या  कहीं  म्रन्यत्र  घटी  होती  तो  हम  उनके

 साथ  भी  इसी  प्रकार  की  कार्यवाही  करते  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  में  भारत  में  दिखाये  गये  चलचित्रों  का  get  सदन  में  जो  प्रशन

 पटल
 रखा  हुमा है  उसके  कारण  उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।  यदि  वह  इस  मामले  पर  अलग  प्रश्न  सभ

 पर  रखें  तो  वह  सम्बन्धित  मंत्रालय  से  जानकारी  प्राप्त  कर  सकती  हैं  ।

 qlodto ० उनका  अन्तिम  oer  है  कि  क्यों  हम  बी०  बी०  ato  के  साथ  चर्चा  जारी  रखेंगे  |

 सी०  ने  उक्त  कार्यक्रम  को  निरस्त  नहीं  करने  का  निर्णय  ले  लिया  है  अतः  अब  यह  प्रश्न  उत्पन्न

 नहीं  होता  है  ।  )

 Sbri  Shashi  Bhushan  ((Khargone)  Mr.  Speaker,  Sir.  1  congratulate  the  Govern-

 ment  for  taking  action  against  the  BBC.  But  I  would  like  to  ask  certain  questions.
 The

 sion  maligining  our
 British  Broadcasting  Corporation  has  been  showing  pictures  on  Televi

 country  and  also  propagating  against  our  country  since  the  contingen  t  of  Indian  Military
 the

 took  police  action  in  Goa.  Few  days  back  when  a  conference  was  going  on  i  t  Rabat,

 hich  was  held
 B.BC.  broadcast  shameful  propaganda  and  protest  against  the  demonstration  w

 at  the  office  of  BBC  in  India  and  urged  upon  the  Government  of  In  dia  to  ban  such  demonst-
 in  France

 tation  immediately,  Apart  from  that,  they  made  propagar  da  against  our  country

 and  other  countries  in  various  languages.  We  have  been  observing  811  these  t  hings  for  the

 last  10  to  12  years,

 The  people  of  Great  Britain  are  not  happy  over  an  independence.  1  would  like  to

 know  why  the  Government  did  not  take  this  action  at  an  early  date  ?

 Shri  Surendra  Pal  Singh  :  It  is  true  that  the  B.B.C.  has  been  conducting  many

 such  programmes  wherein  the  real  picture  of  India  had  not  been  depicted  but  the  matter

 was  then  not  no  series  which  cremanted  such  a  chaste  step  on  our  part.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Mr.  Speaker,  Sir,  the  step  taken  by  the  Govern-

 ment  against  the  B.B.C  is  a  commendable  one  and  the  whole  country  would  appreciate  it.

 But  it  is  a  policy  of  discrimination,  Radio  Peace  and  Progress  and  Radio  Moscow  always

 Radio  Peace  and  Progress  and  Radio  Moscow condemn  our  culture  and  great  personalities,
 should  not  have  condemned  our  Supreme  Court,  The  abusive  language  used  by  Moscow
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 Radio  and  Radio  Pakistan  for  our  leader  is  much  shameful  The  Government  is  applying
 double  standard  in  regard  to  closing  the  unit  of  the  B.B.C.  and  not  taking  any  actior
 against  Radio  Peace  and  Progress  etc.  who  are  also  maligning  India  It  is  altogether
 appropriate

 Shri  Sarendra  Pal  Singh
 :  It  is  not  correct  to  compare  Radio  Moscow  with  BB

 Our  policy  is  the  same  for  every  nation  If  the  same  kind  of  thing  happens  in  Russia  or
 lsewhere  the  Government  will  take  same  action  as  they  have  taken  in  case  of  B.B.C.

 So  far  as  the  condemnation  of  our  Supreme  Court  by  Radio  Peace  and  Progress  is
 concerned  their  reference  was  regretting  and  wrong  The  Government  have  drawn  their
 attention  to  such  happenings  and  they  have  assured  us  that  they  will  not  broadcast  such
 hews  in  future

 Shri  Huokam  Chand  Kachwat  Radio  Pakistan  always  broadcasts  malicious  propa-
 ganda  against  India  The  hon,  Minister  has  not  answered  that  part  of  the  question  May
 I  know  the  action  taken  by  the  Government  in  this  regard  ?

 al  नंदकुमार  सोमानी  :  कल  TH  श्री  स्वरांमिह  सदन  में  यह  बात  जोर  देकर

 कहते रहे  हैं  कि  हमारा  स्वतन्त्र  समाज  है  तथा  हमारे  किसी  भी  कार्य को  छिपाया  नहीं

 जाता  है  परन्तु  जब  हमने  कश्मीर  से  लेकर  कन्याकुमारी  तक  ै  रहे  रूसी  पत्रकारों  की  वैधता  पर

 प्रश्न  किया  तो  मंत्री  महोदय  ने  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  ।  हम  मास्को  रेडियो  तथा  रेडियो  पीस  एंड

 प्रोग्रेस  के  इन  संवाददाता ग्र ों  को  जो  हमारे  देश  के  विरुद्ध  निदान  प्रचार  करते  राजनयिक

 सुविधाओं  के  साथ  गाड़ियों  में  दिल्‍ली  में  घूमने  देते  हम  चाहते  हैं  कि  विदेशी  प्रकाशनों

 की  भारतीय  जांच  पर  नियन्त्रण  हो  ।  विदेशी  प्रकाशनों  की  जांच  पर

 किस  प्रकार  सरकार  नियन्त्रण  करना  चाहती  हैं
 ?

 जब  सरकार  यह  कहती  है  कि  रेडियो  पीस  एण्ड  प्रोग्रेस  एक  स्वायत्त  निगम  है  तो  क्या  उसे

 यह  मालूम  नहीं है  कि  बी०  बी०  सी०  भी  शुभारम्भ  से  ही  एक  स्वायत्त  निगम  है  ।

 सरकार  तो  बी०  बी०  सी०  के  प्रति  कड़ा  रुख  अपनाये  हुए है  ।  लुई  माले  बी०  बी०  सी ०

 का  कर्मचारी  नहीं  है  ।  वह  अपने  काम  से  यहां  भराया  था  फिल्म  बनाई  ।  ato  बी०  सी०

 केवल  उस  फिल्म  को  दिखाने  में  सहायक  है  ।

 बी०  बी०  सी ०  ने  एक  पत्र  लिखकर  अफसोस  प्रकट  किया  है  तथा  वे  इस  मामले  पर  चर्चा

 करने  के  लिए  तैयार  है  तो  भारत  सरकार  को  उनके  साथ  इस  मामले  पर  चर्चा  करने  में  क्या

 कठिनाइयां  .  यदि  fio  बी०  सी
 ०

 अथवा  वाइस  आफ  श्रमरीका  अथवा  मास्को

 रेडियो  इस  प्रकार  का  प्रचार  हमारे  देश  के  विरुद्ध  करते  हैं  तो
 इन

 aa  गतिविधियों  का  मुकाबला

 करने  के  लिए  भारत
 सरकार  के  प्रसारण  के  कार्यक्रम

 हूँ  जिनसे  ag  अपनी  नीति  विस्व  के

 समक्ष रख  सके  ।  .

 भारत  में  बी०  बी०  सी०  के  दिल्‍ली  संवाददाता  की  प्रत्या मिति  निरस्त  करना  संस्था

 |  भ्रनुचित है  ।  इसके  लिए लुई  माले  उत्तरदायी  है  ।  बी०  बी०  सी०
 ने  तो

 केवल  माले  द्वारा  बनाये

 गये  वृत्तचित्र  को  दिखाया  था  ।  मेरा  भ्रान्ति  प्रश्न  यह  जहां  तक  पाकिस्तान  में

 उत्पन्न  नई  बातों  का  get  भारत  सरकार  विश्व  के  समक्ष  एक  स्वतंत्र  प्रजातान्त्रिक  समाज  के

 स्वरूप  को  स्पष्ट  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है
 ?
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 सदन  के  समक्ष  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  का  विषय  di श्री  स०  मो०  बनर्ज

 माननीय  सदस्य  श्री  नंदकुमार  सोमानी  द्वारा  एक  विशेष  प्रशन  पुछा  वह  प्रश्न  सदन के  समक्ष

 बी०  बी०  सी०  की  कराये-प्रणाली  पर  यह  एक  छोटा  सा  प्रश्न  है  ।  माननीय  सदस्य  ग्रीक

 जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए  set  पुछ  सकते  हैं  ।  परन्तु  क्या  कोई  माननीय  सदस्य  बी०  बी०

 सी०  का  बचाव  कर  सकता  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  बी०  बी०  सी०  पर  चर्चा  हो  रही  है  तो  सरकार  की  सामान्य  नीति

 के  बारे  में  पूछना  झ्रापत्तिजनक  नहीं  है  ।

 श्री  स०  मो ०  बीजो ं:  परन्तु  वह  बी०  बी ०  सी०  का  बचाव  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  स०  कुदु  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रदान  है  ।  मंत्री  महोदय  ने  अपने

 वक्तव्य  में  डोले  मोरेस  का  नाम  बताया  |  उसके  कार्यों  के  बारे  में  नहीं  बताया  |  उसने  केवल  फिल्म

 की  लिपि  लिखी  थी  ।  क्या  वह  aa  भी  भारत  का  नागरिक  है  ?  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की

 धरिया  महोदय  :  ग्रा पका  नाम  कार्य  सुची  में  नहीं  है  ।  यदि  श्राप  प्रनुज्ञा के  बिना  बोलेंगे

 तो  ag  सभा  के  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जयेगा  |

 mt  स०  &

 श्री  सुरेन्द्रपाल  सिह  :  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  एक  कौर  तो  हम  स्वतन्त्र  समाज  तथा

 स्वतन्त्र  प्रेस  की  बातें  करते  हैं  जबकि  दूसरी  दौर  विदेशी  संवाददाताश्रों  के  साथ  दुहरे  स्तर  का

 बर्ताव  करते  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  ag  कहता  हूँ  कि  यह  सही  नहीं  है  ।  हम  सबके  साथ  समान

 व्यवहार  करते  हैं  तथा
 सभी  विदेशी  जहां  वे  जाना  जाने  के  लिए  स्वतन्त्र  हैं  और

 जब  तक  उनका  कायें  सत्य  एवं  fata  नहीं  होता  है  तब  तक  हम  हस्तक्षेप  नहीं  करते  |

 बी०  बी०  सी०  के  मामले  में  इस  देश  में  बी०  बी०  सी ०  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले

 व्यक्ति  विशेष  के  विरुद्ध  ही  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।  संगठन  के  विरुद्ध  कायंवाही  की
 गई  है

 ।

 परन्तु  चूंकि  जब  बी०  ato  सी०  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की
 गई  है

 तो  ag  स्वाभाविक  है  कि  उस

 सज्जन  को  जो  बी०  बी०  alo  से
 सम्बन्धित

 अपना  काम  बन्द  कर  देना  चाहिये  था  ।

 दूसरा  wea  बी०  बी०  सी०  के  साथ  वार्ता  करने  से  सम्बन्धित  था  ।  उन्होंने  हमारे

 द्वारा  रखी  गई  शर्तों  पर  कोई  ध्यान  ही  नहीं  दिया  तो  उनसे  वार्ता  करने  का  प्रश्न  उत्पन्न

 नहीं  होता  है  ।

 a

 #  सभा  के  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |

 *Not  recorded.
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 सदस्य

 की  गिरफ्तारी

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 मुद्रण  यन्त्र  ale  पुस्तक  रजिस्ट्रीकरण  विनियम  के  श्रन्तगंत  अधिसूचना

 सुचना  तथा  प्रसारण  कौर  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  go  Fo  :  मैं

 मुद्रण  यंत्र  she  पुस्तक  रजिस्ट्रीकरण
 1867  की  घारा  की  उपधारा  (2)  के

 समाचार  पत्रों  का  रजिस्ट्रीकरण  संशोधन  1970  तथा  भ्रंग्रेजी

 की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  जो  दिनांक  ?  1970  के  भारत  के  राजपत्र

 में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  करार  721  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  में  रखी  गई

 देखिए  संख्या  एल०

 प्रेमी  बंगाल  से  सम्बन्धित  श्रधिलियम

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  कौर  श्रीवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में

 राज्य  मन्त्री  परिमल  :
 मैं  श्री  ब०  Yo  मूर्ति  की  are  से  परिचमी  बंगाल  राज्य

 मंडल  का  1970  की  धारा  3  की  उप-घारा  (3)  के  अंतगर्त

 कलकत्ता  महानगर  क्षेत्र  में  माल  के  प्रवेश  पर  कर  1970  तथा  अंग्रेजी

 (1970  का  राष्ट्रपति  का  संख्या  !  8)  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूँ  ।  जो

 दिनांक  13  1970  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  gar  था  ।  में  रखी  गई  ।

 देखिये  संख्या  एल०  टी  ०--4072/70]

 भारतीय  खाद्य  निगम  का  विधिक  प्रतिवेदन

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  स०  yo

 :  मैं  नी  भ्रन्नासाहेब  शिन्दे  की  ae  से  खाद्य  निगम  1964  की  घारा  35  की

 उप-घारा  (2)  के  भ्रन्तर्गत  ay  1968-69  के  लिए  भारतीय  खाद्य  निगम  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 तथा  प्रंग्रेजी  की  एक  प्रति  सभा  पटल  रखता
 हूँ

 ।  में  रखी  गई  ।  देखिये

 संख्या  एल०  टी  ०--4071/70]

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  का  बजट  अनुमान

 श्रम  रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  विश्वनाथ  :  मैं  कर्मचारी

 राज्य  बीमा  1948  की  घारा  36  के  भ्रत्तगंत  कमज़ोरी  राज्य  बीमा  निगम  के  वर्ष

 1969-70  के  लिए  संबोधित  भ्र चु मानों  और  वर्ष  1970-71  के  लिए  बजट  अनुमानों  तथा

 अंग्रेजी  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  ।  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या

 एल०

 सदस्य  की  गिरफ्तारी

 ARREST  OF  MEMBER

 राम  सेवक

 श्रेय  महोदय  :  मैं  सभा  को  सूचित  करता  हूं  कि  ga  बाराबांकी  के  मजिस्ट्रेट

 से  26  अगस्त  1970  को  निम्नलिखित  तार  मिला  ।  लोक  सभा  के  श्री  राम  सेवक  यादव
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 लि

 को  26  1970  को  2  बजे  म०  प०  पर  बाराबंकी  नगर  में  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा

 188  के  अधीन  दंड  प्रक्रिया  संहिता  की  घारा  144  के  घिन  आदेशों  का  उल्लघंन  करने  के

 कालरा  गिरफ्तार  किया  गया  कौर  उन्हें  नश फजा बाद  जिला  जेल  में  भेज  दिया  गया  ।

 ि  ee

 भ्रनुप्रक  अ्नदानों  की  मांगें  (  रेलव े)
 SUPPLEMENTARY  DEMANDS  FOR  GRANTS  (RAILWAY)

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सभा  रेलवे  के  बजट  के  सम्बन्ध  में  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगों  पर

 भागे  चर्चा  करेगी  ।  श्री  को०  सुर्य नारायण  |

 Shri  Molabu  Prasbad  (Bansgaon)  :  I  rise  on  a  point  of  order.  Will  you  please  look

 at  items  13  and  14.  It  appears  that  it  will  not  be  deleted.  You  had  fixed  the  time  for  it

 but  the  hon.  Minister  is  not  replying.

 Mr.  Speaker  :  The  Budget  is  to  be  [85560  first.  For  this  purpose  him  has  been

 extended  by  one  day.

 Shri  Molahu  Prashad  :  You  may  intimate  the  date.

 क्रान्ति झरिया  महोदय  :  AT  हम  इस  पर  चर्चा  मध्याह्न  भोजन  के  उ  त  करेंगे  ।

 इसके  पश्चात  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  दो  बजकर  पन्द्रह  मिनट  स०  To  तक

 के  लिए  स्थागित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  Lunch  till  a  quarter  past  Fourteen  of  the  Clock.

 मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात  लोक  सभा  दो  बजकर  सत्रह  मिनट
 पर  पुनः  समवेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  Reassembled  after  lunch  at  Seventeen  Minutes  past  Fourteen  of  the

 Clock.

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 ] Mr.  Deputy  Speaker  iਂ  the  Chair

 श्री  ज्योतिर्मय  ag
 :  केन्द्रीय  सरकार  ने  परिश्रमी  बंगाल  में  आंतक

 फैलाया  gare  केन्द्रीय  रिजर्व  बेक  पुलिस  ate  स्थानीय  पुलिस  प्रत्येक  बस्ती  में  जाकर  आंतक

 पैदा  कर  रही  है  ।  मेरा  यह  कहना  है  कि  सरकार  इस  सभा  को
 बताये

 कि  इस  प्रकार  की  बातें  कब

 रोकी  जायेंगी ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :  सरकार  ने  पहले  यह  घोषित  किया  '  था  कि  दुर्गापुर  की

 हड़ताल  की  समाप्ति  के  पश्चात  हड़तालियों  के  विरुद्ध  कोई  कायंवाही  नहीं  की  जायेगी  परन्तु  श्ञाज

 के  समाचार  पत्र  में  यह  प्रकाशित  gate  कि  प्रबन्धकों  ने  3,000  कर्मचारियों  को  आरोप  पत्र  देने

 का  नीरू  किया  है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  मन्त्री  महोदय  इस  स्थिति  को  स्पष्ट  करें  ।  यह  बदले  की

 भावना  है  ate  इसको  त्यागना  चाहिये  |
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 श्री  स०  सो०  बुर्जों  :  पश्चिमी  बंगाल  में  कोई  विधान  सभा  नहीं  है  रोक

 राष्ट्रपति  शासन  है  ।  भारत  सरकार  इस  बात  से  अवगत  थी  कि  पश्चिम  बंगाल  के  सरकारी

 चारी  हजरा  भ्रायोग  के  प्रतिवेदन  को  क्रियान्वित  कराने  के  लिए  तीन  दिन  की  हड़ताल  करेंगे

 यदि  सरकार  इसमें  रुचि  नहीं  दिखायेगी  तो  यह  प्रतिवेदन  क्रियान्वित  नहीं  हो  सकता  ।  ऐसा  सुनने

 में  पाया है  कि  सरकार  कर्मचारियों  को  हड़ताल  में  भाग  न  लेने  के  लिए  डरा  रहटी  है  ।  मेरा  कहना

 यह  है  कि  इस  पर  वक्तव्य  दिया  जाये  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  उत्तर  प्रदेश  में  बिजली  कमंचारियों  की  हड़ताल
 के  कारण  वहां  पर  भय  का  साम्राज्य  है  ।  यह  स्थिति  मजूरी  ats  पंचाट  को  क्रियान्वित  न  करने

 के  कारण  उत्पन्न  हुई  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  श्रम  तथा  रोजगार  मन्त्री  इस  पर  वक्तव्य  दें  ।

 Railway  Electrification  have  gone  to  Jails  following  the  strikes.

 Sbri  Janeshwar  Misra  (Phulpur)  :  I  have  repeatedly  stated  that
 several

 workers  of
 They  are

 demanding

 as  casual  labour.  The  Railway  Minister  may  please  make  a  statement  on  it.

 that  they  should  be  declared  Permanent  as  they  have  put  in  more  than  12  to  15  year  comes

 थ्री  जि०  ato  बिस्वास  :  लगभग  3,000  टिकट  कलक्टर  ate  ae  टिकट

 जांच  क्मेंचारी  दिल्‍ली  भराये  थे  कौर  रेलवे  मन्त्री  से  मिलकर  उनको  ज्ञापन  देना  चाहते  थे  cea

 उनको  मना  कर  दिया  गया  ।  ड्राप  इसका  उत्तर  दिलवाइये  |

 we  को ०  सत्यनारायण  :  यदि  हम  नए  रेलवे  मन्त्री  श्री  नंदा  द्वारा  रेलवे  सेवा

 में  सुघार  लाने  के  लिए  अपनाए  गए  विभिन्‍न  उपायों  को  देखें  तो  मेरे  विचार  में  किसी  को  इसके

 लिए  आंदोलन  करने  की  भ्रावश्यकता  नहीं  होगी  ।  मन्त्री  महोदय  को  सदस्यों  का  अध्ययन  करने

 तथा  उनका  समाघान  ढूढने  के  लिए  समय  दिए  बिना  उन  पर  वरीयता  का  आरोप  लगाना  ठीक

 नहीं  है  ।  आन्दोलन  करने  के  बजाए  हमें  बैठ  कर  विभिन्न  सदस्यों  का  समाघान  निकालनाਂ

 चाहिए  ।

 हमें  बातचीत  द्वारा  तथा  स्वेसम्मति  से  किसी  निर्णय  पर
 पहुँचना  चाहिए  ate  यही  एक

 सही  लोकतंत्र  मार्ग  है  ।  यदि  सरकार  अपने  कर्मचारियों  की  कठिनाईयों  को  हल  नहीं  करती  तो  हम

 सरकार  की  निंदा  कर  सकते  हैं  ।  परन्तु  यहां  केवल  भाषण  देने  से  ही  काम  नही  चलेगा  |

 मेरा  यह  कहना  है  कि  मन्त्रियों  के  लिए  पुराना  नौकरशाही  '  तरीका  रातों-रात

 ग्रत्यन्त  दुष्कर  कार्य है
 ।  1967  से  तीन  बार  रेलवे  मन्त्री  बदले  हैं  परन्तु  प्रभी  भी  रेलवे  प्रशासन

 के  समक्ष  कठिनाइयां  नौकरशाही  उपेक्षा  का  मैं  एक  उदाहरण  दे  सकता  al  विजयवाडा  से

 दिल्‍ली  रेल  द्वारा  आते  समय  मैंने  देखा  है  कि  रेल  के  डिब्बे  में  पानी  इधर-उधर  चूता  रहता  है  ।.

 यद्यपि  रेलवे  प्रशासन  के  ध्यान  में
 इस

 मामले
 को  कई

 बार  लाया  गया  है  परन्तु  उन  दोषों को  दूर
 करने  के  लिए  अभी  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।

 SSS  SSS  SS

 wane  तेलगू  के  अंग्रेजी  agar  से  भ्रनूदित  |

 **English  Translation  the  speech  delivered  in  Telugu
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 यात्रियों  को  मध्यवर्ती  taal  tease  कराने  में  भारी  कठिनाई  का  सामना

 करना  पड़ता  है  ।  व  कलकत्ता  कौर  दिल्‍ली  जेसे  स्टेशनों  पर  जहां  से  रेलगाड़ियां

 चलनी  आरम्भ  होती  सभी  सुविधायें  उपलब्ध  हैं  ।  मेरा  रेलवे  मन्त्री  महोदय  से  ग्रनुरोघ  है  कि

 वे  इस  मामले  को  देखे  कौर  ऐसे  लोगों  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  कुछ  कार्यवाही  करें

 यद्यपि  रेलवे  की  ara  बढ़  रही  है  तथापि  ऐसे  मामलों  में  लोगों  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के

 लिए  कुछ  नहीं  किया  गया  है  ।

 मैं  विशेषकर  तटीय  बांध  के  चार  या  पांच  जिलों  के  लोगों  की  कठिनाइयों  को  प्रस्तुत

 उन्हें  उत्तरी  भारत  के  स्थानों  की  ओर  जाते  समय  भारी  कठिनाइयों  का  करना

 पड़ता  है  ।  मद्रास  कौर  कलकत्ता  को  रेलगाडियां  जाती  हैं  परन्तु  एक  भी  रेलगाड़ी  विजयवाड़ा  से

 प्रारम्भ  होकर  तटीय  जिलों  को  नहीं  जाती  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  रेलवे  के  नव्य  में

 वार्तायन  को  प्रमुख  स्थान  नहीं  दिया  गया  है  ।  यह  ए+  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  बन्दरगाह  है  ।  यहां  हिन्दुस्तान

 तेल  शोधक  कारखाना  आंध्र  विश्वविद्यालय  है  ।  वहां  एक  नए  इस्पात  कारखाने  की

 स्थापना  होने  वाली  है  ।  दिल्‍ली  से  विशाखापत्तनम  को  ae  सीधी  रेलवे  लाइन  नहीं  है  ।  दिल्‍ली  से

 वहां  सीघी  रेलवे  सेवा  न  होने  से  लोगों  को  बहुत  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  अतएव

 जब  तक  सीघी  रेलवे  सेवा  उपलब्ध  नहीं  की  जाती  है  तत्र  तक  जी०  टी०  gear  दक्षिण  एक्सप्रेस

 रेलगाड़ी  पर  विशाखापत्तनम  के  लिये  कुछ  और  डिब्बे  लगाए  जायें  ।

 विजयवाड़ा एक  ऐसा  केन्द्र  है  जहां  से  माल  को  जहाज में  लादकर  ग्न्य  स्थानों पर  भेजा

 जाता  है  तथा  जहां  के  स्टेशन  से  यातायात  बड़े  पैमाने  पर  शुभारम्भ  होता  है  ।  इसी  स्टेशन  से  10

 लाख  रुपये  के  मूल्य  का  खाद्यान  भेजा  जाता  है  ।  नागार्जुनसागर  परियोजना  के  होने  से

 विजयवाड़ा  स्टेशन  में  और  अधिक  भीड़  भाड़  आरम्भ  जायेगी  ग्राहक  प्रदेश  की  सरकार  ने

 नागार्जुनसागर  को  विजयवाडा  से  रेल  द्वारा  मिलाने  का  अनुरोध  किया  यह  कहा  गया  था  कि

 इस  नई  रेलवे  लाइन  की  व्यवहार्यता  का  मुल्यांकन  करने  के  लिए  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  है  ।

 परन्तु  दुर्भाग्यवश  न  रेलवे  बजट  में  ate  न  रेलवे  के  लिए  वर्तमान  अनुपूरक  मांगों  में  इसका  कोई

 sae  किया  गया  है  ।  मुक्के  आशा  है  कि  वे  इस  पर  विचार  करेंगे  ate  यात्रियों  को  सुविधायें

 देने  के  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  करेंगे  ।

 श्री  लोबो  प्रभु  :  मैं  गत  तीन  वर्षों  से  संसद  में  खाने  ak  वापिस  जाने  के  लिए

 रेल  द्वारा  यात्रा  कर  रहा  हूँ  कौर  ैं  श्री  नंदा  को  इस  बात  के  लिए  बधाई  देता  हूँ  कि  रेलवे  सेवा

 में  बहुत  कुछ  सुधार  हुझा  है  ।  इसके  age  रेलवे  बोर्ड  ने  मन्त्री  महोदय  का  घेराव  किया  था  ॥

 मैंने  कई  बार  ag  सुभाव  दिया  है  कि  आपके  पास  इसके  निए  एक  अलग  सचिवालय  होना  चाहिए  ।

 मेरा  सुभाव  यह  है  कि  बोर्डे  को  दो  भागों  में  बांटा  जाये  ताकि  वाघा  भाग  भ्रामक  सचिवालय  बन

 जाये  कौर  आघा  भाग  ats  के  रूप  में  कार्य  करे  जोकि  सचिवालय  के  नियन्त्रण  में  होगा  और

 सचिवालय  सम्बन्धी  feared  से  रोहित  होगा  ।  झगर  ऐसा  किया  गया  तो  यात्रियों  को  azar

 रेलवे  सुविधा  उपलब्ध  होगी  |

 श्री  पुनाचा  ने  रेलवे  से  माल  भाड़े  के  रूप  में  प्राप्  होने  वाली  गिरावट  का  उल्लेख

 किया  है  क्योंकि  कुछ  इन् जन  भलि-भांति  कार्य  नहीं  कर  हैं  ।  मैं  याद दिलाना  चाहता हूं  कि  मैंने
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 बजट  को  प्रस्तुत  किये  जाने  के  समय  ag  बात  उठायी  थी  कि  आप  माल-भाड़े  की  दर  को  ऊंचा  |

 रख  रहे  कौर  इससे  निश्चय  ही  माल  यातायात  में  कमी  जायेगी  ।  wa  भी  वर्तमान  दरों  को  ga

 दरों  पर  लाने  से  स्थिति  संभल  सकती  है  ।

 मैं  काफी  समय  से  यह  कह  रहा  हूँ  कि  नव निमित  हसन-मंगलौर  रेलवे  लाइन  के  साथ  साथ

 पगडंडी  बनाई  जाये  ताकि  रेलवे  स्टेशन  जाने  वाले  लोगों  के  पुलों  को  पार  करते  समय  बीच  में  ही

 फंस  जाने  का  खतरा  न  रहे  ।  यह  एक  छोटी  सी  बात  है  और  श्रापने  स्वयं  कहा  था  कि  पुलों  पर

 पंगडंडी  बनाने  में  केवल  4  लाख  रुपये  जायेंगे  ।  वैसे  पुल  340  है  परन्तु  केवल  30  ही  पुलों  पर

 पगडंडी  बनाने  की  आवश्यकता  होगी  ।  इसके  अलावा  पुलों  की  जांच  करने  से  भी  बहुत  लाभ  होगा

 ait arg  रेलवे  सेवा  को  सही  शब्दों  में  जनता  की  सेवा  बना  सकेंगे  ।

 में  मंगलौर  रेलवे  लाईन  का  भी  उल्लेख  करना  चाहूँगा  ।  सम्पूणां  पश्चिमी  तट  के  लोगों

 की  यह  इच्छा  है  कि  उन्हें  बम्बई  पहुँचने  के  लिए  जो  कि  केवल  200  मील  दूर  है  पहले  मद्रास  न

 जाना  पड़े  ।  ग्रा पने  इसके  लिए  सर्वेक्षण  करने  को  कहा  है  ।  परन्तु  इस  सर्वेक्षण  कायें  में
 बहुत

 अधिक  समय  लग  रहा  है  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  कार्य  को  भ्र विलम्ब  कराया  जायें  ।

 थी  जि०  मो०  बिस्वास
 )

 :  यात्रियों  की  सुविधा  हेतु  ग्यारह-सूत्री  कार्यक्रम  बनाने

 एवं  उसे  लागू  कर  के  लिए  श्री  नन्दा  को  मैं  भी  बधाई  देना  चाहता  हूँ  ।  परन्तु  इसके  साथ  साथ  मैं

 रेलवे  मन्त्री  को  यह  चेतावनी  भी  देना  चाहता  हूं  कि  उनके  ag  प्रयास  सफल  नहीं  होंगे  क्योंकि

 के  अधिकारी  इस  क  यक्रम  के  क्रियान्वित  किये  जाने  के  विरुद्ध  हैं  ।  इस  कार्यक्रम  के  .  क्रियान्वयन  के

 प्रयत्नों  को  cane  बनाने  के  लिये  की  जा  रही  aval  की  कौर  मैं  संकेत  करूंगा  |

 रेलवे  बजट  में  बड़ौदा  के  अघिकारी  प्रशिक्षण  कालेज  के  लिए  खर्चे  की  राशि  प्रत्येक  वर्ष

 बढ़ाई  जा  रही  है  इस  कालेज  का  क्या  कार्य  है  मेरी  समय  में  नहों  भ्राता  ?  यहां  कोई  तकनीकी

 प्रशिक्षण  नहीं  दिया  जा  रहा  ।  अच्छा  यह  होगा  कि  इस  कालेज  को  हमेशा  के  लिए  बन्द  कर  दिया

 क्योंकि  तृतीय  श्रेणी  के  उन  कर्मचारियों  के  जो  पदोन्नति  द्वारा  अधिकारी  बनते  ्

 प्रशिक्षण  की  आवश्यक्ता  नहीं  होती  ।

 पूर्वोत्तर  सीमान्त  रेलवे  में  हुई  हड़ताल  के  समय  श्री  नन्दा  ने  यह  श्राइवासन  दिया  था  कि

 कर्मचारियों  पर  कोई  अत्याचार  नहीं  होगा  ।  परन्तु  इस  वचन  के  कारण  उनका  उपहास  करवाने

 के  लिए  उस  रेलवे  के  भ्र घि कारियों  द्वारा  कुछ  कमेंचारियों  को  निलम्बित  कर  गया  है  और

 कुछ  को  ब  दी  बना  लिया  गया  है  |  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  शौर  सभी  कमेंचारियों  को  बहाल
 किया  जाना  चाहिए  ।  रेलवे  में  होने  वाली  हिंसात्मक  हड़तालों  का  जहां  तक  सम्बन्ध  है  इस  संबंघ
 में  मन्त्री  महोदय  यदि  ईमानदार  हैं  तो  वे  रेल  कर्मचारियों  की  साधारण

 शिकायतों  की  कौर  ध्यान
 दें  ।  हिसात्मक  हड़तालों  की  समस्या  प्रतिशोधांत्मक  बातों  से  हल  नहीं  हो  सकती ।  हाल  ही  में

 दक्षिण-पूर्वी  रेलवे  में  हड़ताल  हुई  और  युनियन  के  महा  मन्त्री  और  सहायक  महा  मन्त्री  को  मध्य

 प्रदेश  सरकार  ने  बन्दी  बना  लिया  इस  से  स्थिति  ate  भी  खराब  गई  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  रेलवे  मन्त्री  से  भ्रनुरोध  करूंगा  कि  हड़ताल  के  दौरान  की  अनुपस्थिति
 को

 ठी  के  रूप  में  माना  जाना  चाहिए  जैसा  कि  aes  होटल  की  हाल  की  हड़ताल  में
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 हुआ  हैं  |  इससे  प्रशासन  को  कोई  हानि  नहीं  होगी  ।  मूल  प्रसन्नता  है  कि  मन्त्री  इस  बात  पर

 विचार  कर  रहे  हैं  कि  सेवा-लिच्छवि न  हो  ।  दक्षिण-पूर्वी  रेलवे  कमंचा  यूनियनों  के  नेता  इस  बात

 के  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  हिंसात्मक  हड़तालें  हमेशा  के  लिए  बन्द  कर  दी  जाए  ॥

 मैं  यह  भी  अनुरोध  करूंगा  कि  रेलवे  मन्त्री  इस  बात  को  सुनिश्चित  करें  कि  स्थायी  वार्ता
 x

 भ्रादेदा संगठन  की  बैठकें  नियमित  रूप  से  हों  ।  यद्यपि  इस  प्रकार  की  बैठकों  के  करने  परन्तु

 उनका  पालन  नहीं  हो  रहा  है  ।  यह  शिकायत  दूर  होनी  चाहिए  ।

 श्री  to  के०  देव  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  अनुपूरक  मांगों  पर  बहस
 के

 दौरान  सदस्यों  को  मांगों  से  संबंधित  बातों  का  ही  उल्लेख  करना  होता  है  ।  इन  बातों  का  उनसे

 कोई  सम्बन्ध  नहीं  ग्रुप  सभा  की  कार्यवाही  का  उचित  दिशा  में  निर्देश  करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  ठीक  है  ।  परन्तु  वास्तव  में  यह  नियम  हमेशा  ही  भंग  किया  जाता

 रहा  है  ।  सदस्यों  के  सहयोग  से  ही  यह  सम्भव  हो  सकता  है  sie  इस  बारे  में  सभा  का  सहयोग

 प्राप्त  करक  बहुत  प्रसन्नता  होगी  tt

 श्री  fro  मो०  विश्वास
 :

 मैं  बड़ौदा  के  अधिकारी  प्रशिक्षण  कालेज  की  बात  कर  रहा  था

 और  यह  ware  भागों  में  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अब  समाप्त  करने  का  प्रयत्न  करें  ।

 शी  जि०  मो०  fasata:  मेरा  विश्वास  है  कि  दक्षिण-पूर्वी  रेलवे  में  हड़ताल  के  दौरान  की

 अनुपस्थिति  को  भारतीय  रेलवे  मन्त्री  के  रूप  में  मानना  स्वीकार  कर  लेंगे  ।

 छोटी  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  बदलने  की  बात  भी  एक  अन्य  सम्बन्धित  बात  है  ।  पुरूलिया

 कोटा सिला  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  सम्बन्ध  में  इस  सभा  में  श्रीवास  भी

 दिया  गया  था  ।  परन्तु  gat  चतुर्वेदी  जी  ने  परिश्रमी  बंगाल  के  कुछ  नेतायों  को  पत्र  लिखा  है

 कि  संसद  में  गया  श्रदबासन  ठीक  नहीं  था  ।  इससे  वहां  के  लोगों  के  दिलों  में  संभालती

 sora  हो  गई  है  ।  यदि  रेलवे  welt  इस  स्थिति  को  स्पष्ट  करेंगे  तो  GR  प्रसन्नता  होगी  |

 अन्त  में  जैसा  कि  आप  जानते  कि  दक्षिणा  रेलवे  के  फायर मं नों  को  हड़ताल  उस

 समय  के  रेलवे  मन्त्री  तथा  रेलवे  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  के  इस  ग्र इवा सन  पर  समाप्त  की  गई

 थी  कि  कोई  ग्र त्या चार  नहीं  होगा  ।  परन्तु  हाल  ही  में  मैं  विजय  वाड़ा  गया  था  ate  मैंने  पाया

 कि  ate  कर्मचारियों  पर  श्रत्यत्चार  किया  जा  रहा  है  ।  वहां  एक  सम्मेलन  gar  जिसमें  2500

 लोगो ंने  भाग  लिया  था  वह  इस  बात  से  बड़े  दुखी थे  कि  संसद  में  आश्वासन देने  के
 उपरान्त

 भी  उसे  कार्यान्वित  नहीं  किया  जाता  ।  वहां  दूसरी  हड़ताल  को  रोकने  के  लिए  मैं  माननीय  रेलवे

 मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  ऐसे  लोगों  के  मामलों  पर  विचार  करें  ।

 टिकटों  की  जांच  करने  वाले  लगभग  2000  कर्मचारी  यहां  ae  हैं  ate  वे  वोट  क्लब

 पर  बेठ  हैं  माननीय
 रेलवे  मन्त्री  से  भ्रनुरोध  है  कि  वे  उनके  प्रतिनिधियों  से  मिले  व  उनका

 ज्ञापन  प्राप्त  करें  ।  उनकी  माँग  केवल  यह  है  कि  उन्हें  भी  परिचालक-वर्ग  के  रुप  में  स्वीकार

 किया  ।  माननीय  सदस्य  श्री  चे०  सु०  पुनाचा  जो  उस  समय  रेलवे  मंत्री  अधिकारियों
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 अनुदानों  की  मांगें

 का  वेतनमान  बढ़ा  दिया  श्र  भ्राइवासन  दिया  कि  तृतीय  vad  श्रेणी  कमंचारियों  के  मामलों  पर

 वे  विचार  करेगे
 ।

 परन्तु  ae  तक  कुछ  नहीं  गया  है  माननीय  रेलवे  मंत्री  से  मैं  cade

 करूंगा  कि  वह  तृतीय  तथा  चतुर्थ  श्रेणी  कर्मचारियों  के  वेतनों  के  प्रश्न  पर  सहानुभूति  gay  विचार

 Shri  Ramshekhar  Prasad  Singh  (Chapra)  :  Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,  with  your
 Permission  1  would  like  to  invite  the  attention  of  hon.  Minister  towards  Demand  No.  2
 and  Demand  No.  8,  which  relate  to  maintenance  and  repair  of  buildings  and  ferries.  Ferries
 are  also  being  run  at  certain  places  by  the  Railways.  These  Ferry  ships  have  become  very
 old  and  hence  cannot  be  repaired  properly.  The  result  is  that  these  are  held  up  and  the
 Streams  during  the  rainy  season  and  passengers  are  put  to  difficulties.

 There  is  another  thing  to  which  I  would  like  to  invite  yonr  attention.  Waiting  rooms
 and  other  facilities  such  as  laterine  and  drinking  water  for  passengers  are  not  available  at

 These  should  be  provided. Pahleja  ghat,  which  is  a  temporary  station.

 Electric  Signalling  System  at  Patna  is  not  working  It  should  be  attended
 to  so  that  information  about  incoming  and  out  going  trains  could  be  announced.

 there  is want  to  say  something  about  compensation  and  loss  also.  Though
 Railways  Protection  Force,  there  are  thefts  in  goods  trains  while  in  transit.  These  days
 many  a  thefts  are  taking  place  at  Chapra  Railway  Station.  If  these  are  checked  we  can
 Control  losses  and  damages.

 I  had  invited  the  attention  of  hon,  Railway  Minister  towards  plot  No.  2  at  Chapra
 Station.  He  had  informed  me  that  a  case  against  unauthorised  occupation  has  been

 व  have  now  heard  that  the  case  has  been  withdrawn.  Many  a  people  have
 occupied  Railway  land  during  the  land  grab  movement.  These  illegal  occupants  harboar
 anti-social  elements  who  indulge  in  thefts  and  other  such  acts.  All  this  is  causing  loss  to
 the  Railways,  This  will  controue  till  unauthorised  occupation  of  land  is  not  got  vacated
 and  it  is  given  to  legally  entitled  people.

 Railways  have  to  spend  a  lot  of  money  on  compensation  and  loss  cases.  Mostly
 these  cases  are  lost  ‘by  Railways,  because  proper  briefing,  etc.  of  pleaders  is  not  done,
 There  should  be  some  proper  arrangement  for  this.

 A  committee  had  been  set  up  to  go  into  the  question  of  departmental  catering.  This
 Committee  had  suggested  that  there  should  not  be  departmental  catering  and  if  it  has  to
 be,  it  should  be  arranged  at  big  stations.  But  contrary  to  this  suggestion  it  is  being
 introduced  in  the  name  of  Nationalisation  at  Chapra  Station  which  is  not  a  big  station
 in  comparison  to  Katihar,  Gonda,  Gorakhpur,  etc.  At  Chapra  the  work  is  being  carried
 on  by  a  number  of  small  shopkeeper  most  of  whom  are  Harijans  Muslims  or  displaced
 ‘persons  whereas  there  is  a  monopoly  of  one  or  two  families  at  other  stations,  No  attention
 hes  been  paid  to  them.  1  would  request  the  hon,  Minister  to  bear  this  in  mind  while
 considering  such  matters.

 ato  to  कू०  बिड़ला
 :  प्रथमतः

 इस  बड़ी  संस्था  में  सुघार  एंव  दक्षता  लाने के
 लिए  उठाए  गए  विभिन्‍न  कदमों  के  लिए  मैं  श्री  नन्दा  को  बनाई  दूंगा  ।  यद्यपि  इस  बात  में  मुझे

 दाक  है  कि  अपने  प्रयत्न  में  वे  सफल  होंगे  ।

 Shri  Deorao  Patil  (Yeotmal)  :  We  should  know  the  Demand  on  which  the  hon.
 Member  is  speaking.  This  is  not  a  geferal  discussion.
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  ठीक है  ।  मेंने  कई  बार  सदन  को  बताया है  कि  सदन  के  समक्ष

 माँगों पर  ही  सदस्य  ओपन  आपको  सीमित  रखें  ।  परन्तु वह  ऐसा  नहीं  करते  ।  यह  उनके

 योग  से  ही  सम्भव  है  ।  मैं  तो  केवल  समय  पर  नियन्त्रण रख  सकता  हूँ  ।

 श्री  रा०  क ०  बिडला  :  सदन  के  समक्ष  मांगों  तक  ही  मैं  अपने  श्राप  को  सीमित  रखूंगा  |

 मुझे  दाक  है  कि  श्री  नन्दा  के  प्रयत्न  सफल  नहीं  होंगे  क्योंकि  उनके  झ्रधघिकारी  उनकी

 योजना  में  सहयोग  व  उसका  समधन  नहीं  कर  रहे  ।  श्री  नन्दा  ने  भ्रपने  श्राप  कार्यान्वित  करने  क

 लिए  एक  11  सुत्री  कार्यक्रम  बनाया  था  परन्तु  मुक्के  मालूम  द्र  है  कि  wa  वह  रेलवे  बोड़ें  के

 meq  को  भ्रन्तरित  कर  दिया  गया  है  ।  ऐसा  क्यों  किया  गया  है  में
 नहीं  जानता  ?

 aa  मैं  अनुपूरक भाग  संख्या
 14  की  बात  करूंगा

 जो  नई  लाइनों  के  सम्बन्ध  में  है
 ।  श्री

 नवल  किशोर  नन्दा  ने  खेती  प्रायोजना  के  सम्बन्ध  में  कल  कुछ  कहा  वह  स्थान  मेरे

 निर्वाचन  क्षेत्र  में  है  ।  श्री  नन्दा  ने  बताया  दै  कि  वहां  का  सर्वेक्षण  पूरा  कर  लिया  गया  है

 खेतड़ी  को  रेल  लाइन  द्वारा  जोड़ने  के  लिए  मैं  सरकार  को  घन्यवाद  देता  हूँ  ।  परन्तु  मैं  यह  जानना

 चाहता  हैं  कि  यह  रेल  लाइन  1973  तक  पूरी  हो  जायेगी  ?  क्योंकि  उस  समय  खेतड़ी

 प्रायोजना  में  तांबे  का  उत्पादन  आयोजित  है  ।

 इस  मांग  में  पिलानी  के  संबंध  में  कुछ  नहीं  है
 ।

 मैं  सदन  को  बताना  चाहूंगा  कि  पिलानी

 एक  दौक्षणिक  केन्द्र  है  ।  देश  के  विभिन्‍न  भागों  से  यहां  पर  विद्यार्थी  शिक्षा  प्राप्त  करर  are  हैं  ।

 श्री  घोघरे  कविता  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  वे  एक  व्यक्तिगत

 विषय  पर  बोल  रहे  हैं
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के  संबंध  में  बोल  रहे  हैं  ।

 श्री  tro  क्०  बिडला  :  यह  व्यक्तिगत  विषय  नहीं  है  ।  सारे  देश  के  विघार्थी  वहां  दिक्षा

 प्राप्त  करते  हैं  ।  वह  स्थान  केवल  मेरा  नहीं  वरन्‌  सब  का  है  ।  श्री  कविता  की  टिप्पणी  पर

 गंभीर  आपत्ति

 खेर  इस  योजना  में  यदि  निधियां  उपलब्ध  नहीं  है  तो  श्री  नन्दा  इस  प्रकार  का  श्राइवासन

 दे  कि  इस  प्रायोजना  के  लिए  श्रगली  पंचवर्षीय  योजना  में  निश्चित  रूप  से  कुछ  किया  जाएगा  |

 डा०  राजेन्द्र  प्रसाद  तथा  सरदार  वल्लभभाई  पटेल  नियमित  रूप  से  वहां  जाते  थे  ।  उन्होंने  इस

 बात  पर  हैरानी  प्री-ट  की  थी  कि  पिलानी  रेलवे  प्रणाली  से  जुडा  gar  नहीं  ।  पिलानी  के  दौरे

 में  वहां  भी  विभिन्‍न  सामाजिक  एवं  दौ क्षणिक  संस्थाओं  को  देखते  हुए  पंडित  नेहरू  ने  कहा  था  कि

 देश  के  विद्यार्थियों  को  देश  के  बाहर  पढ़ने  के  लिए  भेजने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  ।  इस  प्रकार

 के  महत्वपूर्ण  स्थान  को  रेल  द्वारा  जोडने  के  लिए  तत्काल  ही  कुछ  किया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  नन्दा  ने
 ,  इस  मास  की  25  तारीख  को  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  कहा  कि  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  है  ।  विवरण  में  यह  बताया  गया  है  कि  अन्तिम  रिपोर्ट  मिलती  नहीं

 या  मिल  नहीं  सकती  ।  इस  प्रकार  की  स्थिति  में  मैं  भी  नन्दा  जी  से  यह  जानना  चाहूँगा  कि  उन

 लोगों  के  साथ  वे  कया  न्याय  करेंगे  जिनक ेप्रेषण  प्राप्त  नहीं
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 Shri  Molabua  Prasad  (Bansgaon)  :  I  oppose  the  Supplementary  Demands,  amount-

 ing  to  Rs.  2.°3  lakhs,  presented  by  the  hon.  Railway  Minister.  There  was  news-items

 dated  26th  August,  970  that  11-Point  programme  of  Shri  Gulzari  Lal  Nanda,
 Railway  Migister,  has  gone  into  dolldrums.  Implementation  cell  was  created  under  Lt.
 Col.  Shri  Kishore.  0  S.D.  ;  iater  alia  to  review  the  whole  set  up  of  the  Railway  Board.
 The  officers  did  not  like  this  very  idea  and  put  obstacles  in  its  working.  Its  charge  has
 now  been  trensferred  to  the  Chairman,  Railway  Board  from  that  of  the  Railway  Minister
 himself.  The  Board  has  its  own  employees  to  attend  to  the  work  entrusted  to  this  cell.
 In  the  circumstances  it  is  likely  to  be  wound  up.

 As  the  scheme  of  improvement  has  gone  to  no  amount  of  this  Supple-
 mentary  Demands  should  be  passed.

 The  function  of  the  Parliament  is  to  obtain  more  and  more  information  from  the
 Government.  In  reply  to  my  question  seeking  information  about  unauthorised  court  mention
 of  huts  etc.  and  filling  of  land  on  various  stations  of  North-Eastern  Railway  an  assurance
 was  given.  On  the  second  occasion  in  reply  to  a  Supplementary  Question  by  me  it  was
 Stated  that  time,  labour  and  expenditure  involved  in  the  collection  of  information  would
 not  be  in  commensurate  with  the  results.  I  would  like  to  know  the  criteria  for  such
 things.

 The  Railway  Minister  may  throw  light  on  the  recommendations  of  the  Eliaperumal
 Committee  about  the  en.ployment  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  in  Railways
 and  tell  us  about  his  reactions  thereto.

 I  oppose  this  Demand.

 Shri  Chandrika  Prasad  (Balia)  :  Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,  would  like  to  draw
 hon.  Ministers  attention  to  those  backward  areas  where  means  of  communication  do  not
 exist,  there  are  no  railway  lines  or  there  exist  only  narrow-gauge  rail’  lines.  These  narrow.
 Rauge  lines  are  to  be  connected  to  broad-gauge  lines  as  per  Government  policy.  The  hon.
 Minister  should  assure  the  House  that  priority  would  be  accorded  to  backward  areas  in
 this  matter,  so  that  these  areas  could  develop.

 Plea  is  taken  by  the  Railway  Board  that  laying  of  new  lines  or  conversion  of  narrow-
 gauge  lines  to  broad-gauge  line  in  backward  areas  is  not  economical.  Railway  Broad  is
 not  a  private  concera  which  has  to  thinks  in  terms  of  business.  If  this  has  to  be  the
 attitude  the  backward  areas  of  the  country  would  remain  as  such  and  hinder  the  develop-
 ment  of  the  country,

 As  has  been  mentioned  by  the  an  hon.  Member  earlier  it  is  important  from  Defence
 point  of  view  also.

 While  converting  narrow-gauge  lines  to  broad-gauge  density  of  population  in  the
 ateas  should  also  be  considered.  In  certain  areas  there  has  not  been  any  change  in  the
 number  of  trains  during  the  last  50  years.  Such  neglected  areas  should  also  be  given
 priority  in  coversion  of  lines.

 It  also  happens  that  trains  do  not  run  in  time.  If  this  cannot  be  improved  how  can
 there  be  any  gain  to  the  public  from  the  buildings  ?

 Central  Government  and  Railway  employees  of  the  areas  affected  by  drought,  floods
 and  other  natural  calamities  may  be  rendered

 assistance.

 Different  interpretations  are  being  given  to  a  circular  issued  by  the  Railway  Board
 about  employment  of

 Persons.  Railway  officers  are  acting  in  a  arbitrary  manner  to  keep
 their  relatives.
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 di

 st स०  gg  :  मैं  संक्षेप में  कुछ  बातें  कहूंगा  माचं में रेलवे में  रेलवे  बजट के

 पास  होने  के  तत्काल  2.73
 लाख  रुपये  का  यह  खच  है  ।  क्या  मन्त्रालय इस  बात  से

 अनुमान  नहीं  लगा  सकता  था  कि  जिस  महीने  उसका  बजट  पास  होना  है  उसी  मास  उसे  कितना

 खर्च  करना  है  ?  भविष्य  में  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  |  रेलवे  की  वित्तीय  स्थिति  के  बारे  में  हम

 नहीं  जानते  ।  बरच्छा  यह  होगा  कि  जब  इस  प्रकार  की  मांगें  जाएं  तो  आप  हमें  रेलवे  की  वित्तीय

 स्थिति  का  एक  विवरण  भी  दें  ।

 तीसरे  रेलवे  मन्त्री
 के

 10  सूत्री  या  कार्यक्रम
 के  संबंध  में  में  चाहूंगा  कि  वे  इस

 में
 सफल

 हों
 ।

 क्या  इसके  अनुसार  कायें  हो  रहा  है
 या

 नहीं  इस  संबंध  में  वे  हमें  ga  सुचना

 मैं  एक  उदाहरण  दे  सकता  रेलवे  विभाग  में  कोयले  की  भारी  मात्रा  में  खपत  होती  है  ।

 यदि  इस  संबंध  में  पर्याप्त  सतकंता
 बरती  जाए  तो  इस  समय  हो  रह  खर्चे में  से  30  से  40  करोड़

 तक  की  बचत  हो  सकती  है  जो  इस  समय  उद्योगपतियों  शादी  द्वारा  मिल  कर

 जा  रहा है  ।

 अन्तरिम  सहायता  की  मांग  एक  gear  महत्वपूर्ण  विषय  है  ।  एक  रेलवे  श्रमिक  संगठन

 के  प्रतिनिधि  रेलवे  मन्त्री  से  मिलें  भी  थे  उन्होंने  कहा  कि  वेतन  आयोग  इस  विषय  की  जांच  कर

 रहा  है  ।  यदि  रेलवे  मन्त्री  ने  इस  संबध  में  झ्र ग्र णी  हो  कर  घोषणा  कर  दी  होती  तो  सभी

 श्रमिकों  ने
 उनकी

 प्रशंसा  की  होती  ।

 कई  बार  मैंने  कहा  है  कि  रेलवे  के  कार्यकरण के  संबंघ  में  एक  व्यापक  जांच  ert

 अ्रलग-झलग  विषयों  से  संबंधित  जांचे  तो  कई  बार  हुई  हैं  परन्तु  व्यापक  जांच  तक

 कभी  नहीं  हुई  मैं  चाहूँगा  कि  मन्त्री  महोदय  या  तो  एक  जांच  अयोग  नियुक्त  करें  कौर  या

 रेलवे  कभी  समय  समिति  को  जांच  करने  एवं  रिपोर्ट  देने  के  लिए  ग्रघिक़ृत  करें  ।

 शाहदरा-सहारनपुर  लाईन  रेलवे  के  कर्मचारियों  के  भाग्य  के  संबंध में
 भी  मैं  zea

 महोदय  से  कहना  सितम्बर  से  ga  को  बन्द  किया  जा  रहा है  ।  यह  रेल  लाइन

 पश्चिम  उत्तर  प्रदेश  के  भ्रमित  एवं रक  क्षेत्रों  में  से  गुजरती  है  ।  मैं  कि  रेलवे  विभाग  इस

 लाइन  को  अपने  अ्रघिकार  में  ले  ले  ।  मन्त्री  महोदय  ने  कहा था  कि  श्रमिकों  हितों  की

 रक्षा  करने  की
 कोशिश

 कर  रहे  हैं  ।  दोनों  बातों  में  बहुत  अन्तर  है  ।

 दक्षिण  पूर्वी  रेलवे  के  प्राक्कलनों  की  समस्या  भी  है  जिन  तमंचा  रियों  का  सेवा  काल

 5  वर्ष  और  10  वर्ष  के  बीच  में  उन्हें  ait  तक  न  तो  स्थायी  बनाया  गया  है  और  न  ही

 उनकी  समुचित  वरीयता  सूची  तैयार  की  गई  है  ।  दक्षिण  मध्य  रेलवे  के  जिन  20
 कर्मचारियों

 को  नौकरी  से  अलग  किया  गया  था  उनके  भाग्य  का  faa  अभी  तक  नहीं  गया  मंत्री

 महोदय  को  सहानुभुत्तिपुबंक  इस  मामले  पर  विचार  करना  चाहिए

 खुर्दा  सड़क  पर  बने  क्वाटर  प्रभी  तक  कर्मचारियों  को  नहीं  दिए  गए  हैं  जिसके  कारण

 उनको  सुविधा  हो  रही  है  ।  माननीय  मंत्री  उन  व्यक्तियों  की  जिम्मेदारी  नियत  क्यों  नहीं  करते

 जिनके  कारण  आवंटन  में  विलम्ब  हो  रहा  है  ।
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 तलचर-विमला  लाईन  का  सर्वेक्षण  हो  रहा  है  कौर  सर्वेक्षण  समाप्त  होने  पर  यह

 लाईन  कटक-पारादीप  लाइन  के  साथ  मिलकर  महत्वपूर्ण  बन  जाएगी  ।  पता  लगा  है  कि  कुछ

 व्यक्ति  इस  आधार  पर  लाईन  बनाने  का  विरोघ  कर  रहे  हैं  कि  इस  लाईन  पर  यातायात  कमਂ

 माननीय  मंत्री  को  वास्तविक  स्थिति  का  अध्ययन  करना  चाहिए  और  सर्वेक्षण  की  रिपोर्ट

 प्राप्त  होते  ही  लाईन  के  निर्माण  का  श्रादेश  दे  देना

 थी  एस०  चार  दामानी  :  शोलापुर  जो  कुछ  at  पूर्वे  मध्य  जोन

 के  अन्तर्गत  दक्षिणा  मध्य  जोन  के  अधीन  कर  दिया  गया  है  ।  इसके  बाद  से  काफी  भ्रान्ति

 उत्पन्न  हो  गयी  है  ।  कर्मचारी  इसका  विरोध  कर  रहे  हेरफेर  व्यय  बढ़  गया  मंत्री  महोदय

 इस  मामले  की  जांच  करें  और  मेरा  अनुरोध  है  कि  शोलापुर  डिवीजन  को  फिर  से  दक्षिण  मध्य

 जोन  के  अंतगर्त  कर  दिया  जाए  |

 महाराष्ट्र  में  पंघारपुर  मुख्य  तिरे-स्थल  है  झ्र ौर  हजारों  तिरे-यात्री  पूजा  के  लिए  वहां

 जाते  यह  मांग  रही  है  कि  पंघारपुर को  रेलवे  लाईन  के  साथ  जोड़  दिया  परन्तु  इस

 हर  कोई  प्रयास  नहीं  किया  गया  |  मेरा  निवेदन  है  कि  पंघारपुर  तक  रेलवे  लाईन  बनाई

 जानी  चाहिए  ।  इसी  प्रकार  तुलजापुर  भी  एक  तिरे  स्थान  है  और  यहां  तक  रेलवे  लाईन  का

 प्रबन्ध  जाना  जब  भी  ऐसी  मांग  की  जाती है  तो  उत्तर  मिलता  है  fe  घन

 का  अ्रभाव है  |  परन्तु  घन  .  के  प्रभाव  का  असली  कारण  यह  है  कि  घन  का  दुरुपयोग  किया  जा

 हा  जब  से  रेलवे  सुरक्षा  दल  बनाया  गया  तभी
 से  चोरी  के  दावे  बढ़ते  जा  रहे  हैं  ।

 इसी  प्रकार  प्रशासन  पर  व्यय  की  जाने  वाली  घन-राशि  35  करोड़  से  बढ़ाकर  40  करोड़  कर  दी

 गई  प्रशासन  पर  व्यय  किए  जाने  वाले  घन  क्रो  कम  किया  जाना  इसी

 प्रकार  मरम्मत  कौर  रख-रखाव  पर  भी  काफी  घन  व्यय  किया  जा  रहा  यदि  प्रयत्न  किया

 जाए  तो  व्यय  को  कम  किया  जा  सकता  है  मंत्री  महोदय  को  इन  सब  बातों  पर  ध्यान  देना

 चाहिए  ।

 रेलवे-बौंड  पर  भी  बहुत  धन  व्यय  किया  जा  रहा  हैं  ।  यदि  मंत्री  महोदय  सभी

 प्रबन्धकों  को  संयुक्त  सचिव  के  अधीन  कर  दें  ौर  उनके  साथ  सीधा  सम्पकं  बनाएं  तो  व्यय  को

 कम  किया  जा  सकता  है  ।  प्रति  वर्ष  भाड़े  ate  किराये  में  वृद्धि  की  जा  रही  है  ate  रेलवे-बोड़े

 प्रशासन  पर  श्रत्याघधिक  घन  व्यय  किया  जा  रहा  है  ।  मैं  ara  करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  इस

 मामले  पर  ध्यानपूर्वक  विचार  करेंगे  ।  द

 Shri  M.  A.  Khan  (Kasganj)  ;  Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,  I  want  to  draw  your  kind
 attention  towards  the  Berhan-Etah  line.  The  hon.  Minister  had  given  assurance  that  survey
 of  10  uneconomic  lines  would  be  conducted.  But  now  I  have  come  to  know  that  orders
 for  only  traffic  survey  has  been  given  and  orders  for

 engineering  survey  has  not  been  given
 although  one  year  has  lapsed.  When  I  went to  Bombay  to  attend  the  N.R.U.C.C.  meeting, .
 I  met  D.S.  and  other  employees  and  I  come  to  know  that  they  are  against  continuing  un-
 economic  lines.  suspect  that  these  lines  will  be  done  away  with,  In  this  connection  a
 committee  was  set  प्‌  and  this  committee  recommended  that  if  this  line  is  connected  with
 Kasganj  it-can  be  turned  into.  a  profitable.  one.  But  I  want  that  the  hon,  Minister  should
 conduct  survey  at  the  earliest  possible  and  make  this  line  profitable.
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 I  wrote  a  letter  to  the  hon.  Minister  stating  that  the  trains  running  between  Agra
 Kanpur  should  run  through  instead  of  terminating  at  Kasganj  and  then  restart  it  from
 there  I  have  received  a  letter  from  the  Ministry  It  seems  that  the  concerned  authority
 have  not  cared  even  to  see  railway  time-table  before  giving  reply  In  a  letter  it  bas  been

 mentioned  that  107-Up  train  starts  at  8.05  from  Kanpur  and  teaches  Kasganj  at  18  20

 whence  108  down  leaves  Kasganj  at  8.55  and  reaches  Kanpur  at  18.40  Therefore,  the

 passengers  of  23  Up  coming  to  Kasganj  can  make  use  of  12  Down  Kumauan  Express

 Now  the  fact  is  this  that  there  is  ro  such  train  23  Up  train  running  on  this  line

 I  oppose  to  the  Government  that  action  should  be  taken  against  the  cfficials  who  gate

 wrong  information

 Shri  Sita  Ram  Kesari  (Katihar)  I  had  written  a  letter  to  the  hon  Minister  that

 over-bridge  should  be  constructed  at  Thana  Birpur  I  received  a  letter  st..ting  that  there

 are  few  houses  on  the  north  side  of  Thana  Birpur  I  can  challenge  that  as  had  from  that

 constituency  How  far  || ४  is  justifiable  to  send  such  irrelevent  replies  ?

 Orders  for  closing  down  Manipur.  Katthar  line  have  been  issued  It  15  not  proper.
 North  Eastern  region  is  of  immense  importance  from  the  point  of  view  of  defence  During
 Chinese  aggression  this  line  was  fully  utilized  I  want  that  survey  should  be  taken  up  as

 it  is  very  important  line

 There A  morning  train  should  be  provided  from  Manipur  to  Katihare  via  Birpur-.
 is  no  waiting  room  for  ladies  at  Mahadevpur  Ghat  Station  A  waiting  room

 should  be  provided  there

 Nangchhia  Station  is  an  important  station  from  the  business  point  of  view  There-
 fore,  Assam  Mail  must  stop  there

 Shri  Sheo  Narain  (Basti)  Basti  is  in  backward  area  Now  its  Office  is  being
 shifted  to  Gorakhpur  I  have  received  a  letter  from  the  hon.  Minister  in  which  it  is  said  :

 agiinst  the  shifting  of  the  office  of  IOW  Basti,  N.E.  I  hope  that
 office  will  not  be  shified  to  Gorakhpur

 There  should  be  an  underground  bridg2  at  the  railway  crossing  near  Basti  Railway
 Board  should  be  abolished  because  it  is  a  maior  obstacle  Factories  are  situated  near

 Railway  Stations,  particularly  Lucknow  Railway  Station,  and  smoke  rising  from  furnances
 create  suffocation  The  catering  in  the  railways  is  also  deplorable  I  hope  that  the  hon
 Minister  weuld  implement  11-point  programmes  The  eastern  region  is  of  strategic
 Importance  and  attacks  from  China  and  Pakistan  is  expected  at  any  time  I  request  that
 area  should  be  linked  with  broad-gauge  line

 Shri  Balraj  Madhok  (South  Delhi)  An  atmosphere  of  coordination  should  be
 created  between  the  Railway  Ministry  and  the  Railway  Board  There  are  no  over-bridges
 in  Delhi  due  to  which  traffic  for  kalf  an  hour  to  one  hour  is  interrupted  I  request  that

 Priority  should  be  given  to  construction  of  over-bridges  in  Delhi

 Shri  L.  Barupal  (Ganganagar)  Previously  Assam  Mail  used  to  start  from  Old
 Delhi  but  now  it  starts  from  New  Delhi  Station  This  has  created  a  trouble  for  the  army-
 men  because  the  waiting  room  facilities  for  armymen  are  available  only  at  Old  Delhi
 Station.  We  demand  that  train  should  again  be  started  from  the  Old  Delhi  station  so  as
 to  avoid  inconvenience  to  armymen.

 Shri  Meetha  Lal  Meena  (Sawai  Madhopur) :  The  Government  should  declare  its
 Policy  regarding  Railway  Schools.  Governmeit  should  not  say  that  it  is  a  state  matter,
 and  should  take  full  responsibility  of  Managing  them.
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 Dehradun  Express,  Frontier  Express  or  other  new  trains  running  between  Delhi-

 Bombay  are  jampacked  and  3rd  class  passengers  do  not  get  seats.  I  want  that  one  more

 passenger  train  should  be  provided  on  this  line.  There  was  a  proposal  for  providing  new

 railway  line  between  Dhaulpur  and  Gangapur  City  but  the  survey  has  not  been  taken  up  so
 far,  I  want  that  the  survey  should  be  taken  up  at  the  earliest  because  it  is  dacoit  infested
 areca.

 Shri  Onkar  Lal  Bobra  (Chittorgarh)  :  The  Railway  Roard  should  be  abolished
 because  it  does  not  represent  the  aspirations  of  the  people.  The  Railway  Board  had

 accepted  the  demand  for  providing  a  railway  line  at  Chittor-Kota.  But  til  now  this  work
 has  not  becn  completed.  Therefore  I  want  that  the  Railway  Board  should  be  abolished.

 Chetak  Express  is  a  passenger  train.  I  want  that  it  should  be  converted  into  an
 exprees  train.  It  should  start  from  Delhi  Junction.

 aft  घीरेइवर  कविता  :  1967  में  67  संसद  सदस्यों  ने  तत्कालीन  रेलवे  मंत्री

 श्री  पूनिया  को  एक  ज्ञापन  दिया  था  att  फलस्वरूप  रेलवे  बोर्ड  ने  आसाम-घाटी  में  परिवहन  की

 magna  का  अध्ययन  करने  के  लिए  गोहाटी  विश्वविद्यालय  को  30  हजार  रुपये  की

 राशि  की  मंजूरी  दी  थी  ।  लेकिन  कभी  तक  सरकार  इस  मामले  में  अनूप  है  ।  जोगीगोपा  से

 गोहाटी  होकर  तिनसुखिया  तक  लाइन  बढ़ाने  का  निर्णय  किया  जाना  चाहिए  ।  हाल  ही  में  एक

 माननीय  सदस्य  की  अध्यक्षता  में  उत्तरी  गोलपाड़ा  से  एक  शिष्ट-मंडल  माननीय  मंत्री  से  मिला

 था  श्र  उन्होंने  माँग  की  थी  किं  पोकारीग्राम  से  stad  के  बीच  क्षेत्र  को  बड़ी  रेलवे  लाईन  के  साथ

 जोड़  दिया  जाए  /

 sway  इला  पाल चौधरी  :  इनकार  से  निवासी  घाट
 तक  लाइन  रेलवे

 का  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ।  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  सर्वेक्षण  के  क्या  निकले  हैं  atc
 केब  तक  यह  लाइन  बनकर  तैयार  हो  जाएगी ?

 कृषनगर  से  करीमपुर  के  बीच  रेलवे  लाईन
 बनाने  का  सर्वेक्षण  किया  गया  था  और  yw  आशा  है  कि  घन-राशि  उपलब्ध  होने  पर  इस  कार्य
 को  पुरा  कर  दिया  जाएगा  ।

 Shri  Satya  Narain  Singh  (Varanasi)  :  I  have  received  a  letter  fro  m  the  hon.

 tion.
 Minister  seeking  co-operation  of  the  Members  and  Railway  employees  to  e  tadicate  corrup- We  have  sent  one  written  complaint  against  a  signal  officer  who  was
 £00ds  to  dacoits.  After  that  when  we  wanted  to  hold  a  meeting,

 Selling  railway

 arms,  So  I  would  like  to  know  whether  Government  will  help  th
 we  were  attacked  With th
 ese  persons  who  are working  to  eradicate  corruption  ?

 श्री  arg  नाहटा  :  जुलाई  मास  में  24  दिन  रैलवे  प्राधिकारियों  के  कदा चरण
 के  कारण  जयपुर  से  बाढ़मेर  तथा  गादर  रोड  पर  रेलवे  यातायात  रुका  क्या  माननीय
 मंत्री

 इस
 मामले

 की  जांच  कराने  को  तैयार  हैं
 ?

 क्या  माननीय  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  नई  रेलवे  लाईन  fy
 छाने  का  मानदंड

 किया  है  ?  कया  रेलवे  अधिकारियों  का  विचार  नई  रेलवे  लाईनें  बिछाकर
 क्षेत्र

 करने  का  है  ?
 ये  असमानताएं  टूर
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 श्री  तेन्तेटी  विश्वनाथन  :  दक्षिण  में  राजधानी  एक्सप्रेस  गाड़ी  की

 व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  दक्षिण  में  चार  राजधानियां  मद्रास  कौर

 त्रिवेंद्रम  ।  ऐसा  होने  पर  भी  wages  माँगों  में  दक्षिणा  भारत  के  लिए  राजधानी  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी

 चलाने  की  व्यवस्था  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 Shri  Tulshi  Das  Jadhav  (Baramati)  :  Previously  the  contract  of  loading  and  unload-

 ing  of  coal  was  given  to  individual  contractors.  Ours  being  a  socialistic  country  these

 contracts  should  be  given  to  societies  framed  by  workers.

 The  inclusion  of  Sholapur  Division  into  Sikandrabad  or  South  Zone  has  become
 troublesome  for  the  employees.  Therefore  this  division  should  be  linked  with  Central
 Zone.  Puna-S  tara  line  is  ready  now.  It  should  also  be  brought  under  Central  Zone.

 Shri  Janeshwar  Misra  (Phu!pur)  :  The  hon.  Minister  has  provided  exercise  books
 so  that  complaints  in  regard  to  corruption  should  be  sent  to  them.  Is  it  a  fact  that  a  few

 months  back  Shri  Vishaya  Bahugunz,  son  of  the  General  Secretary  of  Congress  Party,  Shri
 Hemwati  Nandan  Bahuguna  was  appointed  as  railway  Pleader.  If  so,  is  it  the  way  to

 eradicate  corruption  What  action  the  hon.  Minister  is  gomg  to  take  in  this  connection  ?

 Shri  Abdul  Ghani  Dar  (Gurgaon)  :  In  consultative  committee  meeting  members

 1  would  like  to  know  whether  the were  insulted  by  the  Chairman  of  Railway  Board  ?
 hon.  Minister  will  list.n  to  grievances  of  the  Members  ?

 रेलवे  मन्त्री  :
 उपाध्यक्ष

 मेरा  कार्य  श्रमिक  कठिन  हो  गया  है

 श्री  क०  ato  तिवारी  पीठासीन  हुएं

 [  Shri  Tiwary  in  the  Chair

 रेलवे  बजट  की  चर्चा  के  दौरान  उत्पन्न  हुये  समस्त  प्रश्नों  का  उत्तर  देना  मेरी  सीमायें  के

 बाहर  है व्यवधान  क  सब  सदस्यों  के  संतोष  के  लिए  gy  रीजनल

 सलाहकार  समितियों  की  बैठक  के  grat  पर  बैठकें  करने  की  प्रणाली  श्रपनाई  गई  है  ।  ऐसी

 16  बैठकें  होंगी  जो  सत्र  के  पन्त  तक  हो  जायेंगी  ।

 पहले  माननीय
 सदस्य  द्वारा  पूछे  गये  प्रश्न  के  उत्तर  में  नोट  परिचालित  किये  जाते  थे

 परन्तु  उनके  द्र  पूरी  जानकारी  नहीं  दी  जा  सकती  थ्री  ।  मैं  बिना  पुर्व  तैयारी  किये  seat  कय

 उत्तर  नहीं  देता  चाहता  हूँ  ।  इन  सब  मामलों  में  श्रघिकारीवर्ग  विस्तारपूर्वक  जानकारी  रखते  हैं  ।

 मैं  पुरी  जानकारी  प्राप्त  करने  के  बाद  माननीय  सदस्यों  को  उन  के  द्वारा  पूछे  गये  प्रश्नों  के  उत्तर

 में  नोट  भेजूंगा  ।  कुछ  महत्वपूर्ण  प्रदान  उठाये  गये  हैं  परन्तु  बे  अनुपूरक  मांगों  की  wears

 अतिरिकत  प्रदान  थे  ।  फ़िर  भी  मैं  उसका  संक्षेप  में  उत्तर  दूँगा  ।  क  ढ  ७

 माननीय  सदस्य  श्री  पूनिया  ने  कुछ  टिप्पणियां  की  हैं  परन्तु  वे  अपूर्ण  जानकारी  पर

 आघारित  हैं  परन्तु  मुझे  इस  बात  से  प्रसन्नता  है  कि  ag  रेलवे  मंत्रालय  तथा  रेलवे  के

 चोरियों  से  सम्पक  बनाये  हुए  हैं  ।  उन्होंने  इस  बात  पर  बल  दिया  कि  ग्यारह  सूत्री  कार्यक्रम

 यात्रियों  की  सुविचारों  के  लिए  बनाया  गया  था  परन्तु  हमने  राजस्व  के  प्रावश्यक  पहले  पर  ध्यान

 महीं  दिया  ।  यह  वास्तव  में  प्रावश्यक  पहलू  है  क्योंकि  यदि  पर्याप्त  झाय  नहीं  होगी  तो  देश  की  जनता

 की  बहुत  सी  इच्छायें  पुरी  करने  में  हम  समय  नहीं  होंगे  ।
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 स्थिति  खराब  और  हम  चाहते हैं  कि  स्थिति  झोर  अधिक  खराब  1966-67

 से  रेलवे  को  निरन्तर  घाटा  हो  रहा  है  ।  1-4-1964 से  31-3-1970 तक  रेलवे  को  कुल  175

 करोड़  रुपये  का  घाटा  हुमा  है  ।  पिछले  चार  वर्षों  में  लगभग  150  रुपये  घाटा  हुआ

 अर्थात्‌  एक  बजे  में  औसतन  37  करोड़  रुपये  घाटा  हुआ  ।  माननीय  .  सदस्य  श्री  पूनिया  को

 उन  घटनाओं  की  जानकारी  रखनी  चाहियें  जिनके  अंतगर्त  घाटा  gars  ।

 दो  वर्षों  में  75  करोड़  रुपये  का  घाटा  वर्ष  1960-61  के  प्रारम्भ  में  रैवेन्य  .  रिजवी

 फण्ड के  63  करोड़  रुपये  शेष  थे  feat से  ag  1969-70  के  सामान्य  राजस्व से  लगभग

 9
 करोड़  रुपये  की  पूति  करनी  पड़ी  ।  चालू

 वह
 में  माल  के  यातायात  में  कमी  रही  जुन के

 अन्त  तक  प्रत्याशा  की  तुलना में
 29

 लाख  टन
 यातायात  की  कमी  रही  है  ।  29  लाख टन  की  यह

 कमी  भघिकांदा  रूप  से  कोयला  तथा  इस्पात  संयंत्रों  से  भ्रांत-जाने  वाले  यातायात  हुई  है  ।  यह

 यातायात  ata  के  ग्रनुकूल  नहीं  रहा  और  पिछले  ag  इसी  झबधरी  में  हुए  यातायात  से  यह  13.2

 लाख  टन  कम  है  ।  सामान्य  माल  का  यातायात  जो  उच्च  दर्जे  यातायात  अदया  .  के  अनुकुल

 है  ।

 जहां
 तक

 यात्री  यातायात
 का  इसमें  वास्तव

 में  7.5  प्रतिशत की  हुई  है

 जब
 कि

 3 प्रतिशत का  अनुमान  था  ।  मुख्य  रूप  से  इस्  कारण  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  पहले  चार

 at  में  यात्रियों
 से  लगभग  4b  करोड़  रुपये  की  राय  हुई  है  ।  यात्नियों  वाली  राय  में

 वृद्धि  से  माल  के  यातायात  से  होने  वाली  राय  में  कमी  पुरी  हो  गई  है  ।  इसमें  रेलवे  का  कोई  दोष

 नहीं  है
 ।  चोरियों को  रोकने के  बारे  में  कुछ  सुभाव  जाये हैं  परन्तु  कोई  सुभाव  कराये तो

 उसका स्वागत  किया  जायेगा

 कहा  जाता  है  कि  1  कार्यक्रम
 का

 सम्बन्ध  सुविधाओं से  है  ।  ऐसा  नहीं है  ।

 मद  संख्या  10  wie  11  का  संबंध माल  तथा  यात्रियों  से  है
 ।

 मेरा  यह  दावा  नहीं  हैकि  यदि  कुछ
 बातों  पर  पूरे  जोर  से  काय वा हो  की  गई  तो  कुछ  ही  महीनों  में  कोई  .  क्रांन्तिकारी  परिवर्तन  हो

 जायेगा
 |

 रेलवे  एक  बड़ा  संगठन  है
 ।  कई  रीतियां  प्रचलित  हो  .  गई  as  गया  है  कौर

 निहित  स्वार्थों  ने  गहरा  स्थान  बना  लिया  है  ।  इन  सब  चीजों  को  बदलने  के  लिए  भारी  परिवर्तन

 करना  होगा  इतनी  बड़ी  बात

 सभी  के  सहयोग से  ही  संभव हो  सकती
 है

 ।
 प्रयास  किया  जा

 रहा है
 और  इसके  आखिर  कुछ  तो  परिणाम  निकलने  चाहिए  चाहे  वे  कितने  ही  अल्प  क्यों

 I

 इस  fear  में  पहला  झ्र भि यान  इंजन  बचाओं के  चलाया गया  कोयले पर  103

 करोड़  रुपये  खर्च  ara  है  कौर  डीजल  तेल
 45

 करोड़  रुपये  खच  .  है  ।  योजना  का

 ्  यह  था
 कि  इस  दिशा  में  कुछ  देख  भाल की  ,  जाये  ताकि  बहुत  पीछे  परिणाम  निकलें  ।

 खानों  से  लेकर  इंजनों  में  इसके  सारी  स्थितियों  का  gat  अध्ययन  किया  जाये  ।  कुछ  ही

 सप्ताहों  में
 6

 से
 7  कोयले

 की
 की  रिपोर्टे मिली  ।  कुछ  विभागों  में  यह  बचत

 10  से  12  agar  इससे  भी  अधिक  थी
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 चोरियों  को  रोकने  के  लिए  भी  कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  जो  कुछ  किया  जा  रहा

 है  उससे  श्रमिक  करने  की  शझ्रावइ्यकता है  ।  कई  वर्षो से  जो  राशि  दी  जा  रही  है  वह

 प्रतिशत  बढ़  रही है  कौर  इस  समय  यह  11  करोड़ रुपये  हो  गई  है  ।  इस  ara पर  हानि

 को  कम  करने  की  बहुत  गज़ा इश  है  कौर  लगभग  5  करोड़  रुपये  बचाये  जा  सकते  हैं  ।

 यह  पूछा  गया  है  कि  क्या  एन०  ato  जिसकी  सेवायें  कुछ  कार्यों में  रेलवे  को

 सहायता करने  के  लिये  लगाई गई  के  पास  अपेक्षित  क्षमता  हमारे  विचार से  रेलवे  के

 हित  में  जो  कुछ  किया  गया  है  अथवा  व्यय  किया  गया  है  उससे  अघिक  are  होगी  ।

 जैसा  कि  गया  है  कि  यह  प्राकृतिक  इलाज  का  निगम  ऐसा  नहीं  है  बल्कि यह

 एन०  सी ०  निगम  है  ।  यह  एक  गैर-सरकारी  लिमिटेड  कम्पनी  है  ग्रामीण  विभाजन  में  गड़बड़ी

 को  रोकने  के  लिए  यह  एक  मुख्य  संगठन  है  ।

 यद्यपि  यह  निगम  कम्पनी  श्रधघिनियम  के  pata  पंजीकृत  एक  गैर-सरकारी  लि

 कम्पनी  किन्तु  यह  एक  ऐसा  संगठन  है  जिसमें  लाभ  बांटा  नहीं  जाता  है  ।  निगम  के  सभी  लाभ

 सुव्यवस्थित  ढंग  से  माननीय  कार्य  कलापों  पर  कौर  इसके  उद्देश्यों  तथा  झ्र भि यानों  जिनमें

 मुख्य  रूप  से  थे  की  आवश्यकतायें  प्रचार  करने  के  लिए  aa  किये  जाते
 हैं

 ।

 निगम  ने  अकेले  ही  वस्तु-सुची  नियंत्रण  कौर  ईंधन  मितव्ययता  के  क्षेत्रों  में  बरच्छा  काय

 किया है  ।  सरकारी  और  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  में  कई  उपक्रमों  द्वारा  सांख्यिकी  किस्म  नियंत्रण

 सेवायों  का  लाभ  उठाया  गया  है  ।  कुल  मिला  कर  30  ऐसे  उपक्रम  हैं  जिन्हें  लाभ  हुआ
 है  ।

 इस  निगम  के  बारे  में  बहुत  अच्छे  प्रतिवेदन  मिले  उदाहरण  के  तौर  पर  एस्कॉर्ट्स

 जो  एन०  सी ०  निगम  को  1,10,000  प्रतिवर्ष  दे  रहा  बताया  कि  उत्पादन  लागतों

 में  काफी  बचत  हुई  है  ।  योजना  झ्रायोग  भ्रनुसंघान  कार्यक्रम  समिति  ने  एन०  सी०  निगम  के  माध्यम

 से  सामान  तथा  वस्तु  सुची  पर  लगाये  गये  घन  का  शरयान  किया  ।  इन  वर्षों  में  वस्तु-सूची

 व्यवस्थित  नियंत्रण  होने  के  कारण  सामान  पर  लगे  धन  में  50  प्रतिशत  की  कमी  हुई  है  ।

 लगभग  80  प्रतिशत  संस्थाएं  हैं  जो  अपनी  सेवायों  कार  उनमें  सरकारी  उपक्रम  भी

 उपयोग  कर  रही  हैं  ।

 यह  सत्य है  कि  चोरियां बढ़  रही  हैं
 ak  यह  भी  सत्य  है  कि  इसमें  कुछ  हृद  तक  रेलवे

 कर्मचारियों  कौर  रेलवे  सुरक्षा  दल  के  बीच  सांठगांठ  व्य  1966  में  33  रेलवे  सुरक्षा  दल

 के  कर्मचारी  कार्य  करते  हुए  मारे  गये
 थे  तथा  10:  घायल

 हुए
 थ

 इस
 प्रकार  वह  1969  में  .33

 व्यक्ति  मारे  गये  तथा  311  व्यक्ति  घायल  हुये  ।  रेलवे  सुरक्षा  दल  को  भंग  करने  का  प्रदान  नहीं

 बल्कि  इसे  पुनर्गठित  इसकी  भरती  में  सुधार  प्रशिक्षण  देने  कौर  पयंवेक्षण  करने

 का  प्रश्न  है  ।  ऐसा  करने  के  लिए  प्रयास  किये  जा  रहे  सभी  तत्वों  अर्थात्  अधिकारियों

 सहित  रेलवे  सकता  के  रेलवे  सुरक्षा  केन्द्रीय  रिजवें  पुलिस  भर  चोरियों

 के  लिए  राज्यों  की  पुलिस  में  समन्वय  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है
 ।
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 ~~

 1892  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें
 _

 विद्युतीकरण  के  कार्य  में  संलग्न  संगठन  के  मजदूरों  के  मामले  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।

 कहा  गया  है  कि  मजदूरों  को  एक  दिन  मुअत्तल  किया  जाता  है  कौर  दूसरे  दिन  उन्हें  नियुक्त

 कर  लिया  जाता  है  और  ऐसा  करके  उनका  भविष्य  बिगाड़  दिया  जाता  है  ऐसी  कोई  बात  नहीं

 है  ।  सच्चाई  यह  है  कि  उन्हें  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  बदल  दिया  जाता  है  ।  वे  प्रविष्टियां

 सेवा  पुस्तिका  में  ay  करनी  होती  हैं  ।

 परन्तु  मुख्य  प्रशन  नैमित्तिक  मजदूरों  का  है  ।  इस  मामले  पर  हमने  बहुत  विचार  किया

 किसी  व्यक्ति  को  ऐसी  स्थिति  में  नहीं  रहना  चाहिये  जब  उसे  यह  मालूम  ही  नहीं  हो  कि

 उसे  तथा  उसके  परिवार  को  क्या  होने  वाला  है  ।  उनके  लिए  कुछ  कार्य  किया  जाना  चाहिये  ।

 जिस  प्रकार  कोई  व्यक्ति  मकान  बनवाता  वह  थोड़े  समय  तक  कारीगरों  को  काम  पर  रखता

 है  परन्तु  वह  हमेशा  के  लिए  तो  उन्हें  कमंचारी  नहीं  बना  लेता  है  उसी  प्रकार  रेलवे  में  भी  निर्माण

 कार्य  चलते  रहते  उन  कामों  के  लिए  अनियत  मजदूर  रख  लिये  जाते  हैं  जो  नई  श्रारीन्तयों  के

 निर्माण  में  योगदान  देते  फिर  भी  वे  कर्मचारी  नहीं  हैं  ।  ser  यह  है  कि  क्या  हमारा  कत्तव्य

 नहीं  है  कि  उन्हें  कमंचारी  बनाए  जाये  ।  यदि  केवल  रेलवे  से  ही  कहा  जाये  कि  10,000

 व्यक्तियों  को  ज कमचार री  बनाया  वह  संभव  नहीं  है  ।  नैमित्तिक  मजदूरों  की  समस्या  को  दूसरे

 तरीके  से  भी  सुलझाया  जा  सकता  है
 ।

 यह  रस  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाया  गया  था
 ।

 एक  प्रदान  यह  है  कि  नैमित्तिक  मजदूर  लम्बे  समय  तक  रेलवे  में  काम  क्यों  कर  रहे  हैं  ?

 इस  का  कारण  यह  हैकि  जब  एक  स्थान  पर  निर्माण  कार्य  समाप्त  हो  जाता  है  तो  उन्हीं  मजदूरों

 को  दूसरे  स्थान  पर  काम  पर  लगा  जाता है  ।  अब  लगभग  300  व्यक्तियों  को  जानकारी

 कारखाने  में  लगाया  जा  रहा  है  जहां  नियुक्ति  के  लिए  कुछ  क्षेत्र  है  ।

 थ्री  भंवरलाल  गुप्त  :  क्या  मंत्री  महोदय  उत्तर  से  सन्तुष्ट  हैं  ।

 थी  नन्दा  :  मैं
 उत्तर  से  सन्तुष्ट हूँ  परन्तु  शर्तों  से  संतुष्ट  नहीं  इससे  श्रमिक  azar

 उत्तर  भ्र ौर  कोई  नहीं  दे  सकता  है  ।.

 श्री  भंवरलाल  गुप्त  :  मन्त्री  महोदय  का  वरिष्ठ  व्यक्ति  होने  के  नाते  मैं  चादर  करता  हूँ

 परन्तु  यदि  वह  कुछ  कर  नहीं  सकते  हैं  तो  मंजरी  पद
 पर  क्यों  हैं

 ?

 श्री  नन्दा :  वैसे  प्रत्येक  व्यक्ति  को  कायें  देने  का  gay  किया  जा  रहा  है  परन्तु  यह

 भ्राइवासन  नहीं  दिया  जा  सकता  कि  तुरन्त  ही  इस  दिशा  में  कुछ  कर  दिया  एक  स्थान

 जब  वहां  काम  समाप्त  हो  जाता  है  तो  मजदूरों  को  नये  स्थानों  पर  जहां  कार्य  प्रारम्भ  होता

 है  वहां  लगा  दिया  जाता  है  परन्तु  इससे  अधिक  कौर  कुछ  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।

 on  the  electrification  schemes  were  in  jail.

 Shri  Janeshwer  Misra  (Phulpur)  :  It  was  asked  that  number  of  workers  employed
 Please  intervene  and  help  them  get  out  of  jail

 Persuading  them  to  break  their  strike.

 शो  नन्दा  :  उन  मजदूरों  के  बारे  में  ह  बताया  गया  है

 एक  माननीय  सदस्य :  उनमें  से  300  मजदूर  गिरफ्तार  किये  गये  हैं  ।
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 aft  नन्दा  :  चाहे  उनकी  संख्या  कितनी ही  हो  परन्तु  यदि  कोई  व्यक्ति ऐसा  काय  करे  जो

 जुर्म  हो  ate  यदि  पुलिस  आ  जाती  है  तथा  कानून  के  तहत  जैसा  कांय  उसे  करना  होता  करती

 2  तब  वह  अपराध  होता  है  ।

 Shri  Janeshwar  Misra  :  Who  says  so  ?

 श्री  नन्दा  :  यदि  कोई  गाड़ी  रोकता  है  अथवा  लाइन  पर  बैठ  जाता  है  तो  कानूनी

 वाही  करनी  पड़ती  है  मैं  वर्षों  से  मजदूरों  के  प्रति  सदभावना  रखता  हूँ  ।  मैं  उन्हें  किसी  प्रकार

 की  हानि  नहीं  पहुँचा  सकता  |

 मजदूरों  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  एक  कार्यक्रम  किया  गया  मैं

 चाहता  हूँ  कि  सदन  इसकी  जानकारी  प्राप्त  करे  ।  निशाँ  ले  लिये  जाते  हैं  परन्तु  क्रियान्वित  नड़ीं

 किये  जाते  इन्हें  शीघ्र  क्रियान्वित  किया  जाना  चाहिये  ।

 जहां  तक  कर्मचारियों  के  भाग  लेने  का  सम्बन्ध  इस  विषय  में  कुछ  किया  जाना  चाहिये  ।

 इसे  वास्तविकता  का  रूप  देना  है  तो  इसे  एक  साथ  नहीं  किया  जा  सकेगा  ।  धीरे-धीरे  इसका

 विकास  करना  होगा  ।

 मैंने  mee  दे  दिया  है  कि  विभिन्‍न  स्तरों  पर  हो  रहे  रेलवे  सम्बन्धी  कार्यों  पर  त्रैमासिक

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ।  इस  मामले  में  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  से  परामर्श  करने  की

 उचित  व्यवस्था  की  जायेगी  |  विभिन्‍न  रेलवे  बस्तियों  में  रहते  वाले  व्यक्तियों  की  कर्ठिना इयों  ale

 सदस्यों  पर  विचार  करने  के  लिए  कर्मचारियों  की  समिति  बनाई  जायेगी  ।  कर्मचारियों  की

 कल्याण  सम्बन्धी  बातों  में  भी  उनकी  बातों  को  महत्व  दियां  जायेगा  इस  दिशा  में  कम  से  कम

 कार्यक्रम  क्रियान्वित  करने  की  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।

 कुछ  ऐसी  बातें  कही  गई  हैं  जिनसे  gu  लगी  है  ।  वे  बातें  कक्ष  के  बारें में  हैं  ।

 मेरी  यह  धारणा  नहीं  रहती  है  कि  रोजाना  के  काम  की  तरह  किसी  विशेष  कार्य  को  भी  करू  |

 यदि  कार्यक्रम  तथा  सेल  क्रियान्वित  नहीं  होंगे  तो  मैं  यहां  नहीं  रहूंगा  ।

 जहाँ  तक  सेल  का  wet  जब  भी  कोई  नई  बात  होती  है  तो  उससे  कठिनाइयां  भी  होतीं

 हैं  भ्र ौर  प्रतिकूल  प्रतिक्रिया  भी  ।

 यदि  कहीं  पर  सुधार  gar  है  तो  वह  सहयोग  मिलने  सें  ate  अधिक  हो  सकता  है  |

 राज्य  सभा  में  मैंने  घोषणा  की  थी  कि  मैंने  एक  कार्यक्रम  बनाया  है  तथा  उसे

 कार्यान्वित  करने  के  लिए  एक  विशिष्ट  कक्ष  का  निर्माण  किया  है  ।

 करीब  दो  महीने  पहले  यह  कक्ष  बनाया  गंया  था  तथा  इस  ब्रीच
 मैंने  ay  ध्यांन  से  इस

 कार्य
 को  देखा  है  ।  इसी  agua  के  श्रीवास  पर  इंस  कक्ष  के  लिए  माने-निर्देशिका  तथा  कक्ष  के

 ara  से  सम्बन्धित  ढ़ांचा  बनाना  चाहिये  |

 इस  कक्ष  में  काफी  संभावनायें  हैं  तथा  इसका  रेल  प्रशासन  के  कार्यों  ate  लक्ष्यों  की  प्राप्ति

 में  लाभदायक  योगदान  हो  सकता  है  ।  इस  कक्ष  के  दोनों  प्रभागों  में  कायें  की  अवस्था  तथा

 जिनके  भझ्रन्तगंत  यह  कार्य  की  साफ-साफ  परिभाषा  होनी  चाहिये  ।
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 )  भ्रमुद' नों  की  मांगें

 इस  सारी  परियोजना  की  श्राघारंभूत  बात  गर-सरकारी  कर्मचारियों  ale  संस्थानों  की

 स्वेच्छा  सेवा  है  ।  शासकीय  तत्वों  को  शामिल  करने  का  निराले  केवल  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये

 किया  गया  था  कि  सरकारी  तंत्र  से  श्रावक  सहयोग  के  अभाव  के  कारण  स्वयं  सेवी  कार्यकर्ताओ्रों

 के  प्रयत्न  निष्प्रभावी  न  हो  जायें  ।  गर-सरकारी  पक्ष  के  अघिकारियों  को  पूर्णतया  इस  तथ्य  से

 अवगत  कराया  गया  था  कि  ग्यारह  सूत्री  कार्यक्रम  की  क्रियान्विति  की  जिम्मेदारी  पुर्णतया  रेलवे

 प्रशासन के  व्यापक  तंत्र  पर  है  ।  पहले  पत्र  में  स्पष्ट  शब्दों  में  इस  बात  पर  जोर  दिया  गया था  कि

 कार्यक्रम  की  क्रियान्विति  की  जिम्मेदारी  पहले  की  तरह  जोनल  रेलवे  की  ही  होगी  ।  विशिष्ट  कक्ष

 केवल  एक  अनुपूरक  तथा  गौण  भूमिका  war  करेगा  |

 सरका  ी  पक्ष  को  स्वयं  सेवी  कार्यकर्ताओं  के  सम्पकं  में  रहकर  इस  कार्यक्रम  की  क्रियान्विति

 के  बारे
 में  ध्यान  रखना  है  ।  इस  कक्ष  के  शासकीय  व्यक्तियों  द्वारा  यदि  कोई  कार्य  जायेगा

 तो
 उसे  स्वयंसेवी  सहायता  समिति  द्वारा  लिये  गये  किसी  सामान्य  अथवा  fate  निकाय  के  साथ

 ही  करना  होगा  ।  जहां  यह  कार्य  विभिन्‍न  स्तरों  पर  प्रयास  के  प्रतिभा  रियों  के
 सम्पकं  से  परे

 उस  वक्त  रेलवे  बोर्ड  के  सभापति  की  भानुमती  लेनी  होगी  ।

 संपूर्ण  कक्ष  द्वारा  किये  गये  कार्य  को  एक  मासिक  प्रतिवेदन  तथा  एक  ब्रेमासिक  मूल्यांकन

 होगा  ।

 गर-सरकारी  पक्ष  की  are  स्थिति  साधारण  समिति  के  सदस्यों  तथा  सामाजिक

 sandal
 से

 निवेदन  कर  दिया  गया  है  कि  वे  ग्यारह  सूत्री  कार्यक्रम  के  बारे  में  सुचना  प्राप्त

 करते  रहें  ।  यदि  सरकारी  पक्ष  की  भर  से  गैर-सरकारी  पक्ष  को  कहीं  सहयोग  मिलने  में  कमी

 रही  तो  गर-सरकारी  पक्ष  अपने  संयोजक  से  कहेंगे  शरीर  संयोजक  का  ag  उत्तरदायित्व  होगा

 वह  सरकारी  पक्ष  के  माध्यम  से  इस  तथ्य  को  संबधित  प्राधिकारी  के  ध्यान  में  लाये  ।

 इस  कक्ष  के  बारें  में  विवाद  उतपन्न  हो  गया  था  |  यह  सारा  विवाद  ग्रनावइयक  था  ।  मैं

 नहीं  कहता  कि  इसका  विरोघ  नहीं  किय  गया  है  तथा  कठिनाइयां  नहीं  हैं  ।  कठिनाइयां  हैं  ।

 परन्तु  लगभग  सभी  अधिकारियों  कौर  विशेषतया  विभिन्‍न  क्षेत्रीय  रेलों  की  गोपन  लाइनों  के

 प्राधिकारियों  में  पर्याप्त  उत्साह  है  क्योंकि  वे  जानते  हैं  कि  यदि  वे  चोरियों  इत्यादि  से  हुये  घाटे  के

 कारण  के  भुगतान  की  राशि  को  कम  करने  में  सफल  होते  हैं  तो  उनकी  प्रतिष्ठा  में  वृद्धि

 होगी  तथा  उन्हें  लाभ  होगा  |  उनमें  से  प्रतिकाश  अपने  कत्तव्य  का  पालन  करेंगे  ate  आशा  की

 जाती  है  कि  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।

 मैं  जानता  हूं  कि  मैंने  काफी  समग्र  ले  लिया  है  ।
 मैंने  सब  लोगों  के  पत्रों  का  उत्तर  देने

 के  लिये  रास्ते  खोल  रखे  हैं  ।  व्यावहारिक  कार्य  की  हालत  यह  है  कि  पचास  साठ

 पत्रों  पर  रोज  हस्ताक्षर  करने  पड़त  हैं  ।  उसमें  भी  थोड़ा  समय  लगता  है  क्योंकि  उन  पत्रों  से

 भ्रधिकांद  पत्र  लोगों  के  स्थानान्तर  के  बारे  में  हीते  हैं  |

 श्री  बलराज  मधोक  :  रा  सुभाव  है  कि  जिस  प्रकार  माननीय  सदस्यों
 के  बोलने  का  समय  निर्धारित  होता  है  उसी  प्रकार  मंत्री  महोदय  के  बोलने  का  समय  भी  होना

 चाहिये  |  यदि  ag  बोलते
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 सभापति  महोदय  :  उन्हें  seit  माननीय  सदस्य  द्वारा  किये  गठे  दन  का  उत्तर  देना

 होता  है  जिसके  कारण  उनका  भाषर  लम्बा  हो  गया  है  ।  परब  वह  भ्र पना  भाषण  समाप्त  करे  |

 श्री  नन्दा
 :

 यदि  श्राप  ऐसा  चाहते  हैं
 तो

 मैं  बैठने  के  लिये  तैयार  हूँ
 ।

 मैं  meal  का  उत्तर

 दे  रहा  हूँ
 ।

 वेसे  ही  कुछ  नहीं  बोल  रहा  हूँ  |

 श्री  तैन्ने  विश्वनाथन  :  हमारे  माननीय  मित्र  द्वारा  पढ़े  गये

 पत्र  के  अंश  का  मन्त्री  महोदय  उत्तर  दें  ।

 यदि  मैं
 हर

 अघिक  उत्तर  दूंगा  तो  श्री  मधोक  कहेंगे  कि  वैसे  ही  बोल  रहे

 मैंने  सब  बातें  स्पष्ट  कर  दी  हैं  तांकि  सन्देह  दूर  हो  सके  |

 जहां  तक  शाहदरा-सहारनपुर  लाइन  रेलवे  का  सम्बन्ध  इसमें  यात्रा  करना  सुरक्षित  नहीं

 है  ।  उस  पटरी  इंजनों  तथा  डिब्बों  को  बहुत  पहले  रद  किया  जाना  चाहिए  था  ।  यात्रियों

 तथा  सामान  के  लिये  कोई  wea  act  होना  चाहिए  था  परन्तु  कर्मचारियों  तथा  उनके  रोजगार

 का  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रदान  है  ।  प्रबन्धकों  को  यह  सुभाव  दिया  गया  है  कि  हमें  इस  मामले  का

 प्रभावी  ढंग  से  निबटारा  करने  के  लिये  तीन  महीने  का  समय  ate  दिया  जाये  ताकि  हम  विभिन्‍न

 विकल्पों  का  पता  लगा  सकें  ।

 सभापति  महोदय  द्वारा  सभी  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखे  गये  कौर  स्वीकृत  हुये

 The  cut  motions  were  put  and  negatived

 उपाध्यक्ष  पीठासीन  हुए
 I  Mr.  Deputy-Speaker  jn  rhe  Chair

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  ay  1970-71  के  लिये  अनुपूरक  अनुदानों  की  निम्नलिखित  अनुपूरक  मांग

 मतदान  के  लिये  रखी  गयो  तथा  स्वीकृत  हुई

 The  following  Demand  for  Grants  (Railway)  for  the  year  1970-71  was  put  and  adopted

 Eee

 मांग

 संख्या  जिंक  राशि

 er  re  ere  वाना

 पये

 2
 विविध

 व्यय  2,000
 मनन

 विनियोग  संख्या  3  विधेयक

 APPROPRIATION  (RAILWAYS)  NO.  3  BILL

 श्री  नन्दा  :.  मैं  प्रस्ताव  करता हूँ  कि  रेलों  के  प्रयोजनाथ  aq  1970-71  की

 सेवा  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय  अतिरिक्त  राशियों  के  संदाय  ak  विनियोग

 को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :  कि  रेलों  के  प्रयोजनार्थ  वर्ष  1970-71  की  सेवा  के

 लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय  अतिरिकत  राशियों  के  संदाय  ate  विनियोग  को

 प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted

 श्री  नन्दा :  मैं  विधेयक  को पुरःस्थापित  करता  हूँ । मैं मैं  प्रस्ताव  करता हूं  :  कि
 रेलों  के  प्रयोजनाथे  वित्तीय  ae  1970-71  की  सेवा  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से

 पय  ग्र ति रिक्त  राशियों  के  संदाय  ate  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 क्रिया  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  नियमानुसार  जो  सदस्य  विनियोग  विधेयक  पर  बोलना  चाहते  हैं
 वे  भ्रध्यक्षपीठ  जिन  मामलों  पर  चर्चा  करनी  लिख  कर  दे  दें  तथा  वे  मामले  मांगों  से

 सम्बन्धित  होने  चाहिये  ।  जिन  मामलों  पर  पहले  चर्चा  की  जा  चुकी  है  उनका  उल्लेख  न

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  हम  इसे  दस  मिनट  में  समाप्त  कर  सकते हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कंवर  MA  गुप्त  ।

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  (Dethi  Sadar)  :  I  want  to  draw  the  attention  of  the  hon.
 Minister  to  the  Railway  coloni-s  in  Delhi.  Their  condition  is  very  poor,  Even  the  basic
 amenities  viz.,  laterine,  water  etc.  have  not  been  provided.  I  request  him  to,  at  least,
 provide  them  these  amenities.

 It  has  been  suggested  thatin  Delhi  the  over-bridges  must  be  constructed  because
 traffic  is  on  the  increase.  I  request  the  hon,  Minister  to  solve  the  problem.

 It  is  time  that  the  poor  workers  must  be  treated  sympathetically  but  this  sympathy
 must  not  go  beyond  limit  by  which  indiscipline  may  be  created.  We  agree  that  the  workers
 of  Railway  must  be  proviced  with  the  maximum  facilities  but  that  should  not  reach  such  a
 Stage  where  the  workers  disobsy  their  officers,  The  dismissed  employees  must  not  be
 apoointed  to  decide  their  cases.

 It  is  true  that  the  hon.  Minister  has  created  a  machinery,  Possibly  certain  lady
 would  supervise  that  machinery.  If  there  is  any  such  machinery,  the  staff  for  that  machinery
 should  be  taken  out  of  the  Railway  Staff.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  दो  बातों  का  उल्लेख  किया  मैं  नियमों  का
 उल्लेख  कर  रहा  पहली  बात  पर  चर्चा  हो  चुकी है

 ।  दूसरी  बात  किसी  भी  मांग  से  सब  न्घित
 नहीं  मैं

 आपको
 बोलने  की  अनुमति  देता

 हूँ
 ।

 Shri  Ramavatar  Shastri  (Patna):  Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,  object  to  the  appoint- ment  of  the  persons  to  the  Cell  which  has  been  created  for  imple
 Programme.

 menting  the  Eleven  Point

 Is  it  true  that  a  person  who  is  the  leader  of  Bharat  Sewak  Sama  jin  Bihar  has  been
 appointed’  to  the  Cell,  A’  -Commission  is  inquiring  into  the  bungli  ng  done  by  the  Bharat Sewak  Samaj.  It  is  not  justified  to  appoint  any  person  of  Bharat  Se
 commission  takes  any  decision.  That  Cell  should  be  reorganised,  wak  Samaj  unless  the

 The  hon,  Minister  is  not  agreed  to  talk  to  the  Railway  Unions.  Now-a-days  there are  so  many  departmental  unions  of  Railway  viz.,  All-India  Station  Master  Association,
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 Indian  Railways  Loco  Mechanical  Staff  Association,  All-India  Ruooing  Staff  Association
 and  so  on.  All  these  unioas.  must  be  given  recognition.  |The  time  has  passed  when  the

 Government  listened  only  to  All-India  Railwaymen’s  Federation  and  National  Federation
 of  Indian  Railwaymen.  I  request  the  hon.  Minister,  at  least,  to  one  held  negotiations
 with  these  unions.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  केवल  पहली  बात  प्रासंगिक  है  ।  कृपया  उसी  पर  बोलिये  |

 Shri  Shiv  Chandra  Jba  (Madhubani)  :  Mr.  Deputy-Speaker,  Sir.  I  have  submitted

 cut  motion  to  the  effect  that  there  should  be  no  Ugaa  Halt  between  Sakari  and  Pandol

 stations.  _The  hon.  Minister:  assured  (0 But  the  Ministry  of  Railway  has  sanctioned.  that

 check  that  place.  But  still  that  halt  has  not  been  constructed.

 ‘The  survey  regarding  the  construction  of  Parsa  Halt  between  Nirm:!li  and  Bhagoria

 Stations  has  been  conducted.  There  is  a  long  distance  of  eight  or  nine  miles.  Why  the

 Government  are  not  constructing  that  halt  ?

 Apart  from  that  the  work  of  converting  Chikana-Fiag-Halt  Flag-Station  is  not  being

 done,

 The  basic  problém  with  the  Railway  is  the  lack  of  sense  of  duty.

 A  book  of  suggestions  and  opinions  has  been  given  to  us.  What  guarantee  is  there

 that  our  suggestions  would  be  conveyed  to  the-hon:  Minister  and  he  would  implement
 them  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 रेलों  के  प्रयोजनार्थ  वित्तीय  ax  1970-71  की  सेवा  के  लिये  भारत  a

 संचित  fafa  में  से  कतिपय  अतिरिक्त  रोगियों  कौर  विनियोग  की  प्राधिकृत करने

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  गी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 motion  was  adopted.

 :  उपाध्यक्ष  महोदय  फ्रदन यह है यह  है  :

 सकी  खंड  2  और  3  तथा  अनुसूची  cia  '  ै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 The  motion  was
 adapted. a

 खण्ड  2  att  3  तथा  अनुसूची  को  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clauses  2,  3
 and

 thé  Schedule  were  added  to  the  Bill.

 खण्ड  1,  विधेयक  का  नाम  तथा  अधिनियमन  सुत्र  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clause  1,  the  Enacting  Formula  and:  the  Title.  were  -added  to  the  Bill.

 शो  नन्दा  :  मैं
 करता

 ग्रीक  विधेयक  को  पारित  किया  जाये  प
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 नक्सलवादियों  की  गतिविधियां 5  1892

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  as

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  |

 The  motion  was  adopted.

 नव सलवा दो  गतिविधिया ं*

 NAXALITE  ACTIVITIES**

 उपाध्यक्ष  ६2 हैं |  सदन  देश  में  बढ़  रही  tea  नदी  गतिविधियों  आधे  घंटे

 चर्चा  की  होगी  जिसे  श्री  हेम  बर्रा  द्वारा  प्रारंभ  जायेगा  ।  19  1970  को  हुये
 मतदान  में  प्रथम  चार  स्थान  पाने  वाले  सदस्य  भी  प्रस्ताव कर्ता  के  प्रतिष्ठित  चर्चा  में  भाग  ले  सकेंगे  ।

 थ्रो  हेम  बुरा  :  ५  राज  ग्राम  घंटे  की  चर्चा  पर  बोलने  के  लिये  दी  गयी

 भ्र नुम ति  के  लिये  मैं  घन्यवाद  देता हूं  ।

 इस  बात  में  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  देश  में  नक्सलवादी  गतिविधियां  जोर-शोर  से  बढ़

 रही  बसों  तथा  ट्रामों  को  जलाया  जाता  है  कौर  संस्थापकों  पराक्रम  किया  जाता

 है  ।  हमारे  राष्ट्रीय  नतीजों  जसे  महात्मा  टगौर  कौर  नेताजी  की  मूर्तियों  का  भ्रपमान  किया

 जाता  है  तथा  माशी  का  गुणगान  किया  जाता  है  |

 यदि  कोई  यह  ame  कि  राष्ट्रीय  गौरव  की  इन  वस्तु ग्र ों  को  नष्ट  करने  से  भारतवासियों

 के  मस्तिष्क  से  इन  लोगों  को  हटाया  जा  सकता  तो  यह  गलत  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  पुलिस  को  arg  सान्याल  की  गिरफ्तारी  44,000  बम  बनाने  की

 क्षमता  वाली  सामग्री  का  पता  लगाने  पर  बधाई  देने  के  साथ-साथ  मैं  यह  कहना  चाहता हूं  कि
 केवल  उस  की  गिरफ्तारी  से  ही  इस  आंदोलन  को  दबाया  नहीं  जा  सकता  है  ।

 श्री  घी चंद  गोयल  पीठासीन  हुए  |

 [.  hrf  Shrichand  Goyal  in  the  Chair.

 ait  sito  go  डांगे  :  जो  कोई  घटना  घटित  होती  है  उसके  लिये

 नक्सलवादियों  पर  गलत  arr  लगाया  जाता
 यहां तक

 कि  डकैती  तथा  हत्या  को  भी

 नकसलवादी  गतिविधि  बताया  जाता  है  ।

 श्री  हेम  बुरा  यह  आन्दोलन  चीन  द्वारा  भ्रनुसरण  की  गई  व्यापक  चाले  का  एक  भाग

 जिसका  ध्येय  भारत  की  यथास्थिति  को  पलट  कर  देश  में  एक  प्रकार  नक्सलवादी  हिसात्मक

 शासन  स्थापित करना  है  ॥

 नक्सलवादी  लोग  चीन  से  शस्त्र  तथा  गोला-बारुद  प्राप्त  कर  रहे
 हैं  ।

 मत

 भव  बट

 के  है  [4910  discussion.
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 क  पास  कोई  विदेशी  al >
 शास्त्र  नहीं  पाये  ।  वे  देशी कहा  जाता  है  कि  नक्सलवादियों

 शास्त्र  ही  हैं  ।

 देश
 इन  शस्त्रों  में  से  कुछ  शस्त्र  तथा  गोला-बारूद  चीन  से  प्राप्त  किये  गये  ।  बाकी

 में  बनाये गये  हैं  ।

 बंगाली  में  हिन्दी  में  ज्योतिਂ  तथा  wast  में  लिबरेशन  शादी  पत्रिकायें

 देश  में  संतोष  व्याप्त  कर  रही  हैं  श्र  नक्सलवादियों  को  अपने  हिंसात्मक  ऑझान्दोलन  को  फलने

 में  मार्ग-दर्शक का  कार्य  कर  रही  हैं  ।  ये  पत्रिकायें गुप्त  रूप  से  प्रकाशित की  जा  रही  हैं  ।
 सरकार

 उन  लोगों  को  दंडित  करने  में  असमर्थ  है  जिनका  इसमें  हाथ  है  ।

 दिल्‍ली-स्थित  चीनी  दूतावास  सक्रिय  रूप  से  देश  में  तोड़  फोड़  के  कार्यों  में  सहायता  दे  रहा

 जिस  काय
 को

 करने  में  चीनी  दूतावास  सफल  रहा  है  वह  कार्य  देश  में  इसके  एजेन्ट  तथा

 नकसलवादी कर  रहे  हैं  ।  इतना  होते  हुये  भी  जब  सरकार से  सभा  में  चीन के  साथ  कूटनीतिक

 dara  तोड़ने  के  लिये  मांग  की  गई  थी  परन्तु  उसे  स्वीकार  कर  दिया  गया  |

 इस  देश  में  निःसन्देह  दो  प्रकार  से  हिंसात्मक  कार्य  हो  रहा  है  ।  पहला  तो  सरकार  द्वारा

 मूल्यों  में  वृद्धि  करके  करोड़ों  लोगों  को  आधिक  रूप  से  प्रभावित  करना  तथा  दूसरा  नक्सलवादियों

 की  गतिविधियों  का  नरन  रूप  ।

 नक्सलवादी  इस  देश  में  तोड़  फोड़  करने  का  वातावरण  कर  WE!  यह  चीन

 की  चाल  का  रंग  है  और  साथ  ही  इस  अ्रान्दोलन  ने  इस  देश  में  समाज-विरोधी  तथा  राष्ट्र-विरोधी

 तत्वों  को  प्रोत्साहन  दिया  है  ।

 इस  देश  में  निहित  स्वार्थों  को  नक्सलवादी  आन्दोलन  द्वारा  अपने  श्राप  को  गठित  करने  FT

 अवसर  मिला  है  तथा  वे  अघिक  से  अघिक  गठित  हो  रहे  हैं  ।

 यह  सच  है  कि  नक्सलवादियों  की  गतिविधियां  सम्पूर्ण  देश  में  फलती  जा  रही  कुछ

 लोगों  का  विचार  है  यदि  देश  से  आर्थिक  संकट  दूर  हो  जाये  तो  यह  गतिविधियां  भी  समाप्त  हो

 जायेंगी  ।  किन्तु  मेरा  विचार  है  कि  इनकी  गतिविधियां  तब  भी  समाप्त  नहीं  हो  सकती  क्योंकि

 उनका  आन्दोलन  भूमि  सुधार  पर  आघारित  न  होकर  स्वतंत्र  राज्य  बनाने  पर  श्राघारित  है  ।  यह

 लोग  मौके  का  लाभ  उठाने  का  प्रयत्न  करते हैं  ।

 नक्सलवादी  चीन  से  झपना  सम्बन्ध  बनाये  हुये  हैं  तथा  स्वयं  प्रघान  मंत्री  *  ने  राज्य-सभा

 में  यह  स्वीकार  किया  था  कि  श्री  चारु  मजुमदार  ने  चीन  का  दौरा  किया  ars  चीन

 भारत  का  शत्रु  देश  है  ae  उसके  साथ  सम्बन्ध  बनाने  में  क्या  कोई
 हानि  नहीं  है  ?

 महोदय  !  श्री  नेहरू  उन  दिनों  जीवित  थे  तथा  श्री  डांगे  ने  सभा  में  कहा  था  कि  चीन  we

 समाजवादी  देश  है  अरत  वह  भारत  पर  आदमी  नहीं  करेगा  ।  किन्तु  चीन  ने  समाजवादी  सिद्धांतों

 का  उल्लंघन  करते  हुये  भारत  पर  आक्रमण  किया  ।  मेरे  विचार  से
 नक्सलवादी

 भी  चीनी

 सेना  को  भारत  में
 बुलाने

 की  स्थिति  तैयार  कर  रहे हैं

 दिल्‍ली  स्थित  चीनी  दूतावास  नक्सलवादियों  को  तोड़  की  कार्यवाही  करने  के  लिए

 प्रोत्साहित  कर  रहा है  ।  सदन  में  कहा  गया  था  कि  दूतावास  राजनयिक  सम्बन्धों  को  बनाये  रखने
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 के  लिये  हैं  किन्तु  चीनी  द्वारा  दिल्‍ली  में  केवल  राजनयिक  सम्बन्ध  नहीं  बना  रहा  है
 भ्रमित

 वह  नक्सलवादियों  को  फोन  में  जाने  तथा  वहां  प्रोत्साहन  प्राप्त  करने  की  सुविधा  दे  रहा  है  ।

 Shri  Ramavatar  Shastri  (Patna)  :  Sir,  I  differ  from  the  political  attitude  of  the
 Naxalites  but  even  then  I  treat  them  as  patriots.  They  are  struggling  against  the  capitalism
 and  Imperialism  prevailent  in  the  country.

 Now,  I  would  like  to  put  certain  questions  in  this  regard.  May  I  know  the  number
 of  places  wherein  conspiracies  are  being  woven  in  the  name  of  Naxalites  aod  the  number
 of  persons  actually  involved  in  them  ?

 I  would  also  like  to  know  the  names  of  the  countries  whose  marks  are  there  on
 arms  which  have  been  confiscated  from  Naxalites.  Has  it  been  varified  properly  that  those
 arms  originally  belonged  to  China  ?

 My  third  question  is  whether  it  is  correct  that  the  youths  and  the  students  are
 inspired  to  indulge  in  these  activities  mainly  because  they  are  frustrated  and  without
 employment  opportunities  ?  If  it  is  so,  what  steps  are  being  taken  by  the  Government
 to  solve  the  problem  of  unemployment  ?

 Is  it  also  a  fact  that  the  police  killed  certain  persons  belonging  to  the  Communist

 Party  of  India  in  Puojab  and  Andhra  Pradesh  saying  that  they  were  Naxalites  ?

 In  the  end  I  would  like  to  suggest  that  thousands  of  Naxalites  being  kept  in  persons
 should  be  treated  a  political  prisoners.  May  I  know  whether  any  representation  to  this
 effect  has  been  received  by  the  Government  and  if  so,  the  reaction  of  the  Government
 thereto  ?

 श्री  बलराज  मधोक  :  साम्यवादी  दल  देश  में  रक्तपात

 कर  रहे  हैं  किन्तु  उन्हें  किसी  प्रकार  का  दण्ड  नहीं  दिया  जाता  ।  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  विभिन्न

 साम्यवादी  दलों  का  एक  ही  लक्ष्य  है  कि  देश  में  प्रजातंत्र  प्रणाली  को  समाप्त  करके  चीन  की

 भाँति  साम्यवादी  शासन  की  स्थापना  की  जाये  ?  इन  में  केवल  इतना  ही  अन्तर  है  कि  साम्यवादी

 दल  भारत  को  चीन  को  अनुगामी  बनाना  चाहता  है  रूस  का  नहीं

 वास्तव  में  arg  सभी  साम्यवादी  दलों  का  ध्येय  एक  ही  है  ।  शअ्रन्यथा  वे  परस्पर  सहयोग  क्यों

 करते हैं

 दूसरी  बात  यह  है  कि  साम्यवादी  दल  सभी  प्रकार  के  भ्रपराधियों  पाकिस्तानी  एजेंटों

 धौर  सैनिकों  को  शरण  देता  चाहे  वह  उनके  सिद्धांतों  को  मानता  है  gear  नहीं  ।  मैं  जानना

 चाहता हुं  कि  क्या ये  बातें सच  हैं  ।

 मेरा  तीसरा  प्रदान  यह  है  कि  क्या  साम्यवादी  दल  शिक्षा  संस्थापकों  और  राष्ट्रीय  नेतायों  पर

 श्रावण  करने  के  लिये  लोगों  को  प्रोत्साहित  कर  रहा  है  ?  चीन  की  सांस्कृतिक  क्रांति  के  अनुसार
 देश  की  सभी  प्राचीन  परम्पराश्रों  को  समाप्त  कर  देना  चाहिये  ।  अतः  साम्यवादी  दल  देश  में

 उसी  प्रकार  की  भावना  उत्पन  कर  रहा  है  ?

 मेरा  चौथा  प्रदान  यह  है  कि  क्या  यह  तके  एक  बहाना  मात्र  नही ंहै  कि  बेरोजगारी  श्र

 झा धिक  संकट
 के  कारण  ही  यह  आन्दोलन  पनपता  का  रहा  है  ?  वास्तव  में  ये  लोग  जनता  कौर

 सरकार  का  ध्यान  मूल  समस्या  से  हटाना  चाहते  हैं  जिससे  उसका  उचित  समाघान  न  किया

 जा  सकें  ।
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 मेरा  अन्तिम  wet  यह  है  कि  क्या  स्वयं  सरकार  इन  गतिविधियों  को  प्रोत्साहन  नहीं  दे  रही

 है  क्योंकि  वह  जानती है  कि  इनके  पीछे  कौर  भी  दो  साम्यवादी  दल  हैं  कौर  वह  इस  समस्या  को

 सुलझाने  में  भ्रामक  है  ?

 Shri  Shiva  Chandra  Jha  (Madhubani):  Sir,  may  I  know  whether  the  Government

 want  to  suppress  the  movement  of  the  Naxalites  because  of  their  extreme  idiology  or

 because  of  their  violent  activities  ?  Freedom  of  thought  has  been  enshined  in  our  consti-

 tution.  Therefore,  I  want  to  know  the  basis  on  which  Government  want  to  quell  this

 movement.

 Secondly,  may  know  whether  a  Nazalite  leader  was  killed  during  a  clash  between

 the  Police  and  the  Naxalites  or  he  was  murdered  by  the  police  after  arresting  him  ?

 Thirdly,  I  want  to  know  the  reasons  for  which  Kanu  Sanyal  has  been  arrested  ?

 My  fourth  question  is  as  to  why  Miss  Taylor  was  not  allowed  to  marry  Shri  Charu

 Mazumdar  ?

 In  the  end  I  would  like  to  know  the  educational  qualifications  of  the  persons  indulg-

 ing  in  these  activities.

 Sbri  Naval  Kishore  Sharma  (Daun)  :  Naxalites  problem  has  become  challenge  to

 the  Government  machinery  and  it  has  created  a  sense  of  violence  in  the  country.  In  this

 context  1  would  like  to  know  the  States  affected  by  Naxalites,  Seconudly  how  many

 persons.  have  been  arrested  during  perpetrating  Naxalite  activities  and  what  action

 has  been  taken  by  the  Government  against  them  ?  Thirdly,  is  it  a  fact  that

 arms  were  stolen  from  the  Defence  stores  and  supplied  to  Naxalites?  If  so,  will  Govera-

 ment  inquire  into  it  whether  any  conspiracy  was  woven  in  this  matter  ?

 My  fourth  point  is  that  the  anti-sccial  element  have  intermingled  with  the  Naxalites
 in  the  disquise  of  Naxalites  they  indulge  in  every  sort  of  disruptive  activities.  May and

 know  whether  the  Government  would  kecp  an  eye  on  them  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  झ्र  इलेक्ट्रोनिक्स  ate  बेमानी  तथा  श्रौद्योगिक  श्रनुसंघान  विभागों

 में  राज्य  मंत्री  (ait  कृष्ण  चन्द्र  पंत  :  महोदय  !  माननीय  सदस्यों  ने  इस  सम्बन्ध  में  जो  व्यग्रता

 की  है  मैं  उसका  समर्थन  हूँ  ।  किन्तु  माननीय  सदस्य  श्री  हेम  बुरा  का  यह  कहना

 उचित  नहीं  है  कि  मैंने  प्रश्न  के  उत्तर  में  जानकारी  पर्याप्त  दी  है  ।  मूल  प्रइन  में  एक  विशिष्ट

 क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  मांगी  गई  थी  और  उत्तर  में  उपयुक्त  जानकारी  दी  गई  है  ।  माननीय

 सदस्यों  ने  बाद  में  कुछ  ऐसे  प्रश्न  भी  पूछे  हैं  जो  वास्तव  में  मुलर  saa  से  कोई  सम्बन्ध  नद्दी  रखते

 तथापि  मैं  उनका  भी  उत्तर  देने  का  प्रयास  करूंगा  |

 माननीय  सदस्य  द्वारा  दिये  aa  भाषण  में  उल्लिखित  बातों  के  भ्र ति रिक्त  wa  विशेषकर

 तीन  बातें  उठाई  गई  हैं  ।  उनमें  से  पहली  बात  यह  है  कि  नव सल पंथियों  को  गतिविधियों  का

 व्यापक  ब्यौरा  नहीं  दिया  गया  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  पश्चिम  बंगाल  से  देश  के  अन्य  भागों  में

 इत  प्रकार  की  गतिविधियां  कैसे  फैल  इसका  कारण  भी  नहीं  बताया  गया  ।  तीसरे  उनके

 चीन  के  साथ  सम्बन्ध  का  भी  उल्लेख  नहीं  किया  गया  ।  मैं  इन  तीनों  ही  बातों  पर  संक्षेप  में  प्रकाश

 डालने  प्रयत्न  करूंगा  |

 माननीय  मित्र  at  बलराज  मधोक  ने  प्रश्न  क्या  है  fe  साम्यवादी  दल  और

 वादियों  में  गठबन्धन  चिप्स  हो  गया  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  केवल  माननीय  सदर  को  तथ्यों  से  अवगत
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 करा  सकता  हूं  ।  साम्यवादी  दल  ने  जब  संयुक्त  मोर्चा  सरकारों  में  भाग  लिया  तो

 उनके  एक  दल  ने  सामरिक  संघर्ष  करने  तथा  संसदीय  प्रक्रिया  में  सहयोग  न  देने  की  मांग  की  ॥

 इसी  आधार  पर  उसने  अपना  अलग  जमीन  अपनाया  |  यह  घटना  1967  की  है  कयोंकि

 प्राम  चुनावों  के  बाद  ही  देश  की  राजनीतिक  स्थिति  में  परिवर्तन  आया  था  ।

 जिसे  उग्रवाद  कहा  जाता  है  उसका  पहला  लक्षण  1967  में  नक्सलवादी  में

 देखने  को  मिला  था  तथा  उसके  उपरांत  यह  उग्रवाद  पश्चिम  आंध्र  केरल  ate  उत्तर

 प्रदेश  में  फैल  गया
 ।

 साम्यवादी  दल  के  कुछ
 लोग

 सुन  दल  से
 अलग  हो  गये  और  उन्होंने

 भ्रपनी  समन्वय  समिति  बना  ली  ।

 उसके  कुछ  मास  पश्चात्‌  श्री  काकुली  शादी  स्थानों  पर  हिंसा  at  घटनाएं
 देखी  गई  ।  नक्सलवादी  घटना  के  सम्बन्ध  में  उनके  कुछ  नेताओं  को  दण्ड  भी  दिया  गया

 जिससे
 इस  भ्रान्दोलन  को  आघात  पहुंचा

 '
 झ्रांध्र  प्रदेश  और  केरल  में  की  गई  पुलिस  की

 कार्यवाही  से  वहां
 इन  गतिविधियों  पर  काफी  नियंत्रण  हुआ  1969  में  नक्सलवादी  घटना  के  सम्बन्ध  में
 जिन  लोगों  को  दण्ड  दिया  गया  था  उनको  मुक्त  कर  गया  तथा  उनके  मुक्त  होने  तथा
 पश्चिम  बंगाल  में  संयुक्त  मोर्चा  सरकार  के  आगमन  के  कारण  उग्रवादियों  को  अपनी  शक्ति  बढ़ाने
 का  अवसर  मिल  गया  ॥

 महोदय !
 22  asa  1969  को  की

 स्थापना  से  एक  कौर

 स्थिति  उत्पन  हो  गई  |  इस  दल  के  कुछ  न्य  वर्ग  ai  पश्चिम  बंगाल  ane  राज्यों
 में

 भी
 उठ  खड़े  हुये  तथा  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  पर  भी  इसका  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़ा  ।
 उग्रवादियों  ने  श्रीराम  में  भी  अपनी  गतिवि  बयां  चलाने  का  प्रयास  किया  जिसपर  सहज  में  पिछले

 सत्र  में  चर्चा  भी  की  गई  थी  ।  श्री  नवल  किशोर  ने  इस  सम्बन्ध  में  जानकारी  प्राप्त  करने  की  माँग

 भी  की

 दूसरा  प्रत  नक्सलवादियों  तथा  चीन  में  सम्बन्ध  होने  के  बारे  में  उठाया  गया  था  ।  इस
 प्रदान  पर  सदन

 में
 चर्चा  की  जा  चुकी  है  तथा  सरकार  ने  सभी  तथ्यपूर्ण  उपलब्ध  जानकारी  सभा  के

 समक्ष  रख
 दी  है

 ।  यह  सम्बन्ध  विचारधारा  सम्बन्धी  मानो  विचारधारा  के  श्राधारतत्वों
 ae  उपदेशों  से  इस  आन्दोलन  में  भाग  लेने  वालों  द्वारा  ली  गई  प्रेरशा  से  कौन  अवगत  नहीं

 सरकार  को  इस  बात  का  भी  पता  लगा  है  कि  चीनी  रेडियो  दौर  पत्र  पत्रिकाएं
 नक्सलवादी  गतिविधियों  का  श्रतिशयोक्तिपूर्ण  प्रचार  कर  रहे  हैं  ।  किन्तु  इस  बात  की  सूचना  नहीं
 मिली  है  कि  इन  को  चीन  से  अधिक  मात्रा  में  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  हो  रही  है  ।  सदन  में

 यह
 जानकारी  प्रस्तुत  की  जा  वकी  है  कि  चीनी  दूतावास  ने  केरल  में  कुछ  व्यक्तियों  को  कुछ  घन  राशि
 दी  छुपे  नागाओं  के  माध्यम  से  हथियारों  की  सप्लाई  के  बारे  में  भी  सभी  को  जानकारी  है  किन्तु
 इस  सम्बन्ध  में  अभी  जानकारी  प्राप्त  नहीं  हुई  है  कि  क्या  नक्सलवादियों  को  चीन  से  कोई  नियमित
 आधिक  सहायता  मिलती  है  ।  हाल  ही  में  न  सलवा दियों  से  जब्त  किये  गये  हथियारों  से  भी  इस
 सम्बन्ध  में  कोई  प्रकाश  नहीं  पड़ता  ।

 श्री  शिव  चन्द्र  का  ने  ag  say  उठाया  कि
 क्या  सरकार  नक्सलवादियों  का  दमन  उनकी
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 विचारधारा  के  कारण  करना  चाहती  है  अथवा  उनकी  गतिविधियों  के  कारण  चाहती

 इस  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  ?  कि  सरकार  प्रजातंत्र  प्रणाली  के  अनुकूल  सभी  प्रकार  की

 स्वतंत्रता  जैसे  विचारों  की  प्रकाशन  आदि  की  स्वतंत्रता  का  अधिकार  देती  है  ।  महोदय  !

 इस  सदन  में  सभी  प्रकार  की  विचारधारा  के  माननीय  सदस्य  हैं  तथापि  हम  सभी  के  सहयोग  से

 कार्य  करना  चाहते  हैं  ।  किन्ही  विषयों  पर  सहमति  ate  भ्र सहमति  भी  व्यक्त  की  जाती  है

 सरकार  देश  की  सभी  समस्या ग्र ों  के  प्रजातांत्रिक  ढंग  से  सुलझाने  में  विश्वास  रखती

 महोदय  नक्सलवादी  हिंसा  का  मार्ग  अपना  रहे  हैं  तथा  वे  संविधान  में  प्रस्थान  नहीं

 रखते  ।  वे  प्रजातंत्र  प्रणाली  के  श्राघार  भुन  सिद्धान्तों  संस्थानों  को  नष्ट  करने  का  प्रयास  कर

 रहे  हैं  ।  गर्त  मूक  ग्रा इच यें  है  कि  श्री  का  ने  यह  set  कस  पूछा  ।  संसदीय  के  म्रचुकूल

 कार्य  करने  कौर  हिसा  झनुसरणा  करने  में  बहुत  अन्तर  है  ।  किसी  विषय  में  माननीय  सदस्यों

 में  मतभेद  हो  सकता  है  किन्तु  fear  का  अनुसरण  करना  स्वीकार  नहीं  किया  जाएगा  |

 नक्सलवादियों  कौर  उग्रवादियों  की  गतिविधियों  का  उल्लेख  क्या  जा  प्रचार

 पर्चे  बांटना  या  माओ  विचारधारा  को  लेकर  नारे  बाजी  करना  शादी  उनकी  प्रमुख

 गतिविधियां  हैं  तथा  लाल  भंडा  फहराना  भी  इसमें  सम्मिलित

 उन्होंने  राष्ट्रीय  प्रतिमानों  ate  गांधी  जी  आदि  राष्ट्रीय  नेताशथ्रों  के  चिन्हों  पर

 भी  श्रावण  किये  क्या  माननीय  सदस्य  यह  समझते  हैं  कि  राष्ट्रीय  नेतायों  के  चित्रों  को

 नष्ट  करने  से  ये  लोग  जनता  के  हृदय  से  उनके  प्रति  आस्था  समाप्त  कर  सकते  हैं  ?  ऐसा

 सोचना  बचपना  नहीं  तो  ate  क्या  है  ?  जिन  नेतायों  ने  विदेशी  शासन  के  दौरान  देश  की  जनता

 में  बल  और  बलिदान  की  भावना  भरी  तथा  उनको  एक  प्रकाश  दिखाया  क्या  जनता  उन

 नेतायों  को  भूल  सकती  है  ?  कभी  नहीं  ।  आज  भारत  तो  क्या  विषव  के  ava  देश  भी  गांघी  शादी

 नेताओं  का  साभार  मानते  तथा  विभिन्‍न  देशों  में  उनकी  प्रतिमायें  स्थापित  की  जा

 रही  हैं
 ।

 इसके  अतिरिक्त  सार्वजनिक  कार्य  कर्त्ता त्रों  ate  नेताओं  पर  भी  श्रावण  किये  गये  उनकी

 हत्या  की  गई  ।  बंगाल  से  art  वाले  माननीय  सदस्य  क्षमा  करेंगे  कि  स्वयं  साम्यवादी  दल

 भी  इनके  आक्रमणों  से  न  बच  सका  ।  एक  दिन  श्री  पी०  राममूर्ति  ने  इस  बात  की

 शिकायत  की  कि  नक्सलवादियों  से  उन्हें  भी  डर  है  ।

 वास्तविकता  यह  है  कांग्रेसी  कार्यकर्त्ताश्रों  के  साथ  साम्यवादी  साम्यवादी

 दल  के  का्येकर्त्ताश्रों  पर  भी  नक्सलवादियों  के  आक्रमण  नक्सलवादियों

 का  दृष्टिकोण  fata
 भिन्न  है  तथा  वे  शक्ति  कौर  हिंसा  में  विश्वास  करते  हैं  सदस्यों  का

 शान्तिपूर्वक  निबटारा  करने  में  नहीं  ।  इस  समस्या  पर  विपक्षी  दल  के  माननीय  भी  राहत

 महसूस  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  देश  में  यदि  इसी  प्रकार  at  राजनीति  का  बोल  वाला  हो  गया  तो

 हमारे  पुर्जों  का  स्वप्न  अधूरा  रह  जायेगा  ।

 इस  बाल्को  भी  किया  गया है  कि  नक्सलवादियों  के  सा  थकुछ्ध  समाज  विरोधी |  है  3  at  |
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 तत्त्व  भी  मिल  गये  हैं  ।  वास्तव  में  कुछ  क्षेत्रों  में  नक्सलवादियों  ने  इन  समाज  विरोधी  तत्त्वों  को

 स्वयं  सम्मिलित  fear  तथा  इनकी  सहायता  से  लूटपाट  भ्रौर  डाके  डाले  |

 हथियारों  का  जमा  उनका  बनाना  हथियार  विस्फोटक  cert  संबधी

 अ्रघिनियम  तथा  दण्ड  संहिता  के  भ्रन्तगंत  अपराघ  है  ।  भ्रप्रेल  के  तीसरे  सप्ताह  से  इन  उग्रवादियों

 की  गतिविधि  में  अघिक  वृद्धि  हुई  ।  इन  उग्रवादियों  ने  प्रायः  राष्ट्रीय  दिक्षा  संस्थानों  पर

 अ्राक़मणा  किए  तथा  लाल  भंड  फहराये  ।  उन्होंने  सरकारी  कर्मचारियों  कौर  विशेषकर  पुलिस  पर

 भी  आदमी  किये  ।  अधिक  गम्भीर  बात  यह  हुई  कि  कुछ  विद्याथियों  पर  भी  इस  विचारधारा

 का  प्रभाव  पड़ने  लगा  है  ।  श्री  शर्मा  ने  यह  जानना  चाहा  है  कि  सरकार  ने  इस  पर  बया  कार्यवाही
 की  है  तथा  श्री  adie  ने  यह  ads  लगाया  है  कि  सरकार  नक्सलवादियों  के  विरुद्ध  कठोर

 कार्यवाही  नहीं  कर  रही  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  विस्तृत  ब्यौरा  नहीं  देता  चाहता  क्योंकि  सरकार  द्वारा  की  गई

 कार्यवाही  का  उल्लेख  यहां  कई  बार  किया  जा  चुका  है  ।  मैं  केवल  इतना  ही  कहना  चाहता  हूँ  कि

 इस  संबन्ध  में  हर  सम्भव  कार्यवाही  की  जा  रही  है  तथा  राज्य  सरकारों  को  बताया  जा  रहा  है
 कि  हम  उनकी  क्या  सहायता  कर

 सकते  हैं  ।

 केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकारों  से  निकट  सम्बन्ध  बनाये  हुए  हैं  तथा  उन्हें  इस  बात  की

 आवश्यकता  से  अवगत  करा  रही  है  कि  इस  संबंध  में  अत्यंत  सतकंता  बरती  जाये  तथा  इन

 विधियों  पर  काबू  पाने  के  लिए  कानूनों  शादी  का  दृढ़ता  से  पालन  किया  जाये  ।  राज्य  सरकारों
 की  सदस्य  पुलिस  site  वायरलैस  शादी  उप५  रणों  की  सहायता  दी  गई  है  ।  आंध्र  परिचय

 ara  उड़ीसा  कौर  उत्तर  प्रदेश  की  राज्य  सरकारों  ने  षड्यंत्र  इरादी  के  मामलों  में
 बहुत

 से  मुकदमें  चलाये  हैं  ।  तोड़  फोड़  को  भड़काने  वाले  साहित्य  को  मुद्रित  कौर  प्रकाशित  करने  वाले
 व्यक्तियों  के  विरुद्ध  भी  कार्यवाही  की  रही  है  ।  ग्रेड  रूप  से  हथियार  कौर  गोला  बारूद  रखने
 वालों  को  पकड़ने  के  लिए  की  जा  रही  व्यवस्थित  कार्यवाही  से  भी  कुछ  लाभ  gar  है  |

 नक्सलवादियों  और  उग्रवादियों  द्वारा  कानून  का  उल्लंघन  किए  जाने  पर  जनता  में  आक्रोश
 उत्पन्न  हो  गया  है  ।  यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  बात  है  कि  जनता  को  इन  गतिविधियों  का  विरोध
 करना  चाहिए  क्योंकि  केवल  पुलिस  के  सहारे  इन  पर  arg  नहीं  पाया  जा  सकता  ।  नक्सलवादियों
 द्वारा  उत्पन्न  की  गई  समस्या  हम  सभी  के  afer  में  है  ञ्च

 सभी  राजनीति  दलों  का  कर्त्तव्य
 है  कि  जनता  को  इनका  विरोघ  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  करें  ।

 जहां  तक  उग्रवादियों  की  गिरफ्तारी  का  सम्बन्ध  att  प्रदेश  में  1641,  श्रीराम  में

 388,  बिहार  में  625,  केरल
 में

 163,  तमिल  नाडु  में  44,  महाराष्ट्र  में  15,  मैसूर  में  5,  उड़ीसा

 में
 237,  पंजाब  में  128,  राजस्थान  में  ate  पश्चिम  बंगाल  में  2,291  व्यक्तियों क

 गिरफ्तार  किया  गया  है  ।  उत्तर  प्रदेश
 रोक  जम्मू  शर  काश्मीर  की  सरकारों  से  कभी  तक  इस

 सम्बन्ध  में  सुथना  नहीं  मिली  इसके  साथ  ही  मैं  ag
 भी

 निवेदन  करता  हूं  कि

 मध्य  प्रदेश  भर  नागालेंड  की  सरकारों  ने  यह  जानकारी  दी  है  कि  a  तक

 कोई  गिरफ्तारी  नहीं  की  गई  है  ।
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 श्री  एस०  कार  दामानी  :  क्या  बे  सभी  जेल  मे ंहै  अथवा  उनमें  से  किन्हीं

 को  जमानत  पर  छोड़  दिया  गया  है  ॥

 श्री  कृष्ण  wee  पन्त
 :

 मैं  समझता  हूं  माननीय  सदस्य  यह  प्रशन  क्यों  पूछ  रहे  हैं  ।

 बंगाल  के  न्यायलयों  ने  कई  अवसरों पर हमसे इस पर  हमसे  इस  बारे  में  पूछा  गया  है  ।  वास्तव  में  परिचित

 बंगाल  में  कार्यकारिणी  श्र  न्यायपालिका  में  मतभेद  हो  गया  है  तथा  यदि  न्यायालय  किसी  को

 जमानत  पर  छोड़ना  चाहे  तो  हम  उसमें  कुछ  महीं  कर  सकते  ।  सरकार  केवल  इंतना  कर  सकती

 है  कि  मुकदमा  चलाने  वाले  अधिकारियों  को  यह  mee  दिए  जायें  कि  वे  न्यायालय  के  समक्ष

 मामलों  को  ठीक॑  समय  पर  कौर  यथा  सम्भव  ठीक  st  से  प्रस्तुत  करें  ।  सरकार  ने  यह  भी

 है  तथा  इसके  परिणाम  स्वरूप  कलकत्ता  में  जमानत  पर  छोड़े  गये  व्यक्तियों  की  सख्या

 घटी है  1

 श्री  रामावतार  शास्त्री  मे  seat  किया  था  कि  क्या  बेरोजगारी  के  कालरा  ही

 युवकों  में  भ्र संतोष  नहीं  महोदय  !  सभी  जानते  हैं  कि  मदि  पढ़ें  लिखकर  भी  युवकों  को

 रोजगार  नहीं  मिलता  तो  उनमें  wade  को  भावना  उत्पन्न  हो  जाती  किन्तु  बेरोजगारी  की

 समस्या  ऐसी  है  जो  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  समय  भी  हमारे  देश  में  कुछ  भ्रंश  तक  विद्यमान  थी  ।  देश

 में  गरीबी  है  तथा  जनसंख्या  बढ़ती  जा  रही  है  ।  1947 में  भी  यह  समस्याएं  भयानक  रूप  में

 विद्यमान  थीं  किन्तु  हमने  उन्हें  प्रजातंत्रिक  ढंग  से  geal  का  प्रयत्न  किया  है  ।  इन  समस्याओं

 को  रातों  रात  grata  किसी  भी  प्रकार  से  सम्भव  नहीं  है  ।  कुछ  दिन  हमारे

 समक्ष  रहेंगी  |  फिर  भी  इन  समस्याओं  का  नाम  लेकर  हिंसा  और  लूटमार  जेसी  गतिविधियों  को

 मान्य  नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि  हिसा  से  भी  इनका  समाघान  नहीं  हो  सकता  ।  मैं  स्वीकार

 कर्ता  हूँ  इस  समस्या  में  सामाजिक-आर्थिक  विनीता  भी  एक  कारण  है  किन्तु  फिर  भी
 ट्ंसिफ

 गतिविधियों  को  किसी  प्रकार  न्यायसंगत  नहीं  कहा  जा  .

 ga  मैं  केवल  इतना  निवेदन  करके  झपना  भाषण  समाप्त  करना  चाहती  हूं  कि  हमें  भी

 ara  राष्ट्रों  की  भांति  अपने  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  करनी  है  ।  हम  किसी  भी  देश  का  म्रन्घानुकरण  नहीं

 इन करें  सकते  हमने  प्रजातंत्र  प्रणाली  अपनाई  है  ate  हमें  उसी  के  ग्र तुरूप  कार्य  करना  है  ।

 गतिविधियों  को  हम  अपने  प्रिय  सिद्धान्तों  के  प्रतिकूल  पाते  हैं  ।

 नियम
 193  के  ott  चर्चा

 DISCUSSION  UNDER  RULE  193

 सभापति  महोदय  :  aa  सभा  में  भारतीय  रुई  निगम  की  स्थापना  के  बारे  में  31  जुलाई

 1970  को  वैदेशिक  व्यार  मंत्री  द्वारा  सभा-पटल  पर  रखे  गए  विवरण  के  संबंध  में  चर्चा  उठाई

 जाएगी  ।  इसके  लिए  दो  घंटे  का  समय  निर्धारित  किया  गया है  मेरे  विचार  से

 राज  इसे  पूरा  नहीं  किया  जा  सकता ॥

 ह
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 नियम  193  के  भ्र घिन  चर्चा 5  1892

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  बड़े  दुख  के  साथ  कहना  पड़ता  है
 कि  इतने

 महत्वपूर्ण विषय  पर  चर्चा  करने  के  लिए  भी  केवल  दो  घन्टे  का  समय  नियत  किया  गया  है  |

 वास्तव  में  याद  घन्टे  की  चर्चा  भी  भ्राघे  घन्टे  में  समाप्त  न  हो  कर  एक  घन्टा  ले  लेती  और

 झाज  तो  स्वयं  मन्त्री  महोदय  ने  are  घन्टे  से  अधिक  का  समय  ले  लिया  ।

 महोदय  !  सरकार  ने  रुई  के  व्यापार  को  भ्र धि कार  में  लेने  तथा  भारतीय  रुई  निगम

 स्थापित  करने  के  हाल  ही  के  निराले  में  आधिक  कारणों  की  अपेक्षा  राजनीतिक  कारण  ही  हैं  ।

 सरक।र  ने  विभिनन  क्षेत्रों  में  प्राथमिक-नीतियों  को  विफल  होते  देखकर  राष्ट्रीयकरण  का  नारा

 लगाना  आरम्भ  कर  दिया  है  ।  सरकार  इसके  परिणामों  की  उपेक्षा  कर  रही  है  ।

 महोदय  !  श्री  ने  सत्तारूढ़  कांग्रेस  संसदीय  दल  के  सदस्यों  में  एक  परिपत्र  परिचालित

 किया  है  ।  इस  बात  का  प्रकाशन  समाचार  पत्रों  में  भी  हुमा  है  तथा  मन्त्री  महोदय  ने  स्वीकार

 किया  है  हमारे  पास  कोई  व्यवस्था  नहीं  हमारे  पास  कोई  विशेषज्ञ  नहीं  हैं  तथा  इस  स्थिति

 में  मैं  यह  बताने  में  असमथ  हूँ  कि  पांच  से  दस  वर्ष  बाद  कया  होगा  ह

 कया  मन्त्री  महोदय  ने  यह  कार्य  झ्र घेरे  में  छलांग  लगाने  जैसा  नहीं  किया  ?  सरकार

 ने  देश  की  प्रजातंत्र  प्रणाली  को  कमजोर  बनाने  का  भी  कदम  नहीं  उठाया  है  ?  मैं  समान  रहा  हूं

 कि  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के  हाथों  में  सत्ता  आने  से  ही  सभी  राजनीतिक  तथा  श्रमिक  शक्तियां

 भी  सरकार  के  हाथों  में  सिमटती  जा  रही  हैं  ।  रुई  व्यापार  एक  विकेन्द्रीकरण  उद्योग  है  जिसमें

 लगभग  तीन  करोड़  व्यक्तियों  की  रोज़ी  निहित  है  किन्तु  यदि  इसको  सरकार  ने  अपने  अधिकार  मैं

 लिया  तो  रातों  रात  वे  सभी  सरकार  पर  आश्रित  हो  जायेंगे  उनकी  राजनीतिक  गतिविधि

 बन्द  हो  जाएगी  |  ph  आंशका  है  कि  इससे  सत्तारुढ़  दल  भावी  चुनावों  के  लिए  भी  मतदान  को

 भ्रपने  पक्ष  में  कर  लेगा  ।  मैं  सरकार  को  सचेत  कर  देना  चाहता  हूं  कि  इस  कार्यवाही  से  बेरोजगारी

 की  समस्या  अत्यन्त  भयानक  रूप  धारण  कर  लेगी  |  इस  र  मय  लगभग  तीन  लाख  व्यापारी  इस

 उद्योग  को  चला  रहे  हैं  यदि  इस  पर  सरकारी  अधिकार  हो  गया  तो  वे  बेरोजगार  हो  जायेंगे  ।

 साथ  ही  यदि  प्रत्येक  व्यापारी  के  परिवार  में  पांच  व्यक्ति  भी  माने  जायें  तो  इनकी  सख्या  15

 लाख  से  अधिक  हो  जाएगी  ।  इसी  प्रकार  यदि  इस  उद्योग  से  सम्बन्धित  मजदूरों  की  संख्या  भी

 लगाई  जाए  तो  बेरोजगारी  की  समस्या  का  कोई  ठिकाना  ही  नहीं  रहेगा  ।

 इस  समय  आवश्यकता  इस  व  त  की  है  कि  कपास  के  विकास  पर  झिझक  धन  राशि  लगाई

 जाए  ।  तब  तक  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  इस  पर  केवल  80  लाख  way  खर्च

 किये गये  हैं  ।  यह  राशि  इतनी  कम  है  कि  इसका  कोई  उपयोग  ही  नहीं  दूसरी  ओर  हम  रुई  के

 आयात  पर  80  से  90  करोड़  रुपयों  की  राशि  aa  कर  रहे  हैं  ।  यदि  इसमें  से  10  करोड़  रुपये

 भी  कपास  के  विकास  में  ह  किये  गए  होते  तो  भ्रच्छे  परिणाम  निकलते  ।  पिछले  पाँच  वर्षों  से

 प्रति  वर्ष  केवल  58  लाख  गांठों  का  उत्पादन  हो  रहा  माननीय  मन्त्री  ने  तके  दिया  है  कि  वर्ष

 1948  की  तुलना  में  कपास  का  उत्पादन  दूना  हो  गया  है  ।  किन्तु  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  वर्त  मान

 उत्पादन  की  तुलना  1948  के  उत्पादन  से  नहीं  की  जानी  चाहिये  ।

 सच  यह  है  कि  रुई  की  मांग  75  प्रतिशत  बढ़  गई  है  किन्तु  विश्व  भर  में  हमारे  देश  में
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 प्रति  एकड़  रुई  का  उत्पादन  सबसे  कम  है  ।  अमरीका  में  कपास  का  प्रति  एकड  उत्पादन  493

 पौंड  रूस  में  746  पाँच  ब्राजील  में  223  पौंड
 मे  रसिको  में  618  पौंड  है  शादी  आदि  ॥

 इतना  ही  नहीं  पाकिस्तान  जेसे  देश  में  भी  प्रति  एकड़  उत्पादन  254  पौंड  है  जबकि  भारत  में rr

 इसकी  मात्रा  केवल  117  पौंड  है  ।  इससे  सिद्ध  होता  है  कि  भारत  में  कपास  का  प्रति  एकड़

 उत्पादन सभी  देशों  से  कम  है  ।

 हजारों  एकड़  भूमि  ऐसी  है  जिसमें  खेती  करके  दिखाने  के  तरीकों  से  यह  प्रमाणित  हो  गया

 है  कि  पैदावार  को  80  से  100  प्रतिशत  तक  बढ़ाया  जा  सकता  है  तथा  जहाँ  सिंचाई  की  सुविधा

 नहीं  है  वहां  भी  यदि  वैज्ञानिक  ढंग  से  खेती  की  जाये  तो  उत्पादन  में  60  से  75  प्रतिशत  वृद्धि  हो

 सकती  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  यदि  किसान  को  सुधरे  हुए  उर्वरकों  और  कीटनाशक

 दवाइयों  की  नियमित  प्राप्ति  होती  रहे  तो  उत्पादन  में  पर्याप्त  वृद्धि  हो  सकती है  ।

 महोदय  !  यदि  प्रस्तावित  व्यापार  निगम  की  अपेक्षा  सरकार  इसे  विकास  निगम  का  रूप

 दें  तथा  यह  निगम  वापस  के  विकास  पर  ध्यान  दे  तो  देश का  80  या  90  करोड़  रुपया  बच  सकता

 इस  रुई  व्यापार  पर  सरकार  द्वारा  अधिकार  करने  या  निगम  की  स्थापना  करने  का  कोई

 औचित्य  नहीं  है  क्योंकि  रुई  व्याप।र  बड़ा  जटिल  है  ।  रुई  की  अनेक  किस्में  है  तथा  अनेक  प्रकार

 के  काउंट  हैं  ।  विभिन्‍न  मिलें  विभिन्‍न  प्रकार  की  रुई  का  प्रयोग  करती  है  ।  भारत  रुई  व्यापार

 fara  में  gat  व्यवस्थित  व्यापार  माना  जाता  है  तथा  सरकार  इस  पर  अघिकार  करके  इस  व्यवस्था

 को  व्यस्त  कर  देगी  ।

 रुई  व्यापारी  इस  उद्योग  की  ऋण  atfe  देकर  सहायता  कर  रहे  हैं  तथा  सरकार  के  पास

 इस  उद्योग  की  कौर  से  कोई  शिकायत  भी  नहीं  है  ।  साथ  ही  रुई  व्यापार  के  विरुद्ध  विदेशी  मुद्रा

 सम्बन्धी  नियमों  का  उल्लंघन  करने  की  भी  कोई  शिकायत  नहीं  है  ।  स्वयं  मंत्री  महोदय  ने  अपने

 वक्तव्य  में  कहा  है  कि  इस  व्यापार  में  विदेशी  मुद्रा  की  हानि  के  बारे  कोई  शिकायत  नहीं  है  ।
 ऐसी

 स्थिति  में  सरकार  का  यह  कदम  न्यायपूर्ण  नहीं  कहा  सकता  ।  इस  समय  50  प्रतिशत  रुई  का

 mara  मिश्र  तथा  सुडान  में  कर  रहे  हैं  ।  इन  देशों  से  विशेष  व्यापार  समझौता  इसलिए  किया  गया

 है  जिससे  हम  इन  देशों  को  रुपये  में  भुगतान  कर  सकें  ।  इस  पर  भी  हम  अधिकांश  रुई  का  रायात

 पी०  के  झन्तगंत  अमरीका  से  कर  रहे  हैं  ।

 सरकार  ने  तके  दिया  है  सुडान  और  जहां  से  हम  50  प्रतिश्त  रुई  का  रायात

 कर  रहे  ने  इस  व्यापार  का  राष्ट्रीयकरण  किया  है  ale  हमें  भी  उनके  स्तर  तक  पहुंचने  के  लिये

 ऐसा  करना  चाहिए  ।  परन्तु  क्या  फ्रांस  att  हांगकांग  जेसे  अन्य  बहुत  से  देश  नहीं

 हैं  जो  मिश्र  श्र  सुडान  से  रुई  खरीद  रहे  हैं  कौर  उन्होंने  अपने  इस  व्यापार  का  कभी  तक

 करणा  नहीं  किया  है  ।  वस्तु  स्थिति  यह  है  कि  ये  देश  बड़ी  सफलता  ate  बिना  किसी  कठिनाई  से

 अरपना  व्यापार  कर  रहे  हैं  ।

 सरकार  ने  झपने  वक्तव्य  में  कहा  है  कि  वह  उन  मिलों  के  जिनको  aaa  अघिकार  में

 लिया  है  शौर  जिनका  प्रबन्ध  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  किया  जा  रहा  रुई  खरीदेंगे  ।  सरकार

 द्वारा  दिये  गये  तकों  में  से  ag  एक  तक  है  जिसके  agate  सरकार  इस  स्थिति  का  अनुचित  लाभ
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 उठाना  चाहती  है  ।  सरकार  को  अन्य  खरीददारों  की  तरह  बाजार  में  जाना  चाहिए  ।  यदि

 सरकार  अनाज  के  मामले  की  तरह  अधिप्राप्ति  की  नीति  अपनायेगी  तो  इससे  अनुचित  लाभ

 उठाया  जायेगा  और  इसका  ales  केवल  oils  शक्तियों  का  इकट्ठा  करना  ही  होगा  |

 सरकार ने  एक  प्रत्य  उपहासास्पद  तके  दिया  हैं  कि  उत्पादकों  को  सहायक  मूल्य  दिया

 जायेगा  |  परन्तु  बया  यह  सच  नहीं  है  कि  पिछले  चार-पांच  वर्षों  में  वर्तमान बाजार  मुल्य  सहायक

 मूल्यों  से  60  प्रतिशत से  80  प्रतिष्ठित  तक  झिझक  हैं  जिनकी  सरकार  ने  घोषणा  की  है  ।  इसलिए

 ऐसी  स्थिति  में  सहायक  मूल्य  देने  की  कोई  श्रावइ्यकता  नहीं  है  aa  मांग  अ्रघिक  होने  के  कारण

 yen  के  कम  होने  की  कोई  सम्भावना  भी  नहीं  है  ।  मत  सरकार  के  इस  तके  में  भी  औचित्य

 नही ंहै  ।  एक  अरन्य  तक  और  दिया  गया  है  कि  सरकार  विशेष  किस्म  के  उत्पादकों  को  भी  समर्थन

 मृत्य  देगी  ।  परन्तु  सरकार  के  इन  तर्कों  में  कोई  औचित्य  एवं  सार  नहीं

 इस  प्रकार  का  कोई  कदम  उठाने  से  पू  सरकार  को  इस  बात  पर  भी  विचार  करना

 हिए  कि  इस  कदम  से  30  लाख  व्यक्ति  बेरोजगार  हो  जायेंगे  ।

 श्री  मी०  रू०  मसानी  :  पहले  पहले  जब  यह  प्रस्ताव  रखा  गया  था  तो  इसके

 क्षेत्र  ae  सीमा  के  बारे  में  कुछ  भ्र स्पष्टता  थी  ।  कौर  ऐसा  बताया  गया  था  कि  इस  परियोजना
 को

 केवल  आयात  व्यापार  तक  ही  सीमित  करने  का  विचार
 था  ।

 इसके  पहचान  मन्त्री  महोदय  ने  3  अगस्त  के  अपने  वक्तव्य  में  बताया  कि  सरकार

 देशीय  व्यापार  को  भी  अपने  प्रतिकार  में  लेना  चाहती  है  क्योंकि  इसके  बिना  सरकारी  क्षे

 निगम
 अरपना  कार्य  नहीं  कर  सकता  ।  यह  बात  ठीक  भी  हैं

 ।

 सरकार  शीघ्र  ही  रुई  के  सम् पु रां  रायात  व्यापार  ae  देशीय  व्यापार  को  अपने  एकाधिकार

 में  लेने  का  प्रयत्न  कर  रही  है  ।  यदि  मंत्री  महोदय  का  यह  विचार  है  कि  सब  कुछ  हथियाने  की

 नीति
 का  अनुसरण  कर  सकते  ।  ale  यदि  वे  ऐसा  कर  सकेंगे  तो  तुरन्त  कर  लेंगे  ।

 रुई  का  व्यापार  बहुत  नाजुक  व्यापार  है  कौर  प्रति  समय  इसके  मुल्यों  में  उतार-चढ़ाव  होता

 रहता  है  कौर  इसकी  मांग  विश्वव्यापी  है  इस  उद्योग  के  लिए  बहुत  ही  ऊंचे  स्तर  की  दक्षता  की

 आवश्यकता  है  ।  भारतीय  उद्योग  ग्रोवर  भारतीय व्यापार  ने  पीढ़ियों  से  इस  मामले  में  बहुत  ऊंचे

 स्तर  की  क्षमता  एवं  दक्षता  प्राप्त  कर  ली  आयात  salt  ने  अनेक  वर्षों  तक  पारस्परिक

 समायोजन  पद्धति  के  द्वारा  मिलों  को  afer  सहायता  देने  की  प्रणाली  स्थापित  की  है  ।  यदि

 मिलों  को  आधिक  सहायता  नहीं  जैसा  कि  उन्हें  भ्र  नहीं  मिल  रही  तो  निवेश  के  लिए

 वे
 घन  नहीं  प्राप्त  कर  सकेंगे  ।  दूसरे  दादों  में  यह  एक  विशिष्ट

 प्रकार  का  कार्य  क्षेत्र है  जिसे

 सरकार  सम्भालने  में  सक्षम  नहीं  रह  पायेगी  ।

 इस  क्षेत्र  में  अब  कोई  एकाधिकार  नहीं  रहा  है
 ।

 छोटे  लोग  बहुत  संख्या में  प्रतिशत

 में  लगे  हु हुए  और  यहां  एकाधिकार  का  प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।  लगभग  3  लाख  छोटे  लोग  इस

 व्यापार  S> aay  प्रतिस्पर्घा  में  लगे  हुए  जिससे  एक  कौर  किसान षड्  ie Be  उत्पादक भौर  दूसरी
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 उपभोक्ता  तथा  मिलें  लाभ  उठा  रही  हैं  ।  विश्व  भर  में  रुई  के  व्यापार  में  लाभ  भी  सब  से  कम  है  ।

 परन्तु  भारत  में  रुई  उत्पादक  को  संसार  के  रुई  उत्पादकों  से  aga  alan  लाभ  होता  है  |

 इस  प्रकार  के  भ्रत्यन्त  परिष्कृत  व्यापार  को  अपने  श्रधघिकार  में  लेने  के  बहुत  ही

 जिम्मेदार  कार्य  के  फलस्वरूप  तीन  या  चार  परिणाम  श्रनिवायं  रूप  में  निकले  जिनमें  सबे  प्रथम

 होगा
 किसान  को  तंग  करना  ।  क्योंकि  अराज  व्यापारी  किसान  के  पास  जाता  है  ate  उसे  मूल्य  देता

 है
 ।  परन्तु  जब  सरकार  इस  व्यापार  को  झपने  अधिकार  में  ले  लेगी  तो  सब  से  पहले  पीड़ा  का

 शिकार  किसान  ही  बनेगा  |

 दूसरा  परिणाम  होगा  कि  मिलों  ate  उपभोक्ताश्रों  के  लिए  रुई  के  मुल्यों  में  वृद्धि  वी

 जिससे  सरकार  उस  व्यवस्था  को  नष्ट  करेगी  जो  पीढ़ियों  से  सुचारु  रूप  से  काय  करती  रही  है

 और  इसको  सक्षम  तथा  भ्रष्ट  नौकरशाही  व्यवस्था  से  बदल  दिया  रुई  की  थोक

 खरीद  करने  से  भारतीय  उद्योग  संकट  में  पड़  क्योंकि  थोक-वक़ता  सरकारी  संस्थाओं  को

 थोक  में  माल  बेचना  नहीं  चाहेंगे  ।  इसके  साथ  नियतिक  देशों  को  भी  मुल्य  बढ़ाने  पड़ेंगे  जिससे

 देश  को
 बहुमूल्य

 विदेशी  मुद्रा  अधिक  खां  करनी  पड़ेगी  ।  मूल्य  आशातीत  बढ़  जायेंगे  ।

 इसके  तीसरे  परिणाम  स्वरूप  देश  में  बेरोजगारी  में  वृद्धि  हो  जायेगी  ।  इस  समय  3  लाख

 छोटे  लोग  इस  व्यापार  में  छोटे  व्यापारियों  की  हैसियत  से  अपनी  जीविका  कमा  र  हैं  alt  aa

 उन्हें  नौकरशाही  आलसियों  द्वारा  बदला  जो  आधा  कार्य  भी  नहीं  कर  पायेंगे  ।

 गुजरात  के  एक  बहुत  ही  बदनाम  राजनीतिज्ञ  को  इस  निगम  का  अध्यक्ष  इसलिए

 नियुक्त  किया  गया  है  ताकि  वह  इस  व्यापार  के  साथ  राजनीतिक  खिलवाड़  किया  जा  और

 उस  अध्यक्ष  के  माध्यम  से  इस  व्यापार  से  घन  खसोटा  जा  सके  ।  यदि  किसी  ऐसे  अच्छे  व्यापार

 प्रबन्धक  की  नियुक्ति  की  जाती  जो  रुई  के  बारे  में  जानकारी  रखता  तो  यह  कहना  समीचीन  होता

 कि  सरकार  कम  से  कम  ईमानदार  बनने  का  प्रयास  तो  कर  ही  रही  है  ।  परन्तु  सरकार  ऐसा  कभी

 नहीं  वह  तो  किसी  निगम  की  स्थापना  करते  ही  अपने  दल  के  किसी  न  किसी  राजनीतिज्ञ

 को  वहां  नियत  कर  देती  है  जिससे  उसका  अ्राद्य  स्पष्ट  वो  जाता  यह  सच  बात  है  कि  ऐसा

 करने  से  frat  प्रकार  का  श्रमिक  औचित्य  नहीं  है  ।

 यदि  सरकार  के  पास  इस  सम्बन्ध  में  कोई  योजना  है  तो  उसके  लिए  एक  इवज़े-पत्र  निकालना

 atc  उसे  एक  जांच  स्मिति  की  नियुक्ति  करनी  चाहिये  थी  ;  एक  मामला  तैयार  करना

 चाहिए  था  ;  राय  alt  साक्ष्य  मांगनी  चाहिए  थीं  ।  परन्तु  ऐसा  बिलकुल  नहीं  किया  गया  |  सरकार

 तो  पहले  कार्य  करती  है  और  बाद  में  उत  कार्य  को  श्रौचित्य  पूर्ण  ठहराने  के  लिए  प्रयास  किया

 जाता है  ।

 देश  में  पत्रकार  ate  व्यापारी  जैसे  कुछ  लोग
 सरकार

 के  भुलावा  में
 आकर

 पथ  भ्रष्ट  हो

 जाते  हैं  कौर  वे  कहने  लगते  हैं  कि  सरकार  ga  सुधार  कार्यों  के  प्रति  अधिक  जिम्मेदारी  से  कार्य

 सम्पादन  कर  रही  है  ।  अंत  सरकार  द्वारा  रुई  के  व्यापार  को  अपने  अधिकार  में  इस  सरकार

 site  इस  देश  की  अर्थ  व्यवस्था  के  पत्तन  के  कारण  हैं  ।
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 Shri  Deorao  Patil  (Yaotmal)  :  The  hon.  Minister  has  mentioned  two  things  for

 setting  Cotton  Corporation  of  India.  Purchase  and  proper  distribution  of  domestic  Cotton
 would  be  entrusted  to  the  Cotton  Trade  Corporation  of  India  which  is  being  set  up.
 Secondly  import  trade  in  Cotton  would  be  entrusted  to  the  Corporation.  The  purpose
 and  objective  of  this  corporation  is  that  fair  and  good  return  should  be  guaranteed  to  the
 Cotton  gromers,  and  also  that  the  middleman  should  be  eliminated.  Therefore  I  welcome
 the  move  for  setting  up  of  Cotton  Trade  Corporation  of  India.

 There  is  great  resentment  and  a,itation  amongst  the  Cotton  traders  after  it  was

 declared  that  a  Cotton  Trade  Corporation  would  be  set  up  in  the  public  sector.  Cotton

 gtowers  have  been  facing  this  difficulty.  But  now  it  is  observed  that  Government  is  not

 following  its  basic  policy  and  it  has  stated  that  Government  would  not  interfere  in  the
 domestic  trade,  which  is  against  the  assurances  given  to  the  Cotton  growers.

 The  Minister  of  Foreign  Trade  (Shri  L.  N.  Mishra)  :  We  have  not  changed  our
 basic  policy  in  this  matter,  The  Cotton  Traders  have  withdrawn  their  agitation.

 wanted  this  clarification. Shri  Deorao  Patil:  But  it-was  published  in  the  news-
 papers  that  Government  is  going  for  changes  in  its  basic  policy.

 The  Mill  Owner's  Organisation  is  a  very  powerful  organisation  and  it  has  taken  com-

 plete  Cotton  trade  in  its  own  hands.  The  Mill  owners  purchase  Cotton  from  the  Cotton
 growers  at  very  Jow  rates  and  the  External  Affairs  Ministry  help  these  owners  openly  to
 control  the  cotton  purchase  prices  from  the  growers.  This  would  have  adverse  effect  on
 the  Cotton  production  resulting  increase  in  the  prices.  This  clearly  shows  that  Government
 is  ignoring  the  interests  of  the  Cotton  growers,  It  is  also  wrong  to  say  that  90  percent  of

 ‘the  prices  realised  goes  to  the  Cotton  growers.

 The  other  thing  is  that  the  Department  of  Agriculture  is  responsible  for  formulating
 the  price  policy  of  agricultural  produce  such  as  foodgrains  and  sugar-cane  of  the  responsi-
 bility  for  fixing  the  price  of  Cotton  should  also  be  entrusted  to  this  department.

 Fixing  the  prices  of  Cotton  is  not  enough,  because  its  effectiveness  depends  upon  the
 purchasing  machinery  or  agency.  There  is  Food  Corporation  of  India  which  deals  with  the
 purchase  of  foodgrains,  sugar-cane,  jute  etc.  But  there  is  no  such  agency  or  machinery  in
 the  country  for  purchase  of  Cotton  from  the  growers.  Poor  growers  are  on  the  mercy
 of  the  Traders.  Therefore  some  machinery  like  Cotton  Trade  Corporation  of  India  should
 be  set  up  for  the  purpose.

 Mr.  Chairman  १  Kindly  be  brief  so  that  other  members  could  be  given  time  to
 speak,

 Sbri  Deorao  Patil:  Great  difficulty  has  been  noticed  in  the  purchase  of  Cotton
 because  of  Jittle  experience.  This  trade  demands  vide  and  extensive  experience,  order
 ‘to  check  malpractice  and  monopoly  of  the  traders  of  this  Cotton  trade  it  is  mperative  for
 the  Government  to  take  over  this  traders  and  Cotton  Trade  Corporation  of  India  should
 function  for  procurement  of  Cotton  just  as  Food  Corporation  of  India  producers  foodgrains
 rather  on  cooperative  basis.

 It  is  said  that  the  Cotton  are  fixed  by  the  Agricultural  Prices  Commission.  But  the
 cost  of  production  should  be  taken  into  account  at  the  time  of  fixing  the  prices  of  Cotton.
 There  is  a  difference  of  50  per  cent  between  the  support  prices  and  the  prevailing  prices.
 Now  the  support  prices  should  be  fixed  after  stud  ying  the  price  position  of  Cotton  from
 November  last  to  March  of  this  year  and  the  average  of  prices  between  this  period  should
 be  taken  as  support  price.  On  this  basis  the  support  price  of  L-147  quality  of  Cotton
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 should  be  between  Rs.  200  and  Rs.  225.  Therefore  the  support  price  of  Cotton  should

 not  be  less  than  Rs.  200.

 सभापति  सहोदय  :  सभा  की  बैठक  स्थगित  की  जाती  है  ।

 इसके  पश्चात  लोकसभा  शुक्रवार  28  1970/6  माह  1892  के  ग्यारह

 एनजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Friday,  August  28,

 1970/Bhadra  6,  1892  (Saka).
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